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 प्र्डे  उत्तर

 रांकित  प्रश्न  संख्या  121,  124,  125,  130,  131,

 133,  134,  और  136

 प्रश्नों  के  लिखिल  उत्तर  .

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  122,  123,  126  से  129,  132,  135  और

 137  से  140

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1150  से  1297
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 विधेयक-पुरःस्थापित

 आय-कर  विधेयक
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 नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 उड़ीसा  में  सूखे  की  स्थिति

 श्री  नीलिश  कुमार

 श्री  संतोष  मोहन  देव

 ु  श्री  देवेगौड़ा

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  और  संकल्पों  संबंधी  समिति  के  पहले

 प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताज-स्वीकृत

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  और  संकल्पों  के  लिए  एक  समय  के  आवंटन  के

 बारे  में  उपाध्यक्ष  द्वारा  टिप्पणी

 गैर-सरकारी  सदस्य  का  संकल्प-वापस  लिया  गया

 बेरोजगारी

 श्री  मुरासोली  मारान

 श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया

 गैर-सरकारी  सदस्य  का  संकल्प
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 लोक  सभा  पूर्बाहन  ।।  बजे  पर  समयेत

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के मौखिक  उत्तर

 कोयला  धोवनशाला

 हक

 #121.  श्रीमती  शीला  गौतम  :

 श्रीमती  भावनाबेन  देवराज  भाई  चिखलिया  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  कया  सरकार ने  केन्द्रीय  कोयला  धोवबनशाला  संगठन  के
 अंलर्गत  कोयला  धोबनशालाओं  के  कार्य-निष्पादन  की  समीक्षा  करने
 के  लिए  श्री  चारी  भूतपूर्व  सचिव  की  अध्यक्षता
 में  कोयला  नीतिਂ  नामक  एक  समिति  गठित  की

 यदि  तो  समिति  की  संरचना  और  उसके  बिचारार्थ
 विषय  क्या  और

 क्या  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  समिति  की  सिंफारिशें  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  पर  क्या  कार्यवाही  की

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कान्ति  :

 और  योजना  आयोग  द्वारा  श्री  चारी  की  अध्यक्षता

 एक  एकीकृत  कोयला  नीति  का  निष्पादन  किए  जाने  एक
 समिति  का  गठन  किया  गया  इस  समित  के  गठन  तथा  इसके
 बिचारार्थ  विषय  में  दिए  गए

 से  इस  समिति  ने  अब  अपनी  रिपोर्ट  योजना  आयोग

 को  प्रस्तुत  कर  दी  समिति  की  यह  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन

 इस  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  अनुबंध-॥  में  दी  गई

 ।.  श्री  भूतपूर्व  सचिव
 -

 2.  विद्युत  मंत्रालय  -

 सचिव  ा्याद्य्यत ,  कायला  मन्नालय  दा उ

 4.  इस्पाल  मंत्रालय  -

 5.  सदस्य  रेलवे  बोर्ड  -

 6.  कोल  इंडिया  -  11111

 ६

 लोक  सभा  वाद-विवाद

 7.  अध्यक्ष-सह-प्रबंध  राष्ट्रीय
 तापीय  विद्युत  निगम  -  सदस्य

 8.  श्री  भूतपूर्व
 केन्द्रीय  खान  आयोजम  एवं  डिजाइन

 संस्थान  -  सदस्य

 9.  सलाहकार  योजना  आयोग  -  सदस्य-सचिव

 इस  समिति  द्वारा  नौर्बी  लथा  दसवीं  योजना  अबधि  के  दौरान

 सरकार  द्वारा  अंगीकृत  की  जाने  बाली  एक  एकीकृत  कोयला  नीति  से

 संबंधित  मामलों  पर  विच्यार  किया  जाना  इस  समिति  के  बिचारार्थ

 विषय  निम्नलिखित  थे  :-

 कोयले  के  लिए  तथा  और

 लिग्नाइट  के  लिए  तथा  ॥0वीं  योजना  अवधि  (1997-2007)  के

 लिए  अर्थव्यवस्था  के  विभिन्न  क्षेत्रों  का  विस्लुत  रूप  में  मूल्यांकन  किया

 i)  विद्युत  क्षेत्र

 तथा  योजनाओं  (1997-2007)  के  लिए

 विद्युत  क्षेत्र  में विभिन्न  इंधनों  की  अतिरिक्तयों  की  क्षमता  के  साथ

 विद्युत  मंत्रालय  का

 तापीय  विद्युत  उत्पादन  किए  जाने  के  लिए  संगत  लागतों

 का  जो  कि  विभिन्न  प्रतिनिध्यात्मक  स्थलों  पर  विभिन्न

 इंधनों  से  संबंधित  जिसमें  पिटहैड  तथा  लोड  केन्द्र  शामिल

 (1)  देशीय  डीशेल्ड/परिष्कृत  कोयले  की  तुलना  में  आयातित

 कोयले/प्राकृतिक  गैस/बिद्युत  उत्पादन  के  लिए  अन्य  इंधन  के  चयन  में

 न्यूनतम  लागत  विकल्प  का  आर्थिक  रूप  में  प्रयोग  किया

 जोकि  प्रति  ताप  यूनिट  की  सुपुर्दगी  कीमत  पर  आधारित  है  और

 इसकी  संयंत्र  के  कार्य-निष्पादन  पर  तथा  उत्पादन  करने  की  लागल  पर

 जो  कि  आपूर्तियों  की  सुरक्षा  तथा  पर्यावरणीय  प्रदूषण  के

 दृष्टिकोण  को  छोड़कर

 विद्युत  उत्पादन  के  लिए  नई  तथा  उभरती  कोयले  को

 सफाई  प्रौद्योगिकियों  और  तथा  ॥0वीं  योजनाओं  में  उन्हें  अंगीकृत
 किए  जाने  के

 (1)  इस्पात  क्षेत्र

 इस्पात  बनाए  जाने  लिए  कया  साई  तथा  उभरती

 प्रौद्योगिकियां  क्रियान्ययनाथीन  हैं  -  कोयला  धूल  आंशिक

 ब्रिकेट  का  तथा  निर्मित  कोक  की  शुरूआत  किया  जाना

 अकोककर  कोयले  का  प्रयोग  करना  ताकि  कोककर  कोयले  की

 निर्भरता  कम  की  जा  तथा  योजनाओं  की  अवधि  में

 उनको  अंगीकृत  किए  जाने  के  कितने  अवसर

 इस्पात  क्षेत्र  का  कोककर  कोयले  की  बाशरियों  के

 कार्य-निष्पादन  पर  क्या  दृष्टिकोण  विशेषकर  इस्पात  संयंत्रों  को  धुले
 कोयले  की  गई  आपूर्ति  की  मात्रा  तथा  गृुणबता  के  संदर्भ  क्या



 4  मौखिक  उत्तर

 इस्पात  संयंत्रों  द्वारा  सभी  संभावित  प्रौद्योगिकी  क ेनगीकरण  की  सुविधा
 को  प्रयोग  में  ले  लिया  गया  जिसमें  कोयले  को  छोड़कर  कच्चे  माल

 की  आगत  की  गुणवत्ता  में  सुधार  भी  शामिल

 क्या  ग्रहीत  कोलियरियों  के  कार्य-निष्पादन

 अधिकतम  जिसे  उनके  पास  रखे  भंडारों  के  संदर्भ  में  देखा  जाए  2

 इस्पात  बनाने  के  लिए  देशीय  कोयले  की  तुलना  में

 आयातित  कोयले  के  प्रयोग  के  क्या  गुण-दोष  हैं  और  कोयला/इस्पात

 उत्पादकों  के  आयातों  पर  जिसमें  उनके  वाणिज्यिक  हित

 तथा  देश  का  हित  शामिल

 कोयला  तथा  लिग्नाइट  की  उपलब्धता  और  संसाधनों

 तथा  मांग  को  पूरा  किए  जाने  के  लिए  उक्त  की  पर्याप्तता  अथवा

 अपर्याप्तता  की  जोकि  तथा  ॥0बीं  योजनाओं  (1997-2007)
 की  अवधि  के  लिए  डी.आई.एल./एन.एल.सी.  आदि  द्वारा

 की  गई

 संभावित  मांग  को  पूरा  किए  जाने  के  लिए  ओपनकास्ट

 तथा  भूमिगत  खानों  के  जरिए  कोयले  का  उत्खनन  किए  जाने  हेतु
 अधिकतम  मिश्रण  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  अपेक्षित

 अधिकतम  परियहन  यातायातों  अन्तर्राज्यीय

 जल-परिवहन  का  विभिन्न  उपभोक्ताओं  को  कोयले  की

 आपूर्ति  तथा  उपलब्ध  कराए  जाने  के  लिए  और  संरचनात्मक  सुथ्षिधाओं
 की  आवश्यकताओं  में  वृद्धि  किए  जाने  के  लिए  बिनिर्दिष्ट  किया

 अधिकतम  मिश्रण  को  प्रोत्साहित  किए  जाने  के  लिए  अपेक्षित

 CH)  कोयले  के  उत्पादन  तथा  उपयोगिता  से  संबंधित  पर्यावरणीय

 निवेश  तथा  इससे  संबंधित  मामले

 वर्ष  2006-2007  तक  कोयले  की  प्रक्षिप्त  मांग  को  पूरा
 किए  जाने  के  लिए  परिष्करण  तथा  संरचनात्मक/परिवहन

 सुविधाओं  में  उत्पादन  की  दृष्टि  से  वृद्धि  किए  जाने  के  लिए  अपेक्षित

 निवेशों  का  स्थूल  एक  उपयुक्त  नीलि  पैकेज  का  अंगीकरण

 ताकि  निजी  निबेश  को  आकर्षित  किया  जा  जिसमें  निजी  एवं
 सार्वजनिक  क्षेत्र  दोनों  के  विद्यमान  तथा  संभावित  ग्राहक  शामिल

 कोयला  उपभोक्ताओं  के  लिए  तेजी  से  लागतों  के  बढ़ने
 के  मामले  में  जिम्मेदार  मुद्दों  का  बिनिर्टिष्टीकरण  किया  जाना  और  यह

 कार्य  पिटहैड  कीमतों  में  निरन्तर  वृद्धि  के जरिए  किया  जो  कि

 रेलवे  भाड़ा  आदि  में  हुईं  वृद्धि  क ेअलावा  किया  निम्न

 उत्पादकता  उच्च  उत्पादन  बिक्री-वसूली  में  घाटों  को

 एकत्रित  होना  तथा  उपभोक्ता  संतोषप्रदत्ता  मे ंकमी  होने  जैसे  सामरिक

 मामसनों  पर  काबू  कोयला  उद्योग  का  पुनर्गठन  किए  जाने  संबंधी

 आवश्यकताओं  का  अध्ययन  किया  जिसमें  अधिक

 विद्यमान  कीमतों  तथा  अन्य  नियंत्रणों  को  हटाया

 के  से  विभेदी-निर्वाह  को  प्रतिबंधित  करना  और  संपूर्ण

 29  (996  मौखिक  उत्तर

 संगठन  को  बाजार  आधारित  प्रतिस्पर्धा  के  लिए  उन्मुख  करने  से

 संबंधित  मामले  शामिल

 उपयुकक्त  खनन  क्रियाकलापों  को  प्रोत्साहित  किए

 अपेक्षित  पर्यावरणीय  प्रबंधन  उपायों  को  अंगीकृत  किए  जाने  और

 उपभोक्ता  हितों  को  सुरक्षा  किए  जाने  के  लिए  अपेक्षित  बिनियमन

 उपाय  किया

 उपर्युक्त  के  संबंध  में  अन्य  कोई

 अनुबन्ध-ाा

 समिति  की  मुख्य  सिफारिशें

 (1).  कोयले  तथा  लिग्नाइट  के  संसाधनों  के  अन्वेषण  में  वृद्धि  किए
 जाने  हेतु  केन्द्रीय  स्तर  पर  एक  स्वतंत्र  अभिकरण  स्थापित  किया

 इस  अभिकरण  को  पर्याप्त  बित्तीय  संसाधन  उपलब्ध

 करवाए  जो  कि  देश  में  उत्पादित  कायेले  तथा  लिग्नाइट

 पर  अधिभार  लगाकर  उत्पन्न  किए  अन्वेषण  के

 क्रियाकलाप  निजी  तथा  सार्ब॑जनिक  क्षेत्र  जिसमें  भारतीय

 तथा  बिदेशी  दोनों  ही  शामिल  संबिदा  के  आधार  पर  किए |

 (2)  सभी  नये  कोयले  तथा  लिग्नाइट  ज्लॉकों  की  प्रतियोगी

 निबविदाओं  के  आधार  पर  पेशकश  की  जिसमें  राष्ट्रीय
 कोयला  कंपनियां  तथा  निजी  क्षेत्र  भी  भाग  ले  सकती  इनका

 आशबंटन  न्यूनतम  स्थानानतरण  न्यूनतम  वसूली  प्रतिशतता

 आदि  जैसे  मानदंडों  के  आधार  पर  लिया  जा  सकता  है  तथा  उन्हें

 विकसित  किया  जाना  अपेक्षित  खान  का  विकास  करने  वाले

 प्रशासकीय  कीमतों  को  संदर्भगत  किए  बिना  समझौते  के  आधार

 पर  उपभोक्ता  से  कोई  भी  कीमत  प्रभारित  करने  की  स्थतंत्र

 होनी  ह॒
 ॥

 (3)  कोयले  की  बाकी  कीमतों  का  बिनियंत्रण  चरणबद्ध  रूप  में

 किया

 (4)  उत्पादकों  तथा  उपभोक्ताओं  के  बीच  कीमत  संबंधी  विवादों  को

 निपटारा  करने  हेतु  एक  स्वायत्त  विनियमन  निकाय  का  गठन

 किया

 (5)  धारक  कंपनी  की  संकल्पना  पर  नए  सिरे  से  विचार  किया  जाए
 तथा  कीमत  बिनियंत्रण  एवं  अन्य  सुधार  किए  जाने  के  बाद

 कोल  इंडिया  की  प्रत्येक  सहायक  कंपनी  को  एक  स्वतंत्र

 कंपनी  का  दर्जा  दिया

 (6)  संविदा  श्रम  एवं  1970  के

 अंतर्गत  जारी  की  गई  अधिसूचना  से  कोयला  उद्योग  को  कुछ
 :

 छूट  दी  जाए  जिससे  कि  उसे  अधिक  प्रतियोगी  बनाया  जा  सके

 सथा  निवेश  की  आवश्यकताओं  में  कमी  की  जा

 (7).  बाशरी  क्षमता  का  बेहतर  उपयोग  किया
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 (8)  कोककर  कोयले  के  घरेलू  उत्पादन  में  वृद्धि  की  जाए  तथा

 निम्न  वाष्पशील  मध्यमवर्ती  कोककर  कोयलों  की  धुलाई  की

 (9).  कोयला  परियोजना  के  लिए  बन  भूमि  संबंधी  अनुमोदन  हेतु
 प्रक्रिया  को  सुचारू  बनाया

 (10)  विद्युत  तथा  इस्पात  क्षेत्र  द्वारा  कोयले  की  अधिक  दक्षता  के

 साथ  उपयोगिता  तथा  नई  प्रौद्योगिकी  को  अंगीकृत  किया

 (11)  पिटहैंड  पर  नए  विद्युत  गृहों  को  स्थापित  किया  देश  में

 लिग्नाइट  के  संसाधनों  का  बेहतर  दोहन  किया

 (12)  कोयले  के  आयात  पर  शुल्क  में  कमी  किया

 (13)  रेल  तथा  पत्तन  संबंधी  अतिरिक्त  क्षमता  को  उत्पन्न  किया  जाना

 ताकि  परिवहन  तथा  कोयले  के  आयात  को  सुविधाजनक
 बनाया  जा

 (14)  अकोकर  कायेले  की  धुलाई  में  वृद्धि  किया

 कोयला-घधारी  क्षेत्र  तथा

 1957  के  अंतर्गत  किए  गए  संशोधनों  को  ध्यान  में  रखा

 जो  कि  ऐसे  स्थान  जहां  कि  भूमिगत  खनन  किया  जाता  है  अथवा

 किया  जा  रहा  वहां  भूमिगत  अधिकारों  का  अर्जन  किए  जाने

 की  अनुमति  प्रदान  की

 श्रीमती  शीला  गौतम  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना
 चाहती  हूं  कि  समिति  की  यह  जो  रिपोर्ट  है  यह  सरकार  के  विचाराधीन

 यह  रिपोर्ट  कब  से  सरकार  के  विचाराधीन  है  और  इसके  विलम्ब

 के  क्या  कारण  क्या  सरकार  इस  रिपोर्ट  को  चालू  सत्र  में  सभापटल

 पर  रखने  का  इरादा  रखती

 श्रीमती  कान्ति  सिंह  :  यह  जो  चारी  कमेटी  की  रिपोर्ट  बनी  है

 यह  हमारे  मंत्रालय  के  द्वारा  नहीं  बनी  है  बल्कि  यह  प्लानिंग  कमीशन

 के  द्वारा  बनी  है  और  इसे  पार्लियामेंट  में  रखा  गया  आप  चाहें  तो

 इसे  ले  सकते  जहां  तक  चालू  करने  का  सवाल  है  तो  इसको

 सिफारिशों  का  कोयला  उद्योग  पर  दूरगामी  प्रभाव  इसलिए  यह

 अभी  मंत्रालय  में  बिचाराधीन

 श्रीमती  शीला  गौतम  :  यह  कब  तक  पूरी  हो  यह

 विचाराधीन  तो  है  लेकिन  क्या  इसे  सभापटल  पर  रखने  का  इरादा

 श्रीमती  कान्ति  सिंह  :  इसको  समय-सीमा  पर  निर्धारित  न  किया

 क्योंकि  इससे  कायेले  के  क्षेत्र  पर  असर  पड़  सकता  यह

 विभिन्न  मंत्रालयों  से  संबंधित  है इसलिए  अभी  कहना  मुश्किल

 श्रीमती  शीला  गौतम  :  मेरा  दूसरा  सप्लीमेंटरी  यह  है  कि  इस  प्रश्न

 के  उत्तर  में  जो  माननीय  मंत्री  जी  ने जवाब  दिया  है  बह  संतोषजनक

 हि (15
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 नहीं  रहा  मैं  यह  जानना  याहता  हूं  कि  अभी  जो  मुख्य  सिफारिशें

 हैं  उसके  अनुबंध  दो  में  कोयले  की  खानों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों
 जिनको  भूमिगत  होकर  खानों  में  काम  करने  के  लिए  जाना  पड़ता

 उनके  इंश्योरेंस  के  लिए  आपने  क्या  प्रावधान  रखा  हे  और  समिति

 की  रिपोर्ट  जो  आप  बनाने  जा  रहे  हैं  उसमें  इसको  भी  रखा  है  या

 मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि कोयला  धोबन  की  मशीनें  जहां-जहां

 लगी  हुईं  हैं  उनमें  कितनी  खराब  पड़ी  हुईं  हैं  और  उनको  सरकार  कब

 तक  ठीक  कराने  की  कोशिश  ४

 श्रीमती  कांति  सिंह  :  अभी  तक  कोयला  वाशरीज  ।9  जोकि

 में  सी.सी.एल  में  सी.आईं.एल  की  ।5  वाशरीज

 हैं  तथा  सेल  और  टिस्को  की  4  वाशरीज  भारत  कुक्षिंग  कोल  की

 पाथरछडीह  इत्यादि

 सेंट्ल  कोल  फील्ड  की  कारगली  काथरा  में  गिडी  और  स्वांग

 इत्यादि  में

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  अध्यक्ष  आप  उत्तर  दे  सकते  हैं
 क्योंकि  आपको  विषय  की  जानकारी

 श्रीमती  कांति  सिंह  :  सी.आई.एल.की  कोल  की  दो

 बाशरीज  मधुबंध  और  केदला  में  निर्माणाधीन  हैं  जिनकी  क्षमता  2.33
 टन  प्रति  वर्ष  होगी  और  इसके  अगले  बर्ष  पूरा  होने  की  संभावमा

 इंश्योरेंस  के लिए  जो  कहा  जा  रहा  है  तो  इसमें  इंश्योरेंस  का  प्रावधान

 नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  संतोष  मोहन

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जी  :  वह  प्रत्येक  दिन  भाग  ले  रहे  हैं  और

 एक  बार  से  ज्यादा  बार  बोल  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  बार  से  ज्यादा  नहीं  हो  रहा

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  अगर  वह  इतने  नाखुश  तो

 मैं  बैठ  जाता  क्या

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जी  :  मुझे  लगता  है  कि  थोड़ी  देर  में  आप

 ही  प्रश्न  पूछेंगे  और  उत्तर  भी

 श्री  संतोध  मोहन  देव  :  ठीक  इस्पात

 विद्युत  मंत्रलय  और  रेल  मंत्रालय  को  घटिया  कोयला  होने  क॑  कारण

 परेशानी  का  सामना  करना  पड़  रहा  इसका  कारण  यह  है  कि

 अधिकतर  कोयला  खानों  में  धोवनशालाएं  नहीं  उनस्लें  से  दो  या तीन

 में  धोबनशालाएं  परंतु  उनकी  स्थिति  बहुत  बदतर  परंतु  इसके
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 भलावा  समिति  के  प्रतिवेदन  में  और  क्या  पूर्व  और  विद्यमान

 परकारों  द्ञारा  खनन  नीति  में  किए  गए  परिवर्तन  और  अन्य  कार्यों  को

 आप  कोयला  खानों  ओर  इस्पात  विद्युत  मंत्रालय

 मर  अन्य  के  अन्तर्गत  के  आने  वाली  कोयला  खानों  और  केप्टिव

 को  धोषनशालाएं  उपलब्ध  करा  सकते  मैं  जानना  चाहता  हूं
 क्या  मंत्रालय  इस  पहलू  पर  बिचार  कर  हा  आपके  मंत्रालय

 +  एक  गुट  है  जो  ऐसा  नहीं  चाहता  इसके  परिणामस्वरूप  कोयले

 के  साथ  बाह्य  वस्तुएं  आ  रहो  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  एक

 साधारण  सा  सवाल  पूछना  चाहता  क्या  हाल  में  मंत्रालय  ने  सरकार

 की  नीति  का  अनुसरण  करने  का  विचार  किया  मैं  यह  भी  जानना

 चाहूंगा  कि  क्या  मंत्रालय  यह  सुनिश्चित  करने  का  विचार  कर  रहा  है

 कि  निजी  निवेश  द्वारा  या  कोयला  मंत्रालय  द्वारा  किए  गए  निवेश  से

 धोबनशालाओं  को  नवीनतम  बनाया  जाए  तथा  अच्छे  प्रबंधन  कं  साथ

 बेहतर  किस्म  के  कोयले  की  आपूर्ति  की

 इस्पात  मंत्रालय  इस  मामले  को  उठाना  चाहता  परंतु  कोयला

 मंत्रालय  देना  नहीं  चाहता  मैं  नहीं  जानतों  कि  धोबनशालाओं  की

 संख्या  में  क्यों  वृद्धि  नहीं  हो  रही  श्री  चिदम्बरम  अभी  जापान

 से  आए  बह  जानते  हैं  कि  जापान  को  ऑस्ट्रेलिया  स ेकिस  किस्म

 का  कोयला  प्राप्त  हो  रहा  परन्तु  हम  उनके  साथ  प्रतिस्पर्द्धा  नहीं  कर
 सकते

 श्री  नीतीश  कुमार  :  आप  इस्पात  मंत्री  थ ेऔर  बर्तमान  अध्यक्ष

 कोयला  मंत्री

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  इस  बार  भी  उन्होंने  प्रयास  किया  परंतु
 असफल

 श्रीमती  कांति  सिंह  :  माननीय  सदस्य  ने  वाशरीज  के  बारे  में

 अगर  स्टील  मिनिस्टर  चाहते  हैं  कि  हम  उम्हें  दे  दें  लो  बह  इन्हें
 सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  नहीं

 श्रीमती  कांति  सिंह  :  वास्तव  में  पहले  ऐसी  स्थिति  फिर

 यंशनलाइजेशन  के  समय  ले  गया  अगर  स्टील  मिनिस्टर

 चाहते

 श्री  संतोष  मोहन  जो  भी  मुझे  खुशी  है  कि  आपने  ऐसा
 किया  जब  मंत्री  महोदय  चाहते  तो  ऐसा  किया  जा  सकता

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जी  :  उस  समय  भी  जबकि  यह  इस्पात  मंत्री

 नहीं  क्या  ऐसा  किया  जा  सकता

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  अभी  ज्यादा  समय  नहीं  हुआ

 29  1996  मौखिक  उत्तर  8

 श्री  धावरचन्द  गेहलोत  :  माननीय  अध्यक्ष  चारी  समिति

 का  गठन  किया  गया  उसे  नौबीं  और  दसवीं  योजना  के  लिए

 एकीकृत  कोयला  नीति  के  निष्पादन  के  लिए  सिफारिश  करने  का  काम

 दिया  गया  उन्होंने  सरकार  को  सिफारिशें  प्रस्तुत  कर  जो

 सिफारिशें  चारी  कमेटी  ने  उसकी  कार्य  योजना  हेतु  प्रस्तुत  की  उसको

 नौवीं  और  दसबीं  योजना  के  अन्तर्गत  कैसे  पूरा  करेंगे  7  क्या  उस  पर

 कोई  बियार  किया  गया  क्या  आपको  योजना  आयोग  के  साथ  कोई
 मीटिंग  हुई  इसके  बारे  में  आप  हमें  जानकारी

 श्रीमती  कांति  सिंह  :  चारी  कमेटी  ले  ।4  मई  को  प्लानिंग

 कमीशन  को  अपनी  रिपोर्ट  दर्ज  अभी  सितम्बर  में  यह  हमारी

 मिनिस्ट्री  में  आई  हमारी  प्लानिंग  कमीशन  के  साथ  कोई  बैठक  नहीं

 हुईं

 श्री  थाजरचन्द  गेहलोत  :  अप्रैल  1997  से  नौ्ीं  योजना  प्रारम्भ

 हो  बहुत  कम  समय  बाकी  आप  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कर

 रहे  हैं  क्योंकि  नौबीं  और  दसवों  योजना  में  इन  सिफारिशों  को  लागू  कर

 दिया
 ॥

 श्रीमती  कांति  सिंह  :  जैसा  कि  मैं  पहले  बता  चुकी  इस  रिपोर्ट

 पर  हम  गम्भीरता  से  विचार  कर  रहे  और  कुछ  इस  बारे  में  में  अभी

 बला  नहीं

 रीता  वर्मा  :  अध्यक्ष  चारी  कमेटी  की  रिपोर्ट  काफी

 कॉम्प्रोहैंसिव  कॉम्प्रीहैंसिय  कोल  पालिसी  बनाने  की  बात  भी  हो  रही
 में  जब  इसे  पढ़  रही  थी  तो  मैंने  पाया  कि  इसमें  एनवायरनमैंटल

 इशु  पर  ध्यान  दिया  मेरे  क्षेत्र  धनबाद  के  लिए  एनवायरनमैंटंल

 इश्यू  सबसे  ज्यादा  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  झरिया  में  सबसाइडैंस  का  बहुत
 की  ज्यादा  खतरा  झरियाबासियों  के  लिए  मौजूद  हो  गया  इसमें

 एनवायरनमैंटल  एस्पैक्ट  के  बारे  में  ज्यादा  कुछ  दिया  नहीं  यह

 समझने  की  बात  है  कि  अगर  कोल  माइनिंग  करने  हैं  और  अंडर  ग्राउंड

 माइन्सर  हैं  तो  फिर  शर्तों  के  हिसाब  से  स्टोरिंग  करने  के  बाद  जैसा

 यबैसा  ही  कोल  कम्पनियों  को  छोड़  कर  जाना  याहिए  लेकिन  ऐसा  होता

 झरिया  में  जब  सबसाइडैंस  का  खतरा  हो  गया  और  लोग  घर  छोड़
 कर  भागने  लगे  तब  वहां  आपके  लोग  बांस-बल्ली  लगाकर  खाना  पूरी
 कर  रहे  उन्होंने  उसका  पहले  से  पूरा  इतंजाम  किया  हुआ  ये

 लोग  यह  भी  स्टेटमेंट  दे  रहे  हैं  कि  खतरे  जाली  जगह  इसलिए  माइनिंग

 नहीं  कर  रहे  हैं  कि  ऐसा  के  लोग  कह  रहे  थे  लेकिन

 जहां  पर  सबसाइडैंस  सबसे  ज्यादा  उसी  घर  क  नीचे  एक्र

 मशीन  पायी  गई  जो  कि  फंस  गई  जो  इस  बात  का  प्रूफ  है
 कि  आप  वहां  पर  माइनिंग  करा  रहे  क्या  इस  बात  की  जांच  करायी

 जाएगी  और  क्या  इस  बात  फी  कॉम्प्रीहैंसित  जांच  करायी  जाएगी  कि

 कोल  कम्पनियां  एनवायरनमैंटल  कंट्रोल  और  सबसाइडैंस  के  मामले

 में  घोषित  आपकी  नीति  का  कितना  पालन  करती  हैं  और  कितनी  गलत

 बातें  कहती  हैं  2

 श्रीमती  कांलि  सिंह  :  माननीय  सदस्या  ने  इस  मामले  की  जांच

 कराने  की  मांग  की  मैं  इसकी  जांच
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 घाटे  का  पूरा  करना

 नी

 #124.  श्री  विजय  पटेल  :

 श्री  अन्नासाहिब  पाटिल  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वार्षिक  बित्तीय  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार

 को  रिजर्य  बैंक  से  वित्तीय  सहायता  मिल  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  मुद्राਂ  आपूर्ति  पर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  का  बेहतर

 नियंत्रण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उक्त  वित्तीय  सहायता  की  सीमा

 निधांरित  करने  संबंधी  किसी  प्रस्ताव  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जा

 रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इससे  क्या  लाभ

 मिलेगा  2

 वित्त  मंत्री  :  से  एक  विवरण

 सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत

 विवरण

 भारत  सरकार  अपने  बजटीय  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  तदर्थ

 राजकोषीय  हुण्डियों  के  निर्गम  के  माध्यम  से  भारतीय  रिजर्य  बैंक  से

 उधार  लेती  रही  1993-94  तक  ऐसे  उधारों  को  कोई  सीमा  नहीं

 चालू  बित्तीय  ब्ष॑  में  ऐसे  तदर्थ  राजकोषीय  हृण्डियों  के  निर्गम  के  लिए

 बषांत  सीमा  5000  करोड़  रुपए

 वित्तीय  अनुशासन  के  एक  साधन  में  रूप  में  तथा  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  द्वारा  संचालित  मौद्रिक  नीति  में  लोचशीलता  बढ़ाने  के

 लिए  1996-1997  तक  इस  व्यवस्था  को  धीरे-धीरे  समाप्त  करने

 के  लिए  1994  में  एक  समझौते  पर  हस्लाक्षर  किया  गया

 समझौते  के  क्रियान्वयन  के  लिए  एक  विस्तृत  योजना  विचाराधीन

 है  ।

 श्री  विजय  पटेल  :  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  ने  चालू  वर्ष  में  भारतीय  रिजर्य  बैंक  से

 कितनी  राशि  का  ऋण  स्निया

 श्री  चिदम्बरम  :  अंतिम  आंकड़ा  तो  बर्ष  के  अंत

 में  संशोधित  अनुमान  तैयार  किये  जाने  के  बाद  ही  बताया  जा  सकता

 तदर्थ  राजकोषीय  हुंडियों  और  91  दिनों  के  लिये  हुंडी  हेतु  बजट

 अनुमान  6578  करोड़  का  हम  इस  सीमा  के  भीतर  रहने  की

 उम्मीद  करते

 श्री  लिजय  पटेल  :  उत्तर  में  यह  बताया  गया  है  कि  यह  सीमा

 5000  करोड़  रुपये  तक  बनी  इसके  क्या  कारण  हमारी
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 जानकारी  के  केन्द्र  सरकार  के  कुछ  श्रेणियों  केਂ  कर्मचारियों  को

 बोनस  दिये  जाने  के  कारण  यह  बजट  घाटा  बढ़ा  मैं  माननीय  वित्त
 मंत्री  से यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच

 श्री  चिदम्बरम  :  एक  शीर्ष  के  अन्तर्गत  हुए  व्यय

 को  बजट  घाटे  से  सीधा  नहीं  जोड़ा  जा  व्यय  उनके  शीर्षों  के

 अन्तर्गत  होता

 अब  समूह  और  समृह  कर्मचारियों  के  लिए  बोनस  के

 मामले  में  अधिकतम  सीमा  समाप्त  किये  जाने  से  लगभग  220  करोड़
 रुपये  के  अतिरिक्त  व्यय  का  अनुमान  परन्तु  अधिकांश  बिभागों

 को  यह  धनराशि  अपने  बजट  आबंटनों  से  ही  जुटानी  पड़ी  220

 करोड़  रुपये  की  राशि  तो  सचमुच  अतिरिक्त  राशि  इसका  बज़ट

 घाटे  पर  प्रभाव  परन्तु  यदि  किसी  अन्य  शीर्ष  के  अन्तर्गत  व्यय

 नियंत्रित  होता  तो  हम  वर्ष  1996-97  हेतु  बजट  अनुमान  जो  कि

 6.578  करोड़  रुपये  की  सीमा  में  बने  रहने  को  आशा  कर  सकते

 श्री  सनत  मेहता  :  बर्ष  1993-94  तक  ऐसे  ऋणों  के

 संबंध  में  कोई  सीमा  नहीं  क्या  मैं  विस  मंत्री  महोदय  से  यह  जान

 सकता  हूं  कि  सीमा  निर्धारित  किये  जाने  के  बाद  संबंधित  त्रषों  अर्थात्
 1994-95  और  1995-96  में  कितमा  ऋण  लिया  गया

 श्री  चिदम्बरम  :  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  वर्ष

 1996-97  तक  तदर्थ  राजकोषीय  हुंडियों  हेतु  प्रणाली  को  चरणबद्ध

 तरीके  से  समाप्त  करने  हेतु  भारतीय  रिजर्व  बैंक  और  सरकार  के  बीय

 9  1994  को  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  हुए  बर्ष  के  अंत

 तक  निवल  तदर्थ  राजकोषीय  हूंडी  5000  करोड़  रुपये  के  होने  का

 अनुमान  था  और  इस  वर्ष  के  अन्तर्गत  यह  सीमा  9000  करोड़  रुपये

 होने  का  अनुमान  गत  दो  वर्षो  के  दौरान  जारी  की  गई  निबल  तदर्थ

 राजकोषीय  हुंडियों  कौ  वर्ष  के  अंत  में  स्थिति  इस  प्रकार  थी  :--

 1994-95  6000  करोड़  1.750  करोड़

 1995-96  5000  करोड़  5,965  करोड़

 वर्ष  के  अंत  में  वर्ष  1996-97  हेतु  भी  सीमा  5000  करोड़  रुपये

 है  तथा  वर्ष  के  भीतर  यह  सीमा  9000  करोड़  रुपये  की

 26.11.1996  की  स्थिति  के  अनुसार  निबल  तदर्थ  राजकोषीय  हुंडी
 8415  करोड़  रुपए  जोकि  सीमा  के  भीतर

 श्री  भेरुलाल  मीणा  :  मेरा  एक  ही  प्रश्न  है  कि  जो  ऋण  लिया

 जाता  है  उसके  ऊपर  सरकार  को  कितना  प्रतिशत  ब्याज  देना  पड़ता  है  2

 अध्यक्ष  महोदय  :  भारतीय  रिजर्व  बैंक  स ेलिए  गए  ऋण  पर  आप
 कितना  ब्याज  देते
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 श्री  चिदम्बरम  :  बाजार  ऋण  पिछली  बार  लिए

 गए  2000  करोड़  रुपये  पर  13.55  प्रतिशत  ब्याज  काटा

 श्री  दत्ता  मेघे  :  वित्तीय  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  जो  पांच  हजार

 करोड़  रुपये  रिजव॑  बैंक  देता  लेकिन  हमारे  देश  में  ब्लैक  मनी  बहुत

 पड़ा  उसको  बाहर  निकालने  की  कोई  योजना  है  जिससे  आपको

 रिजर्व  बैंक  से  ज्यादा  पैसा  मिकालने  की  जरूरत  न  हमारे  वित्त

 मंत्री  ब्लैक  मनी  निकालने  के  लिए  नयी  स्कीम  लेकर  ब्लैक  मनी  खत्म

 करें  और  रिजय॑  बैंक  से  ओवरड्राफ्ट  न  इसके  लिए  कया  कोई  स्कीम

 जी  चिदस्थश्स  :  समय-समय  पर  एक  के  बाद  दूसरी  जो-जो

 सरकारें  आयी  हैं  थे  काले  धन  को  निवेश  में  लगाने  तथा  इसमें

 दंड-मुक्लि  तथा  क्षमादान  करने  हेतु  कई  योजनायें  लायी  यह  मेरा

 अपना  विचार  नहीं  अपितु  जिन  प्रसिद्ध  अर्थशास्त्रियों  से  मैंने  बात

 की  उन्होंने  यह  जिचार  व्यक्त  किया  है  कि  यदि  आप  काले  धन  को

 विधि  मान्य  बनाते  हैं  तो  इससे  भविष्य  में  काले  धन  और  अतः

 काले  धन  को  विधिमान्य  बनाने  की  बाल  तो  आकर्षक  लग  सकती

 परन्तु  कई  अर्थशास्त्रियों  ने मुझे  बताया  है  कि जब  तक  लोगों  के  लिये

 काले  धन  को  विधिमान्य  बनाने  का  अवसर  तबतक  काले  धन

 के  अर्जन  को  प्रोत्साहन

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  आपका  क्या  विचार

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनका  वियार  आरक्षित

 श्री  सुरेश  प्रभु  :  क्या  सरकार  उसके  द्वारा  विभिन्न  क्षेत्रों  से जुटाए
 जाने  वाले  अशोध्य  ऋण  के  संबंध  में  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने

 के  बारे  में  वियार  कर  रही  संविधान  में  यह  प्रावधान  है  कि  वह

 सरकार  द्वारा  लिये  जाने  वाले  ऋण  के  संबंध  में  अधिकतम  सीमा

 निर्धारित  कर  सकती  है  क्योंकि  इस  समय  जैसा  कि  वित्त  मंत्री  ने  स्वयं

 कहा  है  कि  सरकार  की  एक  चिन्ता  बढ़ता  हुआ  ब्याज  है  जो  कि  अभो

 60,000  करोड़  रुपये  यह  सरकार  की  वर्तमान  आय  का  लगभग  46

 प्रतिशत  क्या  सरकार  न  सिर्फ  भारतोय  रिजर्व  बैंक  से  तदर्थ

 राजकोषीय  हुंडियों  के  संबंध  बल्कि  सामान्य  रूप  से  भी  सरकार  द्वारा

 लिए  जाने  वाले  मामले  में  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  पर  विचार

 कर  रही  क्या  सरकार  इस  वर्ष  अपने  कुछ  घरेलू  ऋण  को  जो  कि

 इस  समय  लगभग  3  लाख  करोड़  रुपये  तथा  लगभग  94  बिलियन

 के  विदेशी  ऋण  को  चुकाने  पर  बिचार  कर  रही

 श्री  चिदम्बरम  :  मैं  इन  प्रश्नों  का  उत्तर  ये  दोनों

 प्रश्न  वास्तव  में  इस  प्रश्न  के  पूरक  प्रश्न  नहीं  बस्तुतः  ये  दो

 अलग-अलग  प्रश्न  भी

 सरकार  द्वारा  ऋण  लिये  जाने  पर  अंकुश  लगाने  हेतु  एक  प्रस्ताथ

 है  और  मैंने  संकेत  दिया  है  कि  हम  इस  प्रस्ताव  पर  गंभोरता  से  विचार
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 कर  रहे  इस  प्रस्ताव  की  जांय  की  जा  रही  है।'सरकारी  ऋण  को

 चुकाने  को  बात  करना  सरल  है  परन्तु  ऐसा  करना  कठिन  आप

 सरकार  द्वारा  लिये  गये  कर्ज  का  तभी  भुगतान  कर  सकते  हैं  जब  आप

 संसाधन  इन  संसाधनों  से  चालू  खपत  को  पूरा  करना  पड़ता

 पैड़ा  तो  चिरभोग्य  वस्तु  संसाधनों  का  उपयोग  चाहे  तो  आप  पुराने
 ऋण  को  चुकाने  के  लिए  कर  लें  या  फिर  चालू  खपत  के  लिए  और

 चालू  ऋण  का  भुगतान  करने  के  लिए  कर  जब  तक  आध  राजस्व

 घाटे  से  नहीं  उबरते  और  राजस्व  बचत  नहीं  सरकार  द्वारा  लिये

 गये  ऋण  को  चुकाने  का  प्रश्न  ही  नहीं

 सीमा  शुल्क  नियमों  का  उल्लंघन

 #125.  श्री  सुल्तानपुरी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सीमा  शुल्क  नियमों  का  उल्लंघन  करने  के  संबंध  में  देश

 में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया

 गया  और

 उनसे  कितनी  मात्रा  में  नशोले

 और  विदेशी  बस्तुएं  जब्त  की  गई  तथा  उनका  सोमा  शुल्क  जोन-बार

 ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंत्री  :  और  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 और  गत  तीन  बर्षो  के  अर्थात्  19०3-94  और

 1995-96  के  बीच  सीमाशुल्क  कानुनों  के  उल्लंघन  के  मामले  में

 सीमाशुल्क  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  क॑  अधिकारियों  द्वारा  १702
 व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए

 नशीले  ओपध  मुद्रा  और  अन्य  बस्तुओं  कं

 अभिगहण कं  बारे  में  सूचना  का  क्षेत्र-बार  संकलन  नहीं  किया  जाता

 उपरोक्त  तीन  त्र्षो  की  अब्रधि  के  दौरान  गिरफ्तार  किए  गए

 ऐसे  व्यक्तियों  स ेपकड़  गए  नशीले  सोने  और  चांदी  का

 अनुमाति  मात्राओं  और  मुद्रा  एवं  अन्य  विदेशी  वस्तुओं  के  मूल्य  का

 ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता

 जलशीले  ओषध  .  सोने  मुद्रा  अन्य

 द्रव्यों  का  को  मात्रा  को  मात्रा  और  «*ब्स््तुओं

 मात्रा  का  का  मृल्य

 30751.54  2289.44  12731.354...  5509.462..  181,27.71
 +5298  ल्विटर

 एसटिक

 एणहाईडाइड
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 श्री  सुल्तानपुरी  :  अध्यक्ष  में  मंत्री  महोदय  से  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  जो  सीमा  शुल्क  के  द्वारा  और  सोमा  का  उल्लंघन

 करके  सरकार  ने  रुपया  प्राप्त  किया  है  यह  कितने  करोड़  में  है  और

 यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  का  कितना  माल  पड़ा  हुआ
 है  जिसको  आपने  सीमा  शुम्न्क  के  द्वारा  बसूल  करना  था  और  अभी  तक

 उसका  निर्णव  नहां  +s  पाये  कृपया  बिस््तार  से

 श्री  चिदम्बरम  :  मुझे  खेद  शायद  मैं  यह  अच्छी  तरह  नहीं

 समझ  पाया  कि  थह  क्या  कह  रहें  बह  यह  जानना  याहते  थे  कि

 सोमा-शुल्क  जोनवार  कितने  व्यक्त  गिरफ्तार  किए  गये  कितनी

 मात्रा  में  नशीली  नकदी  जब्त  को  गई  मेंने

 उत्तर  में  यह  बता  दिया  मेंने  यह  भी  बता  दिया  हे  कि  तीन  वर्षों

 में  कितनी  मात्रा  में  सोना  जब्त  किया  गया  किलनी  मात्रा  में  चांदी

 जब्त  को  गई  कितने  मूल्य  को  मुद्रा  जब्त  की  गईं  है  ओर  कितने

 मूल्य  की  बस््लुएं  जब्त  की  गई  इससे  अधिक  वह  क्या  पूछना  चाहते
 हर

 श्री  सुल्तानपुरी  :  अध्यक्ष  में  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  यह  जो  बताया  कि  गिरफ्तारियां  हुई  में  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  अभी  केस  डिस्पोजल  को  क्या  पोजीशन  कितने  केसिज

 आपने  फाइनल  करवाये  हैं  ओर  कितने  केसिज  पैंडिंग  हैं  जो  कोट  में

 चल  रहे

 श्री  चिदम्बरम  :  गत  तोन  वर्षों  क॑  दौरान  ३702

 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गग्मा  मुझे  लम्बित  मामललों  क॑  बारे

 में  जानकारी  नहीं  में  यह  सूचना  बाद  में  दे  गिरफ्तार  व्यक्तियों

 को  कल  संख्या  3702  में  इनका  अलग-अलग  ब्यौरा  प्राप्त  करके

 जानकारी दे

 श्री  सुल्तानपुरी  :  मेरे  प्रश्न  के  उत्तर  में  मंत्री  जी  ने  कहां

 है  कि  व्योौरावार  विथरण  भेज  देंगे  लेकिन  में  जानसा  चाहता  हूं  कि

 पिछले  तीन  साल  में  जितने  मामले  पकड़े  उनकी  डिटेल्स  नहीं

 आईं  कि  कितने  मामले  कोर्ट  में  लम्नब्रित  किलने  मामन््नों  में  चालान

 पेश  करने  शेष  हैं  और  जिन  मामलों  में  चालान  पेश  कर  दिए  गए

 पुलिस  में  पेश  कर  दीं  गई  है  लेकिन  वे  मामले  अभो

 भो  पुलिस  के  पास  पैंडिंग  उन  सबका  विवरण  आना  चाहिए  क्योंक

 मंत्री  जी  ने  जो  जानकारी  दी  है  उससे  कोई  पता  नहीं  लग  पाएगा  कि

 कितने  मामले  किस  स्टेज  में  यह  जानकारी  भी  दो  जाए  कि  कितने

 राजनैतिक  लोग  ऐसे  मामलों  में  पकड़े

 8  1918  मौखिक  उत्तर  14

 श्री  चिदम्बरम  :  मेरे  पास  कुछ  जानकारी  मुझे  न्यायालयों

 में  लम्बित  मामलों  और  वे  किस  वर्ष  से  लम्बित  की  जानकारी  नहीं

 मेरे  पास  अभी  जो  भी  जानकारी  वह  में  आपकों  दूंगा  और  शेष

 जानकारी  बाद  में  दे  1995-96  में  1051  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार

 किया  259  व्यक्तियों  पर  मुकदमा  चलाया  153  व्यक्ति

 दोषी  पाये  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  अधिनियम

 के  अन्तर्गत  313  आदेश  जारी  किए  गये  और  290  व्यक्तियों  को

 नजरबन्द  किया  1994-95  में  1095  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार

 किया  760  व्यक्तियों  पर  मुकदमा  चलाया  334  व्यक्तियों

 को  दोषी  पाया  बिदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  398  आदेश  जारी  किए  गये  ओर  385

 व्यक्तियों  को  नजरबन्द  किया  1993-94  1214  व्यक्तियों  को

 गिरफ्तार  किया  363  व्यक्त  दोषी  पाये  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण

 और  तस्करी  निवारण  अधिनियम  के  अन्तर्गत  519  आदेश  जारी  किए
 गये  और  383  व्यक्तियों  को  नजरबंद  किया  वर्षवार  न्यायालयों

 में  लम्बित  मामलों  के  बारे  में  उन्हें  बाद  में  जानकारी  दे  दी

 श्री  सुधीरन  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार

 सीमा  शुल्क  अधिकारियों  के  सराहनीय  कार्य  के  लिए  उन्हें  और  अधिक

 प्रोत्साहन  देने  सम्धन्धी  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 श्री  चिदम्बरम  :  आज  कई  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे

 अधिकारियों  और  मुखबिरों  को  जब्त  किए  गये  माल  के  मूल्य  का

 अथवा  पकड़ी  गई  शुल्क  चोरों  को  20  प्रतिशत  तक  पुरस्कार  राशि  दी

 जाती  20  प्रतिशत  की  राशि  पर्याप्त  प्रोत्साहन  हम  सीमा-शुल्क
 और  कंन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अधिकारियों  को  राष्ट्रप्रीत  के  पुरस्कार  भी

 देते  सराहनीय  कार्यो  के  लिए  प्रशंसा  प्रमाण  पत्र  देने  को  दूसरी
 योजना  भी  यदि  माननीये  सदस्य  क॑  पास  किसो  अन्य  प्रोत्साहन  के

 बारे  में  कोई  सुझाव  हैं  तो  में  उस  पर  विचार  करने  के  त्तिए  लैयार

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  दूसरे  माननीय  सदस्य  पूछना
 चाहते  हैं  कि  अब  तक  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 किन्तु  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  कितने  बिशिष्ट  व्यक्तियों  ओर

 अतिबिशिष्ट  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 दूसरी  में  सीमा  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  अधिकारियों  की

 भूमिका  के  बारे  में  जानना  चाहता  उनमें  से कितने  अधिकारियों  पर

 मुकदमा  चलाया  गया  है  और  उनसे  कितना  कर  श्रसूल  किया  गया  हैं  ।

 मुझ  यह  जानकर  आश्चयं  हुआ  है  कि  इन  मामलों  में  जब  बैंक

 अधिकारी  लिप्त  होते  हैं  तो  आयकर  विभाग  के  आधिकारी  उनके  घर

 पर  नहीं  तलाशी  नहीं  ले  ओर  राजस्व  बसूल  नहीं  किया

 को  भो  पता  नहीं  है  कि  क्या  हो  रहा  सीमा  शुल्क  क  कितने

 अधिकारियों  पर  मुकदमा  चलाया  गया  है  अथवा  उन्हें  दोडिल  किया  गया

 है  और  उनसे  आयकर  को  कितनी  राशि  बसूल  की  गई  है  7  मरा  प्रश्न

 यह
 ॥
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 श्री  चिदम्बरम  :  अधिकारियों  के  विरुद्ध  विभागीय  फार्यब्राही

 के  सम्बन्ध  में  जानकारी  चाहने  हेतु  अलग  से  नोटिस  दिए  जाने  की

 आवश्यकता  है  क्योंकि  यह  मामला  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 से  सम्बन्धित  नहीं

 *

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  ड्ग्स  आदि  जिन्होंने

 इम्पोर्ट  की  है  और  इम्पोर्ट  ड्यूटी  नहीं  यह  प्रश्न  उनको  सीज

 करने  से  संबंधित  है  परन्तु  दूसरी  तरह  के  ऐसे  काम  हो  रहे  हैं  कि  कोई

 इम्पोर्ट  करता  हो  बोगस  डाक्यूमेंट्स  तैयार  किए  जाते

 अध्यक्ष  बोगस  डाक्यूमेंट  तैयार  करके  फारेन  एक्सचेंज
 रिजय॑  बैंक  के  थ्र्  रैसिट  होती  ह ैऔर  यह  कोई  मामूली  मामला  नहीं

 है  बल्कि  700  करोड़  रुपए  के  घोटाले  का  मामला  542  करोड़  रुपए

 के  घोटाले  की  फिगर  तो  मेरे  प्रश्न  के  उत्तर  में  माननीय  चित्त  मंत्री  जी

 ने  एक्संप्ट  की  लेकिन  मेरी  जारकारी  में  है  कि  ब्राद  में  यह  700

 करोड़  रुपए  का  घोटाला  हो  गया  कौन  लोग  इसमें  इनवाल्च

 इसमें  क्या  मैंने  इस  बारे  में  चार  चिटिठयां  लिखों  कौन  लोग

 इसमें  यह  बताने  क॑  लिए  ये  तैयार  नहीं  जो  लोग  इसमें  इन्याल्य

 उनके  ऊपर  क्या  एक्शन  लिया  यह  भी  बताने  के  लिए  तैयार

 नहीं  क्यों  इनके  नाम  आप  नहीं  बताना  याहते  क्यों  हाउस  को

 विश्वास  में  नहीं  लिया  जाता  यह  700  करोड़  रुपये  का  घोटाला

 यहां  का  700  करोड़  रुपया  बिदेशों  में  चला  इन  लुटेरों  ने  लुट
 इस  सदन  को  जानने  का  अधिकार  हैं  कि  यह  धन  केसे  ओर

 कहां  गया  लथा  इसमें  कौन  लोग  लिप्त

 अध्यक्ष  मैंने  इस  बारे  में  मंत्री  जी  को  तीन  पत्र  लिखे  हैं
 लेकिन  कोई  उत्तर  नहीं  मैंने  इसके  बारे  में  हाफ  एन  आवबर

 डिस्कशन  भी  मांगा  लेकिन  वह  भी  नहीं  इसलिए  मेरा  आपसे

 अनुरोध  है  कि  कम  से  कम  आज तो  मुझे  न्याय  दिला  दीजिए  और  मंत्री

 महोदय  को  इसके  बारे  में  सदन  को  जानकारी  देने  के  लिए  निर्टेश

 थह  700  करोड  रुपए  के  घोटाले  का  मामला  इसमें  कौन

 लोग  इन्याल्य  हैं  2  बैंक  के  कोन  अधिकारी  इन्वाल्थ  हैं  और  ऋन-कौन

 से  इन्वाल्य  जिनको  सरकार  बचा  रही  है  2

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  नहां  समझता  कि  यह  मामला  इस  प्रश्न  से

 सम्बंधित  यह  प्रश्न  सीमा-शुल्क  के  नियमों  के  उल्स्रधन  से

 सम्बन्धित  है  और  आप  बैंकों  क॑  बारे  में  बात  कर  रहे

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  यह  फेरा  का  और

 कस्टम  का  मामला  इम्पोर्ट  आफ  गृड्स  का  सबाल  है  और  यह  इसी

 प्रश्न  के  अंतर्गत  आता  इसका  इसी  प्रश्न  से  ताल्लुक  इसलिए

 मेरा  यह  प्रश्न  रेलेबेंट

 29  1996  मौखिक  उत्तर  16

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  ख्याल  से  यह  प्रश्न  इसके  अंदर  नहीं

 आता  मंत्री  यदि  आप  जबाब  देना  चाहें  दे  सकते

 श्री  बनथारी  लाल  पुरोहित  :  अध्यक्ष  यह  700  करांड
 रुपये  के  घोटाले  का  सबाल  है  और  यह  इस  सेंचुरी  का  सबसे  बड़ा
 घोटाला

 श्री  चिदम्बरम  :  यदि  माननीय  सदस्य  किसी  विशेष

 मामले  के  बारे  में  बात  कर  रहे  हैं  तो  उन्हें  उस  मामले  के  बारे  में  मुझ

 सूचना  देनी  चाहिये  और  मैं  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय  :  घह  कह  रहे  हें  कि  उन्होंने  आपको  तीन  पत्र

 लिखे

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  उन  पत्रों  का  पता  लगाने  को  कोशिश |

 श्री  चिदम्बरस  :  यदि  बह  मुझे  यह  बतायें  कि  वह  किस
 मामले  की  बात  कर  रहे  तो  में  उसका  उत्तर  अवश्य  उन्होंने

 मुझे  दर्जनों  पत्र  लिखे  यदि  वह  मुझे  यह  बतायें  कि  बह  अब  किस

 मामले  का  उल्लेख  कर  रहे  तो  मैं  उसका  उत्तर

 विदेशी  मुद्रा  जनियमन  अधिनियम  के  अन्तंगंत  विदेशी  मुद्रा  और

 भारतीय  मुद्रा  की  जब्तियों  के  सम्बन्ध  में  हमने  अंब  तक  1994,  1995
 और  1996  में  1540,  1175  और  803  तलाशियां  ली  जब्त

 की  गई  भारतीय  मुद्रा  974  लाख  1021  लाख  रुपये  और

 802  लाख  रुपये  है  और  जब्त  की  गई  विदेशी  मुद्रा  का  रुपयों  में  मूल्य
 814  लाख  54।  लाख  रुपये  ओर  30।  लाख  रुपये

 गिरफ्तार  किए  गये  व्यक्तियों  को  संख्या  क्रमशः  365,  228  और  172
 यदि  माननीय  सदस्य  कं  मन  में  कोई  विशेष  मामला  हैं  और  बह

 प्रश्य  पूछते  हैं  तो  मैं  उसका  उत्तर  अवश्य

 काला  धन

 के

 #130.  श्री  मोहन  राजले  :

 श्री  अमर  पाल  सिंह  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  काले  धन  की  तलाशी  और
 जब्ती  से  सम्बन्धित  कानूनों  में  संशोधन  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 वित्त  मंत्री  :

 संसद  फ  यालू  सत्र  में  एक  विधेयक  पेश  किए  जाने  का

 प्रस्ताव  संशोधनों  के  ब्थौरों  के  बारे  में  चिधयक  पेश  होने  के  समय

 जानकारी  मिल  ग
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 श्री  मोहन  राबले  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम

 से  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  में  कितनी  ब्लैक

 मनी  है  और  अब  तक  इस  बारे  में  कितने  लोगों  को  गिरफ्तार  किया

 है  और  किलने  लोगों  को  सजा  दी

 श्री  चिदम्बरम  :  यह  प्रश्न  काले  धन  से  सम्बंधित  एक
 संशोधन  के  बारे  में  यह  प्रश्त  आप  मुझसे  अचानक  पूछ  रहे  हैं  कि

 कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  आप  मुझसे  अलग  से  प्रश्न

 पूछेए  मैं  आपको  उत्तर

 श्री  मसभुकर  सर्पोत्दार  :  उन्होंने  इसका  ब्योरा  मांगा

 श्री  चिदम्बरम  :  में  कानून  के  ब्योरों  के  बारे  में  बात  कर  रहा

 हूँ  जिसे  मैं  संसद  के  चालू  सत्र  में  पेश  करने  जा  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  आपकी  बात  से  सहमत

 श्री  मधुकर  सर्पोतदार  :  वह  काले  धन  में  शामिल  व्यक्तियों  से

 अधिक  सम्बंधित

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राबले  को  यह  उम्मीद  नहीं  कि  थो  उनका

 प्रश्न  आज  पूछ  लिया  इसलिए  वह  तैयार  नहीं

 श्री  अमर  पाल  सिंह  :  माननीय  अध्यक्ष  आज  इस  देश

 में  काला  धन  व्यापारियों  ओर  उद्योग-पतियों  से  अधिक  बड़े-बड़े  पदों

 पर  बैठे  हुए  80  परसेंट  अधिकारियों  के  पास  में  आपके

 माध्यम  से  मंत्री  जी  से  जानना  याहता  हूं  कि  इन

 अधिकारियों  के  काला  धन  व  उनकी  अवेध  जो  बड़े-बड़े

 महानगरों  में  उनके  पास  उसे  जब्त  करने  के  लिए  इस  विधेयक  में

 कोई  प्रावधान  है  2

 श्री  राम  नाइंक  :  अब  मंत्री  जी  को  भी  यह  उम्मीद  नहीं

 थी  कि  प्रश्न  का  उत्तर  आज  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  अभो  इसके  अनुवाद  का

 इंतजार  करना

 श्री  चिदम्बरम  :  किसी  संगठन  या  किसी  दल  अथवा  किसी

 संस्था  में  लो  कपटी  मिल  जाते  हैं  किन्तु  मैं  निश्चित  रूप  से  इससे

 सहमत  नहीं  होऊंगा  कि  एक  श्रेणी  के  रूप  में  अधिकारी

 भ्रष्ट  हैं  और  यह  कि  उनके  पास  काला  धन  मैं  यह

 गलत
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 श्री  अमर  पाल  सिंह  :  में  ४0  परसेंट  लोगों  के  बारे  में  कह  रहा
 सिर्फ  20  परसेंट  लोग  ही  इंमानदार

 श्री  चिदम्बरम  :  हांलाकि  मैं  माननीय  सदस्य  के  बियारों  का

 सम्मान  करता  मेरा  निवेदन  है  कि  मैं  इससे  पूर्णतः  असंहमत  हूं  मैंने

 अनेक  अधिकारियों  के  साथ  कार्य  किया  में  समझता  हूं  कि  उनमें

 से  अधिकांश  अत्यधिक  इंमानदार  हैं  और  बे  अपनी  प्रतिष्ठा  और

 इमानदारी  कायम  रखते  हुए  सेवानिवृत्त  होते  में  उनसे  सहमत  नहीं

 हूं

 हां  कुछ  मामलों  में  अधिकारी  अवश्य

 शामिल  होते  हम  उनके  बारे  में  समाचार  पत्रों  में  पढले  व्यक्ति

 गिरफ्तार  किए  जाते  व्यक्तियों  की  तलाशी  ली  जाती  में  आपको

 जारी  लिए  गए  बारंटों  को  कुल  संख्या  और  इस  संबंध  में  की  गई  कुल
 जब्तियां  को  संख्या  बता  सकता  लेकिन  में  किसी

 अधिकारी  का  नाम  नहीं  बता  जैसाकि  मैंने  कहा  यह  प्रश्न

 उस  कानून  से  सम्बंधित  है  जिसे  में  पेश  में  कानुन  को

 बाल  करना  चाहता  यह  इस  सन्न  में  लाया  जाने  घाला  एक  बड़ा
 संशोधन

 1994-95  में  5026  वारंट  जारी  किए  गए  और  396.45  करोड़
 रुपये  जब्त  किए  प्रति  वारंट  औसत  जब्ती  7.88  लाख  रुपए
 1994-95  4830  वारंट  जारी  किए  गए  और  3g)  करोड़  रुपए  जब्त

 किए  प्रति  बारंट  औसत  जब्ती  7.89  लाख  रुपए  1995-96
 4612  बारंट  जारी  किए  गए  ओर  458  करोड़  रुपए  जब्त  किए  गए
 प्रति  बांरट  औसल  जब्ती  9.9३  लाख  रुपए  अप्रैल  1996  से

 1996  के  दौरान  1780  बारंट  जारी  किए  गए  और  ।78  करोड़
 रुपए  जब्त  किए  प्रति  बांरट  औसत  जब्ती  9.95  लाख  रुपए

 इससे  स्पष्ट  है  कि  ये  वे  मामले  हैं  जिनके  बारे  में  हमारे

 पास  पूरी  सूचना  खारंट  जारी  करने  से  पहले  वरिष्ठ  अधिकारी  द्वारा
 मामले  पर  पूरी  तरह  सोच  विचार  किया  जाता  है  और  तलाशी  के  दौरान

 बिना  हिसाव  किताथ  को  धनराशि  जब्ल  की  जाती  इसकं  साथ

 मैं  इस  भ्रम  को  भी  दूर  करना  चाहता  हूं  कि  हम  प्रत्येक  व्यक्ति  के  यहां

 छापा  और  स्थापित  इस  सरकार  की  ऐसी  नीलि

 हम  यह  बताने  का  प्रयास  कर  रहे  थे  कि  यदि  किसी  व्यक्ति

 के  पास  काला  धन  हैं  और  बह  धनराशि  बिना  किसी  हिसाब
 को  है  तथा  इसके  बारे  में  सूचना  मिलती  है  तो  कानून  की  दृष्टि  में  कोई

 प्रदयी  अधवबा  पद  अथबा  कोई  दर्जा  बिशेष  कोई  महत्व  नहीं

 श्री  शत्रुध्त  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  इस  सरकार  से  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सही  है  कि  पूरे  देश  में  काले  घन  क्री
 समानान्तर  व्यवस्था  चल  रही  हैं  इसलिए  अभी  काले  धन  के  संबंध  में
 जो  कानून  उसमें  संशोधन  करने  की  आंबश्यकता  पड़ी  2
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 श्री  चिदम्बरम  :  यह  कानून  अधिनियम

 के  अध्याय  ।4  से  सम्बंधित  आय-कर  अधिनियम

 का  अध्याय  ।  1995  को  संशोधित  किया  गया

 अब  मैंने  इसे  मामले  पर  मुख्य  आयुक्तों  और  आयुकक्तों  के  साथ

 चर्चा  कर  ली  मैं  संतुष्ट  हूं  कि  |  1995  का  संशोधन  कर

 अपबंचकों  के  पक्ष  में  हुआ

 मैं  इस  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  एक  संशोधन  पेश

 कर  रहा  हूं  ताकि  कर  अपवंचन  के  लिए  प्रीमियम  न  कर  अपवबंचन

 में  कोई  लाभ  न  हो  और  जहां  तलाशियां  और  जब्ती  की  जाती  हैं  और

 घन  जब्त  किया  जाता  इस  संशोधन  से  उस  व्यक्ति  जिससे  धन

 जब्त  किया  गया  विबवरणी  दाखिल  करने  का  दायित्व  होगा  और  कर

 तथा  उस  पर  देय  ब्याज  क॑  अतिरिक्त  उस  पर  जुर्माने  का  भी  प्रावधान

 यह  संशोधन  इस  सत्र  में  पुरःस्थापित  किया  निःसंदेह  इस

 संशोधन  का  सम्पूर्ण  सभा  समर्थन

 श्री  बंगारप्पा  :  अध्यक्ष  मेरा  प्रश्न  काले  धन  से

 सम्बधिल  है  जिसके  यारे  में  यह  कहा  जाता  है  कि  यह  देश  में  कई
 दशकों  से  समानांतर  अर्थव्यवस्था  चला  रहा  हमें  यह  सुनकर
 प्रसन्नता  हुई  है  कि  सरकार  ने  कम  से  कम  एक  संशोधन  के  बारे  में

 तो  सोचा  है  और  वित्त  मंत्री  का  प्रस्ताव  संसद  के  इस  सत्र  में  विद्यमान

 कानूनों  में  संशोधन  लाने  का

 काफो  समय  शायद  कुछ  दशक  पहले  एक  समिति

 बनाई  गई  थी  और  उस  समिति  ने  भारत  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  भी

 प्रस्तुत  कर  दी  बह  रिपोर्ट  सरकार  के  पास  अभी  तक  लम्बित  पड़ी
 वित्त  मंत्री  से  मेरा  सीधा  सा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  बे  विद्यमान  कानूनों

 में  अपना  प्रस्ताबित  संशोधन  उस  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार

 जिसने  कुछ  दशकों  पहले  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  करने  जा

 रहे  हैं  अथया  वे  कुछ  अन्य  भिन्न  बातों  पर  विचार  कर  रहे  मेरा

 पहला  प्रश्न  यह

 नि:संदेह  आप  इस  देश  से  काले  धन  को  समाप्त  करने  के  बारे  में

 गंभीर  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  क्या  आपको  ऐसा  लगता  है
 कि  वर्तमान  कानूनों  में  ऐसा  संशोधन  करके  तुम  इस  देश  से  काले  धन

 को  समाप्त  कर  जो  कि  एक  समानातर  अथं॑व्यवस्था  चला  रहा

 श्री  चिदम्थरम  :  अनुपूरक  प्रश्न  के  प्रथत  भाग  का

 मरा  उत्तर  यह  हैं  कि  यह  संशोधन  आयकर  अधिनियम  क़े  केवल

 अध्याय  ।4  ख  से  संबद्ध  इस  कानून  को  इतना  व्यापक  नहीं  बनाया

 गया  हैं  कि  यह  काले  धन  फे  सभी  पहलुओं  पर  गौर  अध्याय  ।4

 रख  तलाशी  ओर  जब्ती  के  मामलों  से  संबद्ध  जहां  ललाशी  और  जब्ती

 कं  दौरान  बेहिसाब  धन  जब्त  किया  जाता  इसी  अध्याय  को  संशोधित

 किया  जा  रहा  जब  संशोधन  किया  जाता  तो  माननीय  सद्दस््यों
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 को  इस  पर  टिप्पणी  करने  का  अवसर  दिया  जाता  है  और  इसमें  मुझे
 कोई  शक  नहीं  कि  बे  मुझे  समर्थन

 श्री  निर्मल  कांति  चटर्जी  :  विधेयक  कब  पुरःस्थापित  किया

 जायेगा  ?

 श्री  चिदम्बरम  :  इसे  इस  सत्र  के  दौरान  लाया

 अध्यक्ष  महोदय  :  विधेयक  आज  पुर:स्थापित  किया

 जा  रहा

 श्री  चिदम्बरम  :  बह  अन्य  विधेयक

 वह  आंध्र  प्रदेश  के  संबंध  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  ऐसा

 श्री  चिदम्बरम  :  जी  महोदय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक

 श्री  चिदम्बरम  :  प्रश्त  के  भाग  ख  के  उत्तर  में  मैं  कहना

 चाहूंगा  कि  मैं  इस  गलतफहमी  में  नहीं  हूं  कि  इस  संशोधन  से  हम  काले

 धन  को  दूर  कर

 श्री  हननान  मोल्लाह  :  यह  क्यों  पैदा  होता

 चिदम्बरम  :  काला  धन  विभिन्न  कारणों  से  पैदा  होता
 मैं  नहीं  समझला  कि  हमें  इस  बारे  में  चर्या  करमी  चाहिए  कि  यह  काला

 धन  क्यों  पैदा  होता  अनुपूरक  प्रश्न  के-उत्तर  के  दौरान  इस  पर  चर्या
 '

 करना  संभव  नहीं  में  समझता  हूं  कि  काला  धन  पैदा  होने  के  कई
 कारण

 श्री  राजीब  प्रताप  रूडी  :  हमें  इस  विषय  पर  आधे  घंटे

 की  चर्चा  करनी

 अध्यक्ष  महोदय  :  विधेयक  में  ही  चर्चा  की  जानी  आप

 आधे  घंटे  की  चर्या  के  लिए  क्यों  कह  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  आप  संशोधन  के  बारे  में  बात  कर  रहे
 अब  आप  इस  बारे  में  बिस्तार  में  नहीं  जा

 श्री  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  जब  ब्लैक  मनी

 के  सर्च  और  सीजर  के  बारे  में  केबल  विधेयक  लाना  तय  किया  है  तो

 मैं  उनसे  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि

 इस  समय  देश  में  कुल  मिलाकर  कितनी  ब्लैक  मनी  है  7  साथ  ही  केबल

 अमैडमेंट  के  साथ  बाकी  की  और  जो  बातें  करनी  उसके  संबंध

 में  सरकार  की  क्या  नीति  है  2?

 क्या  मे  इसे  अंग्रेजों  में  दोहराऊं

 2
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 श्री  चिदम्थरम  :  मैं  समझ

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  उन्होंने  आपका  प्रश्न  समझ  लिया

 श्री  चिदम्बरम  :  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  यह  संशोधन

 केबल  आयकर  अधिनियम  के  अध्याय  ।4  ख  तक  सीमित  मेरा

 इस  संशोधन  के  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  का  विचार  नहीं  इस  सत्र  में

 इस  संशोधन  को  पारित  करना  अनिवार्य  यदि  मैं  इस  विधेयक  के

 क्षेत्र  का  विस्तार  करता  तो  इस  सत्र  में  इसे  पारित  करना  संभव  नहीं

 श्री  राम  नाईक  :  मैं  उसके  बारे  में  बात  नहीं  कर  रहा

 श्री  चिदम्बरम  :  यह  संशोधन  आयकर  अधिनियम  के  2
 अध्याय  ।4  ख  तक  सीमित  मैं  आपसे  इसको  देखने  और  अध्ययन

 करने  के  बाद  इस  संशोधन  को  पारित  करने  में  आपके  समर्थन  का

 अनुरोध

 श्री  राम  नाईक  :  हमें  इसे  गुण-दोषों  के  आधार  पर  पारित  करना

 श्री  चिदम्बरम  :  निःसंदेह  गुण-दोषों  के आधार  पर  काले  धन

 के  अनुमानों  के  बारे  में  मुझे  काफो  शंका  एक  आकलन  वर्ष

 1983-84  में  किया  गया  कैभी  कभी  ये  आकड़े  मुझे  हास्यास्पद
 लगते  काले  धन  का  31584  करोड़  रुपये  से  36786  करोड़  रुपये

 के  बीच  का  अनुमान  लगाया  गया

 श्री  राम  नाईक  :  इसका  अर्थ  यह  है  कि  1984  के  बाद  कोई
 आकलन  नहीं  लगाया

 श्री  चिदम्बरम  :  में  ऐसा  नहीं  कह  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  अन्य  आंकडों  का  उल्लेख  कर  रहे

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  आपको  पहले  सूचना  देने  बाले  को  गिरफ्तार

 करना  वह  आपसे  बेहतर  जानता  बह  आपको  और  अधिक

 जानकारी  वह  सारी  बालें  जानता

 श्री  चिदम्बरम  :  हम  सब  जानते  हैं  कि  काला  धन  काफी

 मात्रा  में  कुछ  सदस्य  इससे  सहमत  होंगे  और  कुछ  नहीं  होंगे-मुझे  ,

 विश्वास  है  कि  आप  सहमत  होंगे  कि  काले  धन  की  अधिकता  उच्च

 कराधान  की  व्यवस्था  संपत्ति  के  लेन  देन  में  ऊंचे  स्टाम्प  शुल्कों  और

 लालच  भी  इसके  कारण  कई  प्रकार  के  कारण  जिनके  कारण

 काला  धन  पैदा  होता  हम  कालेधन  के  जैसे  बड़े  मुद्दे  पर  अलग  से

 बहस  कर  सकते  हैं  और  यदि  कोई  कानून  बनाया  जाता  तो  हम

 इसकी  छानबीन  कर  सकते  लेकिन  आपके  प्रश्न  के  उत्तर  इस

 विधेयक  के  मैं  काले  धन  कोश्सफेद  धन  में  बदलने  संबंधी  एक

 विधेयक  संसद  के  अगले  सत्र  में  पुर:स्थापित

 कर्नल  राव  राम  सिंह  :  यह  प्रश्न  काले  धन  के  बारे  में  वित्त

 मंत्री  ने  स्वयं  कहा  है  कि  काला  धन  सम्पत्ति  के  हस्तांतरण  पर  पैदा  होता

 उच्च  कराधान  और  स्टाम्प  शुल्कों  के  कारण  पैदा  होता  क्या

 सरकार  इन  कारणों  से  जिनसे  काला  धन  उत्पन्न  होता  है  को  दूर  करने
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 के  लिए  किन्हीं  उपायों  पर  विचार  कर  रही  है  7  अपने  पहले  के

 उत्तरों  में  एक  में  वित्त  मंत्री  न ेकहा  है  कि  कालेधन  के  बैधीकरण  की

 किसी  अर्थशास्त्री  न ेसिफारिश  नहीं  की  क्या  सरकार  इस  पर  विचार

 करेगी  कि  जहां  बड़ी  मात्रा  में  काला  धन  उपलब्ध  होता  इसे
 राजनैतिक  दलों  के  फंड  में  दिया  जा  सकता  विशेषकर  जब  लोग

 धन  यह  कह  कर  रखते  हैं  कि  यह  एक  राजनैतिक  दल  का  धन

 इसकी  अनुमति  नहीं  इन  दिनों  चुनायों  में  रुपया  लगाना  एक  ज्वलंत

 मुद्दा  रहा  मेरे  विचार  से सरकार  अगर  एक  बार  भी  काले  धन  को

 किसी  एक  राजनैतिक  दल  के  कोष  में  देने  की  अनुमति  देती  तो

 उसको  काफी  मात्रा  में  बचत  हो  सकती  यदि  मंत्री  कोई  उत्तर  नहीं

 देना  चाहते  तो  मैं  इस  बात  को  समझ  सकता

 श्री  चिदम्बरम  :  क्या  मेरे  प्रतिष्ठित  विद्वान  मित्र  संभावित

 दाता  है  या  संभातिब  प्राप्तकर्ता  ?

 कोयला  खनन  क्षेत्र  में  विदेशी  साम्या  पूंजी

 4131.  श्री  सन्तोष  मोहन  देव  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कोयला  खनन  क्षेत्र  में  100  प्रतिशत

 बिदेशी  साम्या  पूंजी  की  अनुमति  देने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  क्या  कोयला  विभाग  से  भावी  लाइसेंसीकरण
 के  क्षेत्र  में  वृद्धि  करमे  के  लिए  कोयला  खान

 1973  में  संशोधन  करने  का  आग्रह  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  कोयला  खनन  क्षेत्र  में  विदेशी  साम्या  पूंजी  की

 अनुमति  कब  तक  दे  दी

 कोयला  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  कान्ति  :

 विदेशी  कंपनियों  की  100  प्रतिशत  स्वामित्थ  वाली  सहायक  कंपनियों

 के  औद्योगिक  प्रस्तावों  को  कुछ  पात्रता  की  शर्तों  के अधीन

 समर्थन  दिया  जाता  सभी  संयुक्त  उद्यमों  तथा  सहायक  कंपनियों  के

 माध्यम  से  विदेशी  धारक  कंपनियों  के  सभी  अनु-प्रयाह
 निवेशों  को  किए  जाने  के  लिए  विदेशी  निवेश  प्रोन्नत  बोर्ड

 से  सरकार  का  पूर्व  अनुमोदन  प्राप्त  किया  जाना  अपेक्षित

 सरकार  द्वारा  कोयला  खनन  क्षेत्र  में  100  प्रतिशत  की  विदेशी  इक्विटी
 की  अनुमति  दिए  जाने  हेतु  कोई  अलग  से  नीलि  निर्धारित  नहीं  की  गई

 कोयला  खान  1973  में

 कोयले  का  खनन  किए  जाने  हेतु  पट्टेदारी  के  त्लिए  भावी  ल्नाइसेंसों  को

 दिए  जाने  संबंधी  कोई  व्यवस्था  नहीं

 इस  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  को  दृष्टिगत  करते  हुए
 प्रश्त  ही  नहीं  उठता
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 (a)  उपभोग  के  लिए  विद्युत  का  लौह  तथा

 इस्पात  का  उत्पादन  तथा  सीमेंट  का  उत्पादन  किए  जाने  हेतु  कोयले

 का  खनन  किए  जाने  के  लिए  निजी  क्षेत्र  को  योजना  कप्रनियों  में  विदेशी

 इक्विटी  की  भागोदारी  की  अनुमति  प्रदान  को  गई  जोकि  प्रत्येक

 मामले  के  आधार  पर  के  पूर्व  अनुमोदन  के  अधीन  दी

 जाती

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  में  प्रश्न  पूछने  के  लिए

 क्षमा  चाहता  मैने  यह  कभी  नहीं  सोचा  था  कि  प्रश्न  संख्या  ।।

 की  बारी  आज  ही  इसीलिए  मैंने  एक  अनूपूरक  प्रश्न  पूछा

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इस  क्षेत्र  में  100  प्रतिशत  विदेशी

 इक्विटी  का  कोई  नीतिगत  प्रावधान  नहीं  किन्तु
 बोर्ड  इसकी  मंजूरी  टे  सकता  क्या  यह  सच  है  कि  इस  संबंध  में

 कुछ  आबेदन  प्राप्त  हुए  थे  और  विदेशी  निवेश  प्रोन्नत  बोर्ड  ने

 उन्हें  नामंजूर  कर  दिया  यदि  लो  इसके  क्या  कारण

 हैं  2

 श्रीमती  कांति  सिंह  :  माननीय  सदस्य  यह  सही  जैसे  कि  अभी

 कोल  कम्पनी  ने  100  एस्टेट  पूंजी  निवेश  करने  के  लिए  अनुमति  नहीं

 दी  लेकिन  से  हो  पास  होकर  के  आता  उस  पर

 हम  लोग  निर्णय  करते  लेकिन  100  परसेंट  नहीं  ह ैओर  इसके  बारे

 में  मुझे  पूरी  जानकारी  नहीं

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  अध्यक्ष  उत्तर  के  भाग  में

 यह  कहा  गया  है  :--

 उपभोग  के  लिए  विद्युत  का  लौह  तथा

 इस्पाल  का  उत्पादन  तथा  सीमेंट  का  उत्पादन  किए  जाने

 हेतु  कोयले  का  खनन  किए  जाने  के  लिए  निजी  क्षेत्र  की

 कोयला  कंपनियों  में  विदेशी  इक्लिटी  की  भागीदारी  की

 प्रदान  की  गई  जोकि  प्रत्येक  मामले  के

 आधार  पर  के  पूर्व  अनुमोदन  क॑  अधीन

 दी  जाती

 मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  याहता  हूं  कि  नई  आर्थिक  नीति

 के  अन्तर्गत  ऐसे  कितने  मामलों  को  स्वीकृति  दी  गई

 श्रीमती  कांति  सिंह  :  निजी  क्षेत्र  में  कंबल  एक  ही  निप्पोन

 डेनरो  को  एप्रूबल  मिला

 श्री  हाराधन  राय  :  इस  सदन  में  कई  बार  भूतपूर्व  कोयला

 यर्तमान  अध्यक्ष  श्री  श्री  अजित  श्री  जगदीश  टाइटलर
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 द्वारा  बताया  गया  कि  मौजूदा  सरकारी  कोयला  खदानों  वा  निक्ककरण
 नहीं  किया  क्या  इस  नीति  में  परिवर्तन  किया  गया  है  2  इसक
 साथ  ही  में  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  किसी  सरकारी  माइन

 को  निजी  जाइंट  सेक्टर  या  राज्य  सरकार  के  किसी  सेक्टर  में  दिया

 गया  जहां  तक  आयरन  स्टील  के  बारे  में  मुझे  मालूम  सभी

 खटदानों  में  एक  ही  टैगिंग  पालिसी  जब  टैगन  सिस्टम  है  तो  उसका

 मिजीकरण  करने  का  क्या  अर्थ  हे  2

 श्रीमती  कांति  सिंह  :  हमारे  यहां  अभी  ऐसी  कोई  नीति  तैयार  नहीं

 हुईं  कि  निजी  क्षेत्र  को  दिया  कंबल  केपटिब  माईंन  ओर  बाशरीज

 लगाने  के  लिए  प्राइबेट  सेक्टर  को  दिया  गया  निजीकरण  करने  का

 कोई  प्रावधान  नहीं

 श्री  रमेन्द्र  कुमार  :  कोयला  उद्योग  पहले  निजी  क्षेत्र  में  था  ।  बाद
 में  स्वर्गीय  इंदिरा  गांधी  की  जब  सरकार  थी  तो  उसने  इस  उद्योग  का  दो

 चरणों  कोकिंग  कोल  और  नॉन  कोकिंग  कोल  में  राष्ट्रीयकरण
 अब  सरकार  को  नीति  बनी  है  कि  चाहे  बह  केपटिब  माइंस  के  नाम

 पर  याहे  आयरन  स्टील  के  नाम  पर  याहे  सीमेंट  के  नाम  पर

 चाहे  पावर  के  नाम  पर  हम  प्राइजेट  पार्टी  को  कोल  पैच

 अभी  सरकार  की  ओर  से  कहा  गया  है  कि  एक  कम्पनी  को  दिया  गया

 सरकार  की  जो  पहले  कोयला  उद्योग  के  बारे  में  नीति  क्या

 उसमें  परिवर्तन  किया  गया  जिस  प्राइजेट  पार्टी  को  केपटिव  पावर

 प्लांट  के  ल्लिए  कोयला  खदान  दी  गई  क्या  उसने  उत्पादन  किया

 यदि  किया  है  तो  क्या  जो  पावर  प्लांट  है  उसमें  जेनरेशन  शुरू  हुआ
 है  या

 श्रीमती  कांति  सिंह  :  केपटिय  पावर  प्लांट  बिठाए  उनमें

 पावर  प्लांट  में  कुछ  काम  भी  हो  रहा  ऐसा  नहीं  हे  कि  हमने  कोई

 नई  नीति  तैयार  की

 इण्डोनेशिया  से  सहयोग

 है
 #133.  श्री  अजंमीरा  चन्दूलाल  :

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  में  चल  रहे  लघु  उद्योगों

 की  इण्डोनेशिया  के  सहयोग  से  तकनीक  उन्नयन  हेतु  कोई  विस्तृत
 परियोजना  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 अंतर्राष्ट्रीय  सहयोग  से  लघु  उद्योगों  क ेतकनीकी  उन्नयन

 को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  क्या  अन्य  कदम  उठाए

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  |



 55  मौखिक  उत्तर

 विवरण

 इन्डोनेशियाई  लघु  तथा  मध्यम  दर्जे  के  उचद्यमों  तथा

 भारतीय  लघु  उद्योग  के  बीच  प्रौद्योगिकी  के  परस्पर  हस्तांतरण  को

 बढ़ाबां  देने  के  लिये  सहयोग-आधुनिकीकरण  तथा

 प्रौद्योगिकी  उन्नयनਂ  के  अंलर्गत  संहायता  के  लिये  आन्ध्र  प्रदेश

 औद्योगिक  तथा  तकनीकी  परामर्श  संगठन  द्वारा  तैयार  किया  गया  एक

 परियोजना  प्रस्ताव  विकास  आयुक्त  का  लघु  नई

 दिल्ली  को  प्रस्तुत  किया  गया

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिकी  उन्नयन  तथा  आधुनिकीकरण
 को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  लघु  उद्योग  तथा  कृषि  एबं  ग्रामीण  उद्योग

 विभाग  वर्ष  1995-96  से  के  अंतर्गत  अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग

 आधुनिकीकरण  तथा  प्रौद्योगिकी  उन्नयन  की  योजना  कार्यान्वित  कर

 रहा  इस  योजना  के  अंतर्गत  लघु  उद्योग  क्षेत्र  मे ंआधुनिकीकरण
 तथा  प्रौद्योगिकी  उन्नयन  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग

 राज्य  उद्योग  संघों  तथा  निर्यात  संबर्धन  परिषदों  को

 वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराई  जाती

 श्री  अजमीरा  चम्दूलाल  :  अध्यक्ष  आंध्र  प्रदेश  में

 महिलाएं  लघु  उद्योग  शुरू  करने  के  लिए  आगे  आ  रही  उन्हें  अपनी

 प्रौद्योगिकी  उन्नयन  हेतु  सहायता  तथा  अपने  उत्पाद  की  बिक्री  हेतु

 उपयुक्त्  बाजार  की  आवश्यकता  क्या  मैं  निम्नलिखित

 अनुपूरक  प्रश्न  पूछ  सकता  हूं  7

 ग्रामीण  और  अर्द्धशहरी  क्षेत्रों  मे ंकारोबार  कौशल  के  विकास  के

 माध्यम  से  पिछड़ी  महिलाओं  की  सहायता  के  लिए  क्या  कार्यक्रम

 तैयार  किए  गए  हैं  तथा  इन्हें  कब  लनागू  किया

 बिचौलियों  की  सहायता  लिए  बिना  अपने  उत्पादों  की  बिक्री  हेतु
 महिला  उद्यमियों  के  लिए  प्रमुख  स्थानों  पर  समुचित  बाजार-जोकि

 सूचना  केन्द्र  के  रूप  में  भी  कार्य  कर  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं  2

 श्री  मुरासोली  मारान  :  में  माननीय  सदस्य  को  इस  चिन्ता  से

 सहमत  हूं  कि  लघु  उद्योग  विभाग  को  महिलाओं  के  बिकास  हेतु  कार्य

 करना

 इस  मंत्रालय  के  पास  इस  वर्ष  गैर-सरकारी  संगठनों  के

 माध्यम  से  एक  लाख  महिलाओं  को  उद्यमों  के  प्रति  प्रोत्साहित  करने

 का  क्ार्यक्रम  हाल  ही  नामक  एक  विख्याल  संगठन  के

 माध्यम  से  अहमदाबाद  में  यह  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  यह

 कार्यक्रम  जारी

 8  1918

 श्री  बनवयारी  लाल  पुरोहित  :  माननीय  अध्यक्ष  समय

 कम  इसलिए  में  संक्षेप  में  इसमें  किस  तरह  की  बिसंगतियां

 इसका  एक  उदाहरण  देता  इस  देश  के  अंदर  रिफाइंड  ऑयल  के

 सैकड़ों  यूनिट्स  हैं  और  हाइड्रो-जेनेटेड  ऑयल  के  भी  यूनिटस

 हाइड्रो-जेनेटेड  ऑयल  पर  आपने  ड्यूटी  हटा  दी  रिफाइंड  ऑयल

 से  भी  प्रोडक्ट  सोप  स्टॉक  होता

 उत्पाद  शुल्क  संरचना

 ४134.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मौजूदा  उत्पाद  शुल्क  संरचना  में  विद्यमान

 किन्हीं  बाधाओं  की  ओर  ध्यान  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  में  उत्पाद  शुल्क  संरचना  को  पुनर्गठित  करने  के  लिये

 प्रस्तावित  उपायों  का  ब्यौरा  क्या

 विस  मंत्री  :  से  एफ  विजरण

 सभा  पटल  पर  रख  गया

 विवरण

 और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  मौजूदा  ढांये  में  अभी

 भी  कर  की  दरों  की  बहुलता  इनमें  मूल्यानुसार  और  मात्रानुसार

 शुल्क  की  बिभिन्न  मानदण्डों  पर  आधारित  विजिश्व  प्रकार  की

 छूटें  मूल  उत्पाद  शुल्क  के  रूप  में  बसूल  किए  गए  वस्तु  करों  के

 विविध  विनिर्दिष्ट  उत्पादों  पर  लगाए  गए  अतिरिक्त  उत्पाद

 शुल्क  और  विभिन्न  अधिनियमों  के  तहत  अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क
 के  रूप  में  वुसल  किए  गए  विभिन्न  प्रकार  के उपकर  आदि  शामिल

 हैं  ।

 कर  ढांचे  में  सुधार  करना  एक  निरन्तर  चलने  बाली

 प्रक्रिया  उत्पाद  शुल्क  ढांचे  को  युक्तिसंगत  और  सरल  तथा  सूस्पष्ट
 बनाने  के  लिए  हाल  ही  में  बहुत  से  उपाय  किए  गए  इनमें  दरों  को

 संख्या  में  कमी  बहुत  सी  वस्तुओं  के  मामले  में  मात्रानुसार  शुल्क
 दरों  के  स्थान  पर  मूल्यानुसार  शुल्क्र  दर  लागू  बड़ी  संख्या  में

 अन्त्य  प्रयोग  आधारित  छूटों  को  समाप्त  पेट्रोलियम  उत्पादों

 पूंजीगत  माल  और  संशोधित  टेक्सटाइल  ,  फेंजिकों  के  लिए

 मॉइजेट  योजना  लागू  करना  ओर  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाना  शामित्त

 सुधार  को  इस  प्रक्रिया  को  आगे  जारी  रखने  के  लिए  सरकार

 वचनबद्ध



 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  हाइड्रो-जेनेटेड  ऑयल  जब  बनता

 है  तो  सेम  क््वॉलिटी  के  रिफाइंड  ऑयल  पर  ड्यूटी  ऐग्जेम्पटेड

 हाइड्रो-जेनेटेड  ऑयल  के  यूनिट  पर  सोप  स्टॉक  पर  सेम  प्रोडक्ट  पर

 आपने  हैबी  ड्यूटी  लगाई  ये  इस  तरह  की  एक  बिसंगति  नहीं  है

 बल्कि  कई  विसंगतियां  इस  तरह  के  रिप्रेजेन्टेशन  आपके  पास  आए

 तो क्या  आप  इस  तरह  की  विसंगतियां  दूर  एक्साइज

 ड्यूटी  में  इतने  कॉम्प्लीकेशन्स  हैं  क्रि  जितने  भी  कलैक्टर  होते

 सबके  डिसीजन  अलग  होते  क्रिमिनल  क॑  अलग  होते

 ऐसा  तेल-शोधन  की  अवस्था  में  होता  इसको  सिम्पलीफाई
 करने  के  लिए  क्या

 ु

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  और  दो  प्रश्न  एक
 ही  उत्पाद  पर  कर  की  दो  दरें

 श्री  चिदम्बरम  :  श्री  बनवारी  लाल  मेरे  अच्छे  मित्र

 जबकि  प्रश्न  उत्पाद  शुल्क  से  सम्बन्धित  तो  मैं  इसका
 उत्तर  कैसे  दे  सकता  प्रश्न  उत्पाद  शुल्क  के  ढ़ांचे  से  सम्बन्धित

 हाईड्रोजनीकृत  लेल  एवं  परिशोधित  तेल  सहिल  हजारों

 उत्पाद  मैं  इस  मामले  को  देखूंगा  तथा  बाद  में  आपको

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  मैंने  एक  उदाहरण  दिया

 मैं  ऐसे  सैंकड़ों  उदाहरण  दे  सकता  यह  तो  मात्र  एक

 उदाहरण

 अध्यक्ष  महोदय  :  बनवारी  उत्तर

 श्री  चिदम्बरम  :  आपके  अनुसार  यदि  एक  ही  उत्पाद  पर

 शुल्क  की  दो  दरें  लो  यह  निश्चित  रूप  से  एक  विसंगति  है  और  इसे

 दूर-क्ररना  लेकिन  मैं  इस  बात  की  जांच  करूंगा  कि  आप  जिन

 उत्पादों  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  व ेएक  ही  हैं  अथवा  दो अलग-अलग

 उत्पाद  हैं  तथा  आपको  बताऊंगा  कि  शुल्क  एवं  करों  की  दर्रे*दो  क्यों

 हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  कोई  अनुपूरक  प्रश्न  पूछना  चाहते

 हैं  2

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  इसमें

 कई  कठिनाइयां  सरकार  उत्पाद  शुल्क  अधिनियम  के  सरलीकरण

 हेलु  क्या  कदम  उठाने  जा  रही  यही  मुख्य  प्रश्न  यह  एक  अत्यंत

 जटिल  अधिनियम

 29  1996  मौखिक  उत्तर  28

 श्री  चिदम्बरम  :  अपने  बजट  भाषण  मैंने  यह  कहा  है

 कि  उत्पाद-शुल्क  प्रावधानों  में  सुधार  करना  हमारी  कार्यसूची  में  प्रमुख

 मुद्दा  हमने  शुल्कों  तथा  इनकी  दरों  की  संख्या  कम  कर  दी  हम

 दरों  की  संख्या  फिर  कम  लेकिन  उत्पाद  शुल्क  अधिनियम  के

 उपबंधों  को  नहीं  लिया  गया  हमने  केबल  आयकर  अधिनियम  और

 कम्पनी  कानून  को  लिया  यह  कार्य  पूरा  हो  जाने  तत्पश्चात्
 मैं  उत्पाद  शुल्क  अधिनियम  की  तरफ  ध्यान

 श्री  दत्ता  मेघे  :  अध्यक्ष  कृपया  बनवारी  लाल  जी  के  प्रश्न

 का  उत्तर  दिलवा

 कृषि  आधारित  उद्योग

 #136.  श्री  दत्ता  मेघे  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  के  प्रत्येक  राज्य  में  विदेशी

 निवेश  से  कृषि  आधारित  उद्योग  स्थापित  करने  के  संबंध  में  सरकार  को

 प्राप्त  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या
 ह

 अनुमोदित  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है और  उनमें  से  कितने

 प्रस्ताव  अब  तक  क्रियान्वित  किए  गए  और

 अनुमोदित  प्रस्तावों  के  क्रियान्वयन  में  विलंब  के  क्या

 कारण  हैं  7

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से  एक

 वियरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 पिछले  3  बर्षों  के  दौरान  कुल  461  प्रस्ताओं  का  अनुमोदन
 किया  गया  है  जिनमें  कागज  एवं  खाद्य  प्रसंस्करण

 वनस्पति  तेल  एवं  बनस्पति  और  बागवानी/कृषि/पुष्पकृषि  और  खमीर

 उद्योग  जैसे  कृषि  आधारित  उद्योगों  में  6536.50  करोड़  के  विदेशी

 प्रत्यक्ष  निवेश  की  परिकल्पना  की  गयी  पिछले  3  बर्षों  अर्थात्
 1994,  1995  और  1996  (30.9.96  के  दौरान  अनुमोदित  इन

 प्रस्तावों  के  राज्यवार  ब्यौरे  अनुबंध  में  दिए  गए

 और  विदेशी  निवेश  संबंधी  परियोजनाओं  के

 कार्यान्वयन  के  ब्यौरे  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखे  जाते  परियोजना  की

 निगरानी  मुख्यतया  राज्य  सरकार  द्वारा  की  जाती  है  क्योंकि  अधिकांश

 परियोजनाओं  का  आरंभ  होना  बिजली  आदि  सहित  राज्य  स्तर

 की  विभिन्न  स्वीकृतियों  और  फलन  अवधि  जो  हर  परियोजना  के

 मामले  में  अलग-अलग  होती  पर  निर्भर  करता
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 अनुबंध

 वर्ष  1994,  1995  और  1996  की  अवधि  के  दौरान  कृषि  आधारिल  उद्योगों  के  लिए

 अनुमोदित  विदेशी  प्रत्यक्ष  नियेश  के  मामलों  की  राज्यथार  रिपोर्ट

 ह  करोड़

 राज्य  _ 94  ७»

 _

 &
 9%  __

 संख्या  निवेश  संख्या  नियेश  संख्या  निवेश

 अन्य  है  366.20  15  558.94  18  3023.69
 का  उल्लेख  नहीं

 महाराष्ट्र  29  279.54  28  61.04  13  30.14

 दिल्ली  $  99.53  7  52.32  ।  1.40

 मध्य  प्रदेश  6  80.74  है  4  15.79  5  465  .83

 आंध्र  प्रदेश  16  30.22  35  135.26  12  462.81

 कनटिक  14  23.11  23  31.01  12
 ”

 13.22

 उत्तर  प्रदेश  10  28.38  57.06  12  139.89

 हरियाणा  15  17.82  23  39.50  8  35.42

 चंडीगढ़  2  9.02  -  >  -  -

 गुजरात  6  8.03  9  95.36  7  159.40

 पंजाब  4  7.42  2  4.26  3  2.72

 तमिलनाडु  ।4  9.81  25  24.  28  14  34.57

 पश्चिम  बंगाल  3  .  3.02  6  8.67  4  59.22

 राजस्थान  4  1.96  7  18.58  2  5.47

 हिमाचल  प्रदेश  3  9.40  ।  1.20  --  -

 दादर  व  नगर  हवेली  1.07  -  -  -  -

 त्रिपुरा  1  0.68  -  -  -  -

 उड़ीसा  2  0.35  1  0.50  -  -

 केरल  |  0.30  ।  0.55  4  7.41

 असम
 -  -  1  0.57  -  -

 बिहार  -  -  1  1.15  -  -

 पांडिच्रेरी  -  -  -  -  1  4.65

 «जम्मू  और  कश्मीर  -  -  -  -  ।  8.01

 पु  का  144  976.58  200  1106.07  117  4453  .85
 किक  तलतततीस&+.+  न  नननीभननगनरसरन>नगनननीननदक3+

 श्री  दत्ता  मेघे  :  अध्यक्ष  महाराष्ट्र  के  अन्दर  बहुत  सी  की  दृष्टि  से  खास  तौर  से  महाराष्ट्र  में  चीनी  मिलें  कागज  है  और

 परियोजनायें  इसमें  आती  लेकिन  जो  फाइनेंस  कमेटीज  वे  वहां  स्पिनिंग  मिल

 फाइनैंस  नहीं  कर  रही  इतना  जो  निवेश  आया  उसको  पूरा  करने



 डा  लिखिल  उत्तर

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 मूल्य  आधारित  अग्रिम  लाइसेन्स

 का  दुरूपयोग

 #122.  श्री  वाडियार  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मूल्य  आधारित  अग्रिम  लाइसेन्स  और

 मात्रा  आधारित  अग्रिम  लाइसेन्स  योजनाओं  का  भारी  मात्रा  में  दुरूपयोग

 किए  जाने  की  जानकारी

 यद्दि  तो इन  योजनाओं  का  दुरूपयोग  किए  जाने  से

 सरकार  को  आज  तक  कुल  कितनी  हानि  हुई  और

 सरकार  द्वारा  इन  खामियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या

 निवारक  उपाय  किए  गये

 »  वित्त  मंत्री  :  और

 मूल्य  आधारित  अग्रिम  लाइसेंस  तथा  मात्रा  आधारित

 अग्रिम  लाइसेंस  के  दुरूपयोग  के  मामलों  का  पता

 चला  ये  अन्य  बातों  के साथ-साथ  मूल्य  आधारित  अग्रिम

 लाइसेंस  के  तहत  मॉडबेट  का  गलत  लाभं  ऐसे  माल  का

 आयात  करने  जो  संगत  सीमा  शुल्क  अधिसूथनाओं  के  अंतर्गत  नहीं

 आता  निर्यात  और  आयात  माल  के  मूल्य  की  गलत  घोषणा

 घटिया  अथवा  बेकार  सामग्रियों  का  निर्यात  करना  तथा  स्कीम  की  शर्तों

 के  विपरीत  आयातित  माल  के  घरेलू  बाजार  के  लिए  अपबर्तन  से

 संबंधित  चूंकि  कई  मामले  अभी  भी  जांच-पड़ताल/न्यायनिर्णयन
 के  विभिन्न  स्तरों  पर  इसलिए  निबल  हानि  की  मात्रा  नहीं  बताई  जा

 खामियों  को  दूर  करने  तथा  इन  स्कीमों  के  दुरूपयोग  को

 रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  जिभिन्न  उपाय  किए  गए  इन  उपायों

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निर्यातकों  को  मूल्य  आधारित  अग्रिम

 लाइसेंस  के  तहत  निर्यात  उत्पाद  की  मूल्य  और  मात्रा  दोनों  के  अनुसार
 अपने  निर्यात  दायित्व  का  निर्वहन  करना  होता  उक्त  सूची  में  कुछ
 मदों  को  रखकर  संवेदी  सूची  में  संशोधन  करना  जिन  पर  0  से  10

 प्रतिशत  शुल्क  लगाया  जाता  तथा  जो  निर्यात  उत्पाद  के  भार  या

 मात्रा  के  2  प्रतिशल  तक  होती  मूल्य  आधारित  अग्रिम  लाइसेंस  और

 मात्रा  आधारित  अप्रिम  लाइसेंस  स्कीमों  के तहत  आयातित  इनपुट  पर

 अतिरिक्त  सीमा-शुल्क  उन  वस्तुओं  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  के

 संदर्भ  में  इनपुट  के  सी  आई  एफ  मूल्य  की  गणना  के  लिए  स्पष्ट  रूप

 से  व्यवस्था  करना  शामिल  निर्यात  उत्पाद  के  निर्माण  के  लिए  प्रयोग

 की  जाने  बाली  इनपुट  के  संबंध  में  माडजेट  का  लाभ  लेने  की  सत्यापन

 प्रक्रिया  को  भी सरल  और  कारगर  बनाया  गया
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 बैंकों  में  आंतरिक  नियंत्रण  प्रणाली

 *123.  श्री  जय  प्रकाश  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  10  199%  के

 हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में  अर्जेज  बैंक्स  टु  बीफ  अप

 इंटरनल  कंट्रोल  सिस्टमਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की

 ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  अब  तक  शुरू  किए  गए  उपायों  से  क्या

 प्रगति  हुईं

 वित्त  मंत्री  :  और

 भारतीय  रिजव॑  बैंक  के  उप  गवर्नर  ने  भारतीय  बैंक  संध  की  वार्षिक

 आम  बैठक  में  उल्लेख  किया  था  कि  बैंकों  की  आन्तरिक  प्रणाली  को

 सुदृढ़  करने  की  आवश्यकता

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बहुत  से  उपाय  किए  हैं  जिनमें
 अन्य  बातों  के  समवर्ती  लेखा-परीक्षा  की  प्रणाली  लागू

 निवेश  और  विदेशी  विनिमय  परिचालनों  की  शत-प्रतिशत

 बैंकों  के निदेशक  मण्डलों  की  लेखा-परीक्षा  समितियों

 विशेष  रूप  से  धोखाधड़ी  बहुल  खातों  में  समाधान  न  की  गई  प्रविष्टियों

 की  संख्या  में  स्टाफ  की  जवाबदेही  आदि  सम्मिलित

 हथकरघा
 क्षेत्र  क ेलिए  छूट/रियायत

 ४126.  श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  बुनकरों  की  सहकारी  समितियों

 और  अन्य  संगठनों  से  हथकरघा  बुनकरों  को और  अधिक  छूट/रियायतें
 देने  के  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन  मिला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  पर  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  समय  हथकरघा  बुनकरों  को  दी  जा  रही  छूट/रियायतों
 का  ब्यौरा  क्या

 वस्त्र  मंत्री  :  और  जी

 केन्द्र  सरकार  को  केन्द्र  द्वारा  कार्यान्वित  विभिन्न  विकासात्मक

 योजनाओं  और  अन्य  मामलों  के  संबंध  में  बुनकरों  की  सहकारी

 समितियों  और  अन्य  संगठनों  से  हथकरघा  बुनकरों  को और  अधिक

 छूट/रियायतें  देने  के  संबंध  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  होते  रहते  इन  सभी

 अभ्यावेदनों  पर  विचार  किया  जाता  है और  अनुमोदित  मार्गदर्शिका  के

 अनुसार  उन  पर  कार्यवाही  की  जाती  अध्यावेदन  में  उठाये  गये  मुद्दों
 के  महत्व  को  देखते  हुए  आवश्यक  संशोधन/परिवर्तन/संयोजन  किया

 जाता
 -



 33  लिखित  उत्तर

 हथकरघा  बुनकरों  को  दी  जाने  बाली  अधिक  छूट/रियायतों
 में  अन्य  बातों  के साथ-साथ  निम्नलिखित  भी  शामिल  हैं  :-

 (1)  जनता  कपड़ा  योजना  के  अतर्गत

 (2)  मिल  गेट  मूल्य  योजना  के  अंतर्गत

 (3)  नाबार्ड  पुनर्बित्त  के  अंतर्गत  सहकारी  बैंकों  और  वाणिज्यिक

 बैंकों  के  माध्यम  से  केश  क्रेडिट

 (4)  विपणन  विकास

 (5)  राष्ट्रीय  हथकरघा  एक््सपो  और  लघु  स्तरीय  हथकरघा

 एक्सपो  में  भाग  लेने  के  लिए

 (6)  हथकरघा  क्षेत्र  को  वित्तीय

 (7)  विभिन्न  बुनकर  सेवा  केन्द्रों  के  माध्यम  से

 (8)  विभिन्न  वर्तमान  योजनाओं  के  अंतर्गत  सहायता

 जैसे-हथकरघा  केन्द्र  और  उत्कर्ष  रंगाई
 प्रोजेक्ट  पैकेज  एकीकृत  हथकरधघा

 ग्राम  विकास  आवास

 प्रिफ्ट  फंड  समूह  बीमा  स्थास्थ्य

 पैकेज  निस्सहाय  बुनकरों  के  लिए  मार्जिन  मनी

 पिछड़े  और  पर्व॑तीय  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापनाਂ

 #127.  श्री  बची  सिंह  रावत  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  अपने  साझा  न्यूनतम  कार्यक्रम  के

 अंतंगंत  देश  के  पिछड़े  और  पर्व॑तीय  क्षेत्रों  क ेविकास  हेत  वहां  उद्योगों
 की  स्थापना  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  क्या  उक्त  योजना  को  कार्यरूप  देने  हेतु  कोई

 सर्वेक्षण  कराया  गया  और

 किन-किन  क्षेत्रों  मे ंकिस-किस  प्रकार  के  उद्योग  स्थापित

 किए  जाएंगे  ?

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से  भारत

 सरकार  उद्योग  के  बिकास  के  लिए  राज्य  सरकारों  की  क्षेत्र  थिशेष  संबंधी

 नीतिगत  पहल  का  कार्यान्वयन  करने  में  एक  सहायक  एवं  सक्रिय

 भूमिका  निभाती  इस  इस  दिशा  में  देश  के  विशेषतया

 पिछड़े  और  अगम्य  क्षेत्रों  के  त्करित  औद्योगिक  विकास  के  लिए  उद्योग

 मंत्रालय  द्वारा  परिवहन  राजसहायता  विकास  केन्द्र  योजना  और

 एकीकृत  आधारभूत  संरचना  विकास  योजना  जैसी  केन्द्र  प्रायोजित

 योजनाएं  कार्यान्बित  की  जा  रही  धारा  80  आई  ए  के  अधीन  कर

 छूट  की  मंजूरी  के  लिए  तालुक/जिले  को  एक  सूचक  के  रूप  में  लेने

 पर  विचार  करने  के  लिए  बित्त  मंत्रालय  द्वारा  गठित  समीक्षा  दल  की

 रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन
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 अमुद्रित  सिक्कों  का  आयात

 ४128.  श्री  स्थामी  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  सिक्कों  की  कमी

 यदि  तो  सिक्कों  की  उपलब्धता  बढ़ाने  के लिए  सरकार

 द्वारा  क्या  कारंवाई  की  गई

 क्या  सरकार  का  विचार  अमुद्रित  सिक्कों  का

 आयात  करने  का  भी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंत्री  :  2  रुपए  और  5  रुपए

 के  करेंसी  नोटों  का  पूरी  तरह  से  सिक्काकरण  करने  से  सिक्कों  की  मांग

 में  वृद्धि  हुई  है जिससे  सिक्कों  की  अस्थायी  कमी  हो  गई

 सरकार  हैदराबाद  और  मुम्बई  की  भारत

 सरकार  टकसालों  में  टकसालों  की  आधुनिकीकरण  परियोजना  को

 कार्यान्वित  कर  रही  नए  संयंत्रों  और  मशीनरी  के  1997  तक

 चालू  हो  जाने  की  संभावना  इसके  बाद  सिक्कों  की  आवश्यकता
 को  पूरा  करने  के  लिए  टकसालों  की  क्षमता  पर्याप्त  रूप  से  बढ़

 .  सिक्कों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  दृष्टि  सरकार

 स्वदेशी  और  जिदेशी  दोनों  स्रोतों  से  अमुद्रित  सिक्कों  की  अधिप्राप्ति

 करती  4000  मीटरी  टन  स्टेनलैस  स्टील  के  अमुद्रित  सिक्कों  और

 3000  मी.टन  कूपरो-निकल  के  अमुद्रित  सिक्कों  की  अधिप्राप्ति  के

 लिए  कार्रवाई  शुरू  कर  दी  गई

 विद्युत  क्षेत्र  को  विश्व  बैंक  से ऋण

 #129.  श्री  यादण  :  क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :'

 ः

 एशियाई  बिकास  बैंक  ने  भारत  की  कितनी  बिद्युत
 परियोजनाओं  को  हाल  ही  में  ऋण  मंजूर  किया

 उत्तर  प्रदेश  में  कितनी  विद्युत  परियोजनाएं  स्थापित  किए

 जाने  का  प्रस्ताज

 Ct)  एशियाई  विकास  बैंक  द्वारा  इन  ऋणों  पर  बसूल  की  जाने

 वाली  ब्याज  की  दर  क्या  और

 सरकार  ह्वारा  इन  ऋणों  की  अद्यायगी  किस  प्रकार  की

 जायेगी  ?

 वित्त  मंत्री  :  एशियाई  विकास  बैंक

 ने  विद्युत  सम्प्रेषण  परियोजना  के  लिए  पाबर  ग्रिड  कारपोरेशन
 को  यर्ण  1996-97  के  दौरान  विद्युत  क्षेत्र  क ेलिए  एक  ऋण  स्वीकृत
 किया
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 इस  अवस्था  में  उत्तर  प्रदेश  में  एशियाई  विकास  बैंक  की

 सहायता  से  किसी  नई  परियोजना  को  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 नहीं  एशियाई  विकास  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  ऊंचाहार  परियोजना

 इस  समय  द्वारा  कार्यान््ययनाधीन

 और  एशियाई  विकास  बैंक  द्वारा  उनकी  बाजार

 उधारों  की  निर्भरता  के  अनुरूप  5  प्रतिशत  से  8  प्रतिशत

 के  बीच  परिवर्तनीय  छमाही  ब्याज  दरें  बसूल  की  जाती

 उनकी  वापसी  ऊदायगियां  बित्तीय  वर्ष  के  बजटीय  प्रावधानों  से  की

 जाती

 कॉफी  का  उत्पादन

 *132.  श्री  मुनियष्पा  :
 ह

 श्री  सिंह  देव  :

 क्या  व्यणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  थर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  देश  में  राज्यवार  कुल
 कितनी  कॉफी  का  उत्पादन  किया

 क्या  घरेलू  तथा  अंतर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  कॉफी  की

 अत्यधिक  मांग  और

 यदि  तो  कॉफी  का  उत्पादन  एबं  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए
 क्या  कटम  उठाए  गए  हैं  2

 |

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 देश  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कॉफी  उत्पादन  का  राज्य-वार

 ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :-

 1993-94  1994-95  1995-96

 उत्पादन  उत्पादन  उत्पादन

 कनटेक  1,44,860  1,23,050  1,58,900

 केरल  46,240  39,000  45,000

 तमिलनाडु  15,840  15,870  17,500

 अन्य  1,060  2,180  1,600

 सम्पूर्ण  भारत  2,08,000  1,80,100  2,23,000

 कॉफी  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  कॉफी  बोर्ड  गहुन

 पुनर्रोषण  एवं  गुणवत्ता  सुधार  के  लिए  अनेक  योजनाएं  चलाता

 इसके  लिए  ऋण  एवं  घित्त  की  व्यवस्था  तथा

 अन्य  सहायता  जैसे  रोपण  के  लिए  कॉफी  बीज  की  आपूर्ति  के  रूप  में

 सहायता  दी  जाती  *
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 .  कॉफी“का  नियांत  बढ़ाने  के  लिए  जो  कदम  उठाए  गए  हैं  उनमें

 हैं  :-

 (1)  विदेशों  में  महत्वपूर्ण  कॉफी  मेलों  में  नियमित

 (2)  भारतीय  कॉफी  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  प्रचार

 .  अभियान

 (3)  नियमित  बाजार  सर्वेक्षण  एवं  विदेशी  बाजारों  में  व्यापक

 वार्ता/शशिष्टमण्डल  और

 (4)  भारतीय  कॉफी  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  देश  में

 विदेशी  बाजार  दलों  को  आमंत्रित

 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  भारत  में  निव्  वश

 #435.  सुब्बारामी  रेड्डी  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1996  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के

 भारतीय  औद्योगिक  बित्त  निगम  द्वारा  किये  गये

 कुल  निवेश  में  कमी  आई

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या  और

 बर्ष  1996-97  में  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  के

 निवेश  में  थ्रद्धि  लाने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं।/उठाए
 जाने  का  प्रस्ताव

 वित्त  मंत्री  :  वर्ष  1995-96

 के  दौरान  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  लिमिटेड  एफ  सी

 द्वारा  संबितरित  राशि  4563.26  करोड़  रुपए  जो  वर्ष

 1994-95  के  दौरान  संवितरित  2838.73  करोड़  रुपए  की  राशि  से

 60.8  प्रतिशल  अधिक  वर्ष  19956-96  में  किए  गये  संवितरणों  में

 शेयरों/डिबेंचरों  में  461.38  करोड़  रुपेए  के  निवेश  शामिल  जो  वर्ष

 1994-95  के  दौरान  किए  गये  324.19  करोड़  रुपए  के  संबितरणों  से

 42.3  प्रतिशत  अधिक

 प्रश्न  ही  नहीं

 आईं  एफ  सी  आई  ने  सूचित  किया  है  कि  शेयरों/डिबेंचरों

 में  निवेश  सहित  मंजूरियों  एवं  संबितरणों  में  उसका  कार्य-निष्पादन

 मुख्यतः  स्थीकार्य॑  प्रस्तावों  के  प्रवाह  पर  निर्भर  करता  जो  देश  में

 सामान्य  निबेश  बातावरण  तथा  पूंजी  बाजार  की  दशा  और

 साथ  ही  अर्थव्यवस्था  में  अनुमानित  एवं  बास्तबिक  ब्याज  दरों  पर  निर्भर

 करता

 सरकारी  क्षेत्र  की कोयला  कंपनियां

 ४137.  श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1990  से  सरकारी  क्षेत्र  की कोयला  कंपनियों  को  दी

 जाने  बाली  बजटीय  सहायता  में  कमी  आई
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  की कोयला  कंपनियों  को  भारी  वित्तीय

 संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 यदि  तो  इस  वित्तीय  संकट  पर  काबू  पाने  के

 सरकारी  क्षेत्र  की कोयला  कंपनियों  की  सहायतार्थ  सरकार  द्वारा  क्या

 उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव

 कोयला  मंत्रालय  की  राज्य  मेंजी  कान्ति  :

 भारत  सरकार  की  नई  आर्थिक  नीति  के  जिसमें

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  स्व-निर्भरता  की  व्यवस्था  की  गई  इसके
 अंतर्गत  कोल  इंडिया  और  सिंगरेनी  कोलियरीज

 कंपनी  के  वर्ष  1996-97  के  क्रमशः  4.66

 प्रतिशत  तथा  22.06  प्रतिशत  की  कूल  पूंजीगत  व्यय  की  तुलना  में

 बजटीय  सहायता  1990-91  के  स्तर  से  36.25  प्रतिशल  तथा

 77.56  प्रतिशत  तक  कम  कर  दी  गई

 और  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 बजटीय  सहायता  कोल  इंडिया  तथा  सिंगरेनी

 कोलियरीज  कंपनी  के  संपूर्ण  घाटों  को  पूरा  करने

 के  लिए  नहीं  होती  बजटीय  सहायता  में  कमी  किए  जाते  के  बावजूद
 जिसे  वर्ष  1990-91  में  253.17  करोड़  की  राशि  का

 घाटा  हुआ  ने  वर्ष  1995-96  में  611.44  करोड़  की  राशि  का

 लाभ  अर्जित  किया  1995-96  में  का  ,
 जोकि  वर्ष  1990-91  में  165.73  करोड़  की  राशि  के  स्तर  तक

 उक्त  घाटे  में  ।9।  करोड  तक  की  वृद्धि  हो  गई

 सरकार  की  ओर  की  बकाया  देनदारी  को  पुनसंरथना
 किए  जाने  हेतु  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए

 891.75  करोड़  की  राशि  तक  के  ब्याजों  की  देय  राशियों  का

 अधित्यथाग  किया  प्रतिसंदाय  ऋण  की  देय  बकाया  904.30  करोड़
 की  राशि  को  अधिमान  इक्विटी  में  परियर्तित  किया  जाना  तथा

 गैर*योजना  संबंधी  ऋण  की  432.64  करोड़  की  प्रतिसंदाय  की  देय

 बकाया  राशि  को  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  परिशोधन  को  और  अनुमति
 प्रदान  किया

 जहां  तक  का  संबंध  एक  त्रिपक्षीय  करार  पर

 भारत  आंध्र  प्रदेश  सरकार  तथा  सिंगरेनी  कोलियरीज  कंपनी

 के  बीच  दिनांक  24.9.1994  को  हस्ताक्षर  किए  इस  करार

 अन्य  बातों  के  निम्नलिखित  के  संबंध  में  उल्लेख  किया  गया

 तथा  1991-92  की  वार्षिक  योजनाओं  तथा  आठवीं

 योजना  अवधि  के  दौरान  भारत  सरकार  तथा  आंध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा

 कंपनी  को  दी  जाने  वाली  वित्तीय  उक्त  दोनों  सरकारों  के  बीच

 धारण  की  जाने  वाली  इक्विटी  का  प्रबंधन  संरचना  की

 व्यवस्था  करने  तथा  योजना  के  अंतिम  बर्ष  के  दौरान  कंपनी  द्वारा
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 28.27  मिलियन  टन  कोयले  के  उत्पादन  किए  जाने  संबंधी  वयनबद्धता

 की  गई

 यह  करार  क्रियान्ययन  के  अधीन  है  तथा  1993-94  तक  की

 अवधि  के  लिए  की  गई  वचनबद्धताओं  को  सम्बद्ध  पक्षों  द्वारा  पहले

 ही  पूरा  कर  लिया  गया

 _  मशीनों  का  आयात

 #138.  रीता  वर्मा  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 भारत  कोकिंग  कोल  द्वारा  बिदेशी  तकनीकों  और

 उपकरणों  का  आयात  करके  कोयला  खानों  के  मशीनरीकरण  और

 आधुनिकीकरण  पर  कुल  कितनी  राशि  खर्च  की

 भारत  कोकिंग  कोल  की  जिन  परियोजनाओं  में

 आयालित  लकनीक  और  उपकरणों  का  इस्तेमाल  किया  गया  उनका

 ब्यौरा  क्या

 (1)  भारत  कोकिंग  कोल  की  उन  कोयला  खानों  का  ब्यौरा
 क्या  है  जिनके  लिए  तकनीकी  और  उपकरणों  का  आयात  किया  गया

 क्या  ये  सभी  आयातित  तकनीक  भारत  में  सफल  रही
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कोयला  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  कान्ति  :

 भारत  कोकिंग  कोल  आयातित  विदेशी
 प्रौद्योगिकी  और  उपकरणों  पर  बहुपक्षीय  सहायता  के  रूप  में  57.02
 मिलियन  अमरीकी  डालर  की  राशि  व्यय  किए  जाने  के

 लगभग  185  करोड़  की  राशि  व्यय  की  गई

 से  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 भारत  कोकिंग  कोल  की  उन  कोलियरियों
 तथा  परियोजनाओं  के  जहां  कि  आयातित  प्रौद्योगिकी  तथा

 उपकरण्गों  को  उपयोग  में  लाया  गया  है  :-

 कोलियरियों  के  नाम

 !  2  3

 1.  नार्थ  अमलाबाद  गैस  निकासी  संयंत्रों  की

 2...  मूनीडीह

 परियोजना  का  विवरण

 लांगवाल  रोड  हेडर्स
 तथा  पम्प  पैक  पद्धति  का
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 1  2  3

 3...  पुटकी  बलिहारी  पुटकी  बलिहारी  परियोजना  में

 डेकिंग  उपकरण  का

 विश्व  बैंक  ऋण  के  अंतर्गत

 हेतु
 की  अधिप्राप्ति

 किया

 भारतीय  कोयला  सीमों  में

 जलीय-खनन  हेतु  प्रौद्योगिकी

 स्थापित  किए  जाने  के  लिए  संघीय

 जर्मन  गणराज्य

 की  सहायता  से  बिज्ञान  एवं
 तकनीकी

 सब-लेवल  केविंग  के  लिए
 लांगकाल  उपकरण  तथा  प्रौद्योगिकी

 की  आयात  तथा  ब्लास्टिंग  गैलरी

 पद्धति  हेतु  उपकरणों  एवं  तकनीक

 का  आयात  किया

 पलो  का  नवीनीकरण  किए  जाने

 हेतु  कल-पुर्जों  का आयात  किया

 5.  गोपालीचक  कोलियरी

 7...  ईस्ट  कटरास

 8...  मुकुन्दा  मुकंदा  ब्लाक  की  आगों  से  निपटने

 के  लिए  एक  रूसी  ड्रैगलाइन  का

 आयाल  किया

 देश  की  कोयला  खानों  में  अनेक  आयातित  प्रौद्योगिकियों  को

 प्रयोग  में  लाया  गया  इनमें  पावर  सपोर्ट  ब्लास्टिंग

 शील्ड  जैसी  प्रौद्योगिकी  सफल  रही

 सब-लेवल  हाइड्रोलिक  मीटर

 आदि  जैसी  प्रौद्योगिकियों  का  भारतीय  भू-खनन  परिस्थितियों  में  बहुत
 सीमिल  मात्रा  में  प्रयोग  किया  गया  किन्तु  ये  प्रौद्योगिकी  उपयुक्त
 नहीं  पाई  गई

 मारत  विकास  मंच  द्वारा  भारत  को  सहायता

 #139.  श्री  माधवराज  सिंधिया  :  क्या  वित्त  मंत्री  रह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  विकास  मंच  ने  टोक्यो  में  हुई  अपनी  बैठक

 में  भारत  को  सात  बिलियन  डालर  राशि  की  मदद  देने  का  बायदा  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 प्रदान  की  जा  रही  सहायता  की  शर्तें  क्या

 विस  मंत्री  :  और

 भारत  ब्विकास  मंच  की  देश  में  सहायता  आवश्यकताओं  पर

 विचार-विमर्श  करने  के  लिए  टोक्यो  में  ।9  और  20  1996

 को  बैठक  हुई  द्विपक्षीय  तथा  बहूपक्षीय  दाता  देशों  की  बैठक  ।9

 1996  को  जिसमें  भारत  के  विकास  साझेदारों  ने  वर्ष

 1996-97  के  लिए  7  बिलियन  अमरीकी  डालर  से  अधिक  राशि  की

 सहायता  देने  की  वचनबद्धता  दी  (6.7  बिलियन  अमरीकी  डालर

 सरकारी  विकास  सहायता  के  रूप  में  तथा  0.4  बिलियन  अमरीकी

 डालर  दीर्घावधिक  वित्तपोषण  के  रूप  में  बाजार  दरों  पर  द्विपक्षीय  आधार

 पर  देने  का  बायदा  इसमें  से  2.2  बिलियन  अमरीकी  डालर

 रियायती  सहायता  के  रूप  में

 (1)  वापसी  अदायगी  की  अवधि  तथा  ब्याज  दर  जैसी  शर्तों  का

 पता  केवल  दाता  देशों/संस्थाओं  के  साथ  सहायता  संबंधी  बातचीत

 करारों  के  पूरा  होने  के  बाद  ही

 टकसालों  का  आधुनिकीकरण

 #140.  श्री  जेंकट  स्वामी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  तथा  हैदराबाद  स्थित  भारत  सरकार

 की  टकसालों  के  आधुनिकीकरण  संबंधी  जिसे  1992  तक

 पूरा  किया  जाना  को  अब  तक  पूरा  नहीं  किया  गया

 यदि  तो टकसाल-बार  इसके  क्या  कारण  और

 इसके  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  संभावना

 वित्त  मंत्री  :  से  सिक्कों  की

 हमारी  आवश्यकता  पूरी  करने  में  आत्म  निर्भरता  प्राप्त  करने  की  दृष्टि
 से  मुम्बई।/कलकत्ता/।हैदराबाद  में  स्थित  भारत  सरकार  टकसालों  को

 1996  के  मूल्य  स्तर  पर  118.28  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत

 से  आधुनिक  बनाने  का  निर्णय  किया  तत्पश्चात्  2  रुपए  और  5

 रुपए  का  सिक्काकरण  करने  का  निर्णय  किया  तदनुसार

 आधुनिकीकरण  परियोजना  को  समीक्षा  की  गई  सरकार  ने

 1994  में  301.82  करोड़  रुपए  की  कुल  लागत  और

 1996  तक  पूरा  कर  लिए  जाने  के  लिए  इस  परियोजना  को  अनुमोदित

 परियोजना  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  समय-अनुसूची  के  अनुसार
 नहीं  हुई  है  क्योंकि  कुछ  निष्पादक  एजेंसियां  समय  पर  कार्य  पूरा  नहीं

 कर  पाई  कलकत्ता  और  हैदराबाद  टकसालों  में  सिविल

 निर्माण  कार्य  में  सिबिल  निर्माणकर्ता  एजेंसियों  द्वारा  बिलम्ब  किया

 इसलिए  शेष  निर्माण  कार्य  नई  एजेंसियों  को  सौंप  दिया  गया  है॥

 मुख्य  संयंत्र  और  मशीनरी  प्राप्त  की  जा  चुकी  है  और  ये

 संस्थापित  की  जा  चुकी  हैं  और  उन्हें  चालू  करने  की  कार्रवाई  चल

 रही
 हु
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 फेरिटीक  स्टेनलेस  स्टील  स्ट्रीम  से  संबंधित  उपस्करों  को

 संस्थापित  किया  जा  चुका  है  और  वे  चालू  किए  जाने  बाले  हैं  तथा  ये

 1997  तक  प्रचालनात्मक  हो  क्यूप्रो-निकेल  स्ट्रीम  से

 संबंधित  उपस्कर  भी  संस्थापित  किए  जा  चुके  हैं  और  वे  चालू  किए
 जाने  बाले  हैं  तथा  ये  भी  जून  1997  तक  प्रधालनात्मक  हो

 भारतीय  यूनिट  टूस्ट  के  शेयर

 1150.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  ।7  1996  के

 स्टेंडर्डਂ  में  इन  दू  सेल  दू  वी  एस  एन  एल  शेयर्स  बाय

 एहेड  ऑफ  सेल  ऑफरਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की

 ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  इस  प्रकाशित  समाचार  में  क्या  सच्चाई

 और

 इस  संबंध  में  जांच  के  निष्कर्ष  क्या  हैं  और  भारतीय  यूनिट

 टूस्ट  के  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  अथवा  किए  जाने  का

 प्रस्ताव

 वित्त  मंत्री  :

 समाचार  एक  हासमान  बाजार  में  भारतीय  यूनिट  ट्ूस्ट
 द्वारा  शेयरों  की  बिक्री  से  संबंधित  जिससे  स्क्रिप  की

 कीमत  में  और  कमी  हुई  भारतीय  यूनिट  टूूस्ट  ने  यह  सूचित  किया

 है  कि  1995  से  1996  की  अवधि  के  दौरान  इसने
 के  21,45,200  शेयरों  को  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट

 द्वारा  बाजार  संबंधी  प्रचालन  कार्य  की  योजनाओं  के

 प्रतिदान  तथा  लाभांश  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  किए  गए

 सरकार  ने  मामले  की  जांय  नहीं  करवाई  है  क्योंकि  वित्तीय

 संस्थाएं  अपनी  वाणिज्यिक  जानकारी  एवं  आंतरिक  मानकों  पर

 आधारित  अपने  संविभाग  का  प्रबन्ध  करती

 कालीकट  हवाई  अड्डे  से  लाया  गया  सोना

 1151.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्वर्ण  आयात  योजना  में  ढील  देने  के  बाद  खाड़ी  देशों  में

 कार्यरत  भारतीय  नागरिकों  द्वारा  कालीकट  हवाई  अड्डे  से  कितना

 सोना  लाया  और

 कालीकट  हवाई  अड्डे  पर  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 कितना  और  कितने  मूल्य  का  प्रतिबन्धित  सोना  पकड़ा

 वित्त  मंत्री  :  स्वर्ण  आयात  योजना

 के  उदारीकरण  के  समय  से  अर्थात  1992  से  लेकर  अब  तक  कालीकट
 *

 हवाई  अड्डे  के  माध्यम  से  खाड़ी  देशों  में  काम  करने  बाले  भारतीय

 8  1918  लिखित  उत्तर  42

 नागरिकों  द्वारा  लाए  गए  सोने  की  मात्रा  और  मूल्य  का  ब्यौरा  निम्नानुसार
 है  ;-

 वर्ष  मात्रा  मूल्य
 टन  रुपयों

 1992-93  17.143  38.02

 1993-94  29.786  65.53

 1994-95  59.908  131.80  .80

 67.273  148.00

 1996-97  45.21  ~  99.45

 (31.10.96

 गत  तीन  बष्षों  के  दौरान  कालीकट  हवाई  अड्डे  पर  पकड़े

 गए  निषिद्ध  सोने  की  मात्रा  और  मूल्य  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :-

 वर्ष  मात्रा  मूल्य
 रुपयों

 1993-94  51.53 °  229

 1994-95  30  131

 1995-96  67  339

 1996-97  53.13  268.24

 (31.10.96

 रूण्ण  सार्थजनिक  उपक्रमों  हेतु  मजदूरी  और  बेतन

 1152.  श्री  साम्बासिया  राव  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  सार्बजनिक  क्षेत्र  के  रूएण  उपक्रमों  के

 कर्मचारियों  के मजदूरी  और  वेतन  पर  |  1992  को  लगाए  गए
 प्रतिबंध  को  हटाने  का  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  का  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  रूण्ण  जहां

 1.1.1992  से  संशोधन  देय  के  उन  पर्यवेक्षकों  और  अधिकारियों  का
 जो  कि  औद्योगिक  महंगाई  भत्ता  ले  रहे  बेतन  भी  संशोधित  करने

 का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और  सरकारी

 क्षेत्र  के रूणण  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  के मजदूरी  और  बेतन  पर  कोई
 प्रतिबंध  नहीं  ऐसे  उद्यमों  में  औद्योगिक  महंगाई  भत्ता  अपनाने  वाले
 कर्मचारियों  की  मजदूरी  और  वेतन  में  संशोधन  की  अनुमति  प्रदान  की
 जाती  बशर्ते  कि  थे  सरकारी  मार्ग-निर्देशों  में  बिनिर्दिष्ट  शर्तें  पूरी  करते

 और  प्रश्न  ही  नहीं
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 विदेशी  वित्तीय  संस्थाएं

 1153.  श्री  सुरेश  प्रभु  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 भारत  में  पंजीकृत  बिदेशी  वित्तीय  संस्थाओं  की  संख्या

 कितनी

 उनके  द्वारा  भारत  में  किलनी  राशि  लाईं  गई  और

 (1)  भारत  में  इन  कम्पनियों  द्वारा  कितनी  राशि  का  प्रत्यक्ष

 निवेश  किया  गया

 विस  मंत्री  :  20.11.96  की  स्थिति

 के  अनुसार  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  में  पंजीकृत  विदेशी

 संस्थागल  निवेशकों  की  कुल  संख्या  419

 और  (7).  विदेशी  संस्थागत  निवेशकों  के  अभिरक्षकों  द्वारा
 सेबो  के  पास  दर्ज  को  गई  आवधिक  रिपोर्टों  के  अनुसार  विदेशी

 संस्थागत  निवेशकों  द्वारा  भारतीय  पूंजी  बाजार  में  20  1996
 तक  संचयी  निवल  ब्िवेश  7092.6  भिलियन  अमरीकी  डालर  के

 द्वारा  राज्यों  को  ऋण

 1154.  श्री  रासा  सिंह  रावत  :

 श्री  चरण  रेड्डी  :

 श्री  शांतिलाल  पुरणोत्तम  दास  पटेल  :

 श्री  जिन्दल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  और  चालू  वर्ष  में  राष्ट्रीय

 कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  राज्यवार  और  योजनावार  कितनी

 वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई  और  इसके  लाभार्थियों  की  संख्या

 कितनी  है  और

 इस  वित्तीय  सहायता  की  शर्तों  का  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंत्री  :  और  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूथना  सभा  पटल  पर  रख  दी

 हथकरघा  क्षेत्र  का  विकास

 1155.  श्री  अशोक  प्रधान  :  कया  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  हथकरघा  उद्योग  के  संवर्धन  एवं
 इस  क्षेत्र  का और  अधिक  विकास  करने  हेतु  अधिक  आर्बटन  के  लिए
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  ने अब  तक  क्या  कार्रवाई

 है  अथवा  की  जा  रही
 !

 29  1996  लिखित  उत्तर  44

 वस्त्र  मंत्री  :  से  हथकरघा

 क्षेत्र  क ेविकास  के  लिए  राशि  का  आबंटन  सामान्य  रूप  से  राज्यवार

 अपितु  योजनाबार  किया  जाता  सरकार  की  वर्तमान  विभिन्न

 योजनाओं  के  अंतर्गत  सभी  राज्य  सरकारें  और  संघ  शासित  क्षेत्र

 सहायता  ले  सकती  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार से  प्राप्त  व्यवहार
 प्रस्तावों  के आधार  पर  गत  4  वर्षो  के  दौरान  राज्य  सरकार  को  ।।0.

 25  करोड़  रुपये  की  राशि  जारी  की

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  निवेश/ऋण

 1156.  श्री  हाराधन  राय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 31  1996  से  देश  में  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  कुल
 कितना  नियेश  किया  गया  तथा  ऋण  दिया

 उपरोक्त  कूल  निवेश  तथा  ऋण  में  से  कितना  धन  केन्द्रीय
 बित्तीय  संस्थाओं/सरकारी  एजेन्सियों  को  दिया  गया  और

 (1)  शेष  निवेश  तथा  ऋण  का  राज्यवार  ब्योरा  क्या

 वित्त  मंत्री  :  से  अपेक्षित  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 आन्ध्र  प्रदेश  के  उद्यमियों  को  भारतीय  औद्योगिक

 विकास  बैंक  की  सहायता
 '

 1157.  श्री  चरण  रेड्डी  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिवर्ष  भारतीय  औद्योगिक

 बिकास  बैंक  को  आऋन्ध्र  प्रदेश  के  उद्यमियों  स ेकितने  आवेदन  प्राप्त

 उनमें  से  कितने  आवेदन  स्वीकृत  और  कितने  अस्वीकृत
 किए  और

 (1)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  आन्भ्र  प्रदेश  क॑  उद्योगों

 को  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  कितनी  वित्तीय  सहायता

 प्रदान  की  गई  2

 वित्त  मंत्री  :  और  आन्श्र  प्रदेश
 राज्य  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  की

 प्रत्यक्ष  वित्त  योजना  के  अंतर्गत  प्राप्त  स्वीकृत  और  रद्द  आवेदनपत्रों  के

 विवरण  नीचे  दिए  गए  हैं  :-

 1993-94  1994-95  1995-96

 प्राप्त  आवेदनपत्र  5।  178  180

 स्वीकृत  आवेदनपत्र  124  150  123

 रद्द  किए  गए  आवेदनपत्र  2  2  3
 nn  व  तत्व  ++  +--_____  जलन  ना  जननन++
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 वर्ष  1993-94,  1994-95,  और  1995-96  के  दौरान  आई

 डी  बी  आई  की  प्रत्यक्ष  वित्त  योजना  के  अधीन  आन्ध्र  प्रदेश  की

 औद्योगिक  यूनिटों  को  आईं  डी  बी  आई  द्वारा  स्वीकृत  और  संबितरित
 सहायता  राशि  के  विवरण  नीचे  दिए  गए  हैं  :-

 रुपयों

 स्वीकृतियां  संवितरण

 1993-94  690.83  304.26

 1994-95  1007.31  692.37

 1995-96  1318.97  771.12

 उत्तर  प्रदेश  के  उद्योगपतियों  को  सुविधाएं

 1158.  श्री  भगवान  शंकर  राबत  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  निर्यात  हेतु  औद्योगिक  उत्पादन  को

 बढ़ावा  देने  हेतु  मुरादाबाद  लथा  आगरा  शहरों  को  अबाधित  विद्युत  की

 आपूर्ति  तथा  अन्य  नागरिक  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 उत्तर  प्रदेश  के आगरा  तथा  मुरादाबाद  जिलों  के  उद्योगपत्ियों
 को  ऐसी  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 गए
 ह

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 से  बिद्युत  बोर्ड  का  मुरादाबाद  में  विद्युत  व्यवस्था

 को  सुधारने  का  प्रस्ताव  संतुलन  नियेश  योजना  बी

 के  तहल  आनमोदित  किया  गया  है  जिसमें  केन्द्र  सरकार  का

 योगदान  8  करोड़  का  सरकार  की  ओर  से  सी  बी  आई

 योजना  के  तहत  आगरा  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  बिचारार्थ  प्राप्त  नहीं  हुआ

 विद्युत-करधा  क्षेत्र  का आधुनिकीकरण

 1159.  श्री  नारायण  अठावले  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  बैंक

 तथा  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  ने  कार्यकारी  पूंजी  उपलब्ध

 कराने  तथा  विद्युत-करघा  क्षेत्र  मे ंआधुनिकीकरण  कार्यक्रम  पर  1000

 करोड़  रुपये  तक  की  राशि  देने  हेतु  कोई  कार्य  योजना  तैयार  की
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 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  मुख्य  बातें  क्या  और

 इस  योजना  के  अंतर्गत  विशेषकर  महाराष्ट्र  में  कितने

 बुनकरों  को  लाभ  मिलने  की  संभावना

 वस्त्र  मंत्री  :  नाबार्ड  तथा  सिडबी

 ने  विद्युत  करघा  एककों  के  आधुनिकीकरण  तथा  प्रौद्योगिकी  के  उन्नयन

 के  लिए  पुनर्वित्तपोषण  योजना  तैयार  की  योजना  में  नए  एककों  की

 स्थापना  करने  का  भी  प्रावधान  वित्त  पोषण  वाणिज्यिक  बैंकों

 सहकारी  बैंकों  तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  प्रदान  किया  बित्त

 की  कोई  विशिष्ट  राशि  प्रदान  करने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  -

 और  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 नाबार्ड  द्वारा  राज्य  सहकारी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों।बाणिज्यिक
 बैंकों  को  प्रदान  की  गई  विभिन्न  पुनर्थित्त  पोषण  सुविधाओं  का  ब्यौरा

 नीथे  दिया  गया  है  :-

 राज्य  सहकारी  बैंकों/जिला  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों

 -  प्राथमिक  हथकरघा/विद्युतकरघा  बुनकर  समितियों  के  उत्पादन
 तथा

 -  शीर्ष  बुनकर  सहकारी  समितियों  के  अधिप्राप्ति  तथा  विपणन

 क्रियाकलाप  |

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  :-

 शिल्पकारों  तथा  विद्युतकरधा  बुनकरों  के

 उत्पादन  तथा  विपणन  के  लिए  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  लिए  अल्पावधि

 पूंजी

 वाणिज्यिक  बैंकों  :  --

 कुछ  निश्चित  क्षेत्रों  में  प्राथमिक  हथकरघा  बुनकर  सहकारी
 समितियों  के  वित्तपोषण  के  लिए  नाबार्ड  अल्पाबधि

 सीमाएं  निर्धारित  करता

 (1)  निवेश  ऋण  :

 विद्युतकरघों  के  अधिग्रहण  के  लिए  वित्तपोषण  क॑  लिए  बैंकों  का

 पुनर्वित्त  पोषण  बुनकर  समितियों  तथा  प्राथमिक  हथकरघा/विद्युतकरघा

 बुनकर  समितियों  के  निजी  बुनकर  सदस्यों  द्वारा  विद्युतकरधों  कं

 अधिग्रहण  फे  वित्तपोषण  के  राज्य  सहकारी  बैंकों  का  पुनर्वित्त

 -  विद्यमान  विद्युतकरधघा  एककों  के  आधुनिकीकरण/नवीकरण/
 विस्तार/विविधीकरण  के  वित्तपोषण  के  लिए  को  बेंकों

 पुनर्वितਂ
 -  मैनसैड  टेक्स्टाइल  रिसर्य  एसोसिएशन  द्वारा

 तैयार  योजना  के  अन्तर्गत  बिद्युतकरधों  के आधुनिकीकरण
 के  लिए  लिए  बैंकों  को  पुनर्वित्त
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 -  शीर्ष  बुनकर  समितियों  द्वारा  शोरूम/बिक्री  केन्द्रों  के

 स्थापना/नवीकरण/आधुनिकीकरण  के  लिए  सहकारी  बैंकों

 तथा  वाणिज्यिक  बैंकों  को

 विद्युतकरघा  एककों  के  पुनर्वित्त  पोषण  के  लिए  सिडबी  की

 विशेष  योजना  :

 लघु  क्षेत्र  में  आने  वाले  ऐसे  नए  निचले  स्तर  के  विद्युतकरघा

 एककों  को  सभी  पात्र  संस्थाओं  द्वारा  आवधिक  ऋण  स्वीकृत  किए  जाते

 जिसमें  हथकरघा  बनुकरों  के  लिए  आरक्षित  मदों  का  उत्पादन

 शामिल  नहीं  वे  सिडबी  से  पुनर्वित्त  सहायता  के  लिए  पात्र  हैं  जोकि

 इस  शर्त  पर  है  कि  प्रस्ताव  सिडबी  की  पुनर्थित्त  पोषण  योजना  के

 सामान्य  मानदण्डों  तथा  प्राचलों  के  अनुरूप  सहायता  विद्यमान

 विद्युतकरधा  एककों  के  आधुनिकीकरण  तथा  प्रौद्योगिकी  उन्नयन

 योजनाओं  के  लिए  भी  उपलब्ध

 सिडमी  ने  नेशनल  टैक्सटाइल  कारपोरेशन  के  ऐसे

 कामगारों  जोकि  स्थैच्छिक  सेवा  निवृत्ति  को  ग्रहण  करते  की  पात्र

 संस्थाओं  द्वारा  स्वीकृत  सहायता  के  संबंध  में  एक  विशेष  योजना  शुरू
 की  इस  योजना  के  अन्तर्गत  एनटीसी  के  ऐसे  कामगारों  जो  कामगारों

 के  एक  समूह  के  द्वारा  सहकारी  समितियों  के  रूप  में  रीलिंग  एककों  की

 स्थापना  के  लिए  2  अथवा  4  नए  करघधों  की  स्थापना  के  लिए  प्राथमिक

 ऋण  संस्थाओं  राज्य  वित्तीय  राज्य  औद्योगिक  विकास

 निगमों/राज्य  औद्योगिक  निवेश  निगमों  तथा  बैंकों  द्वारा  सहायता  प्रदान

 की  जा  सकती  इस  पैकेज  द्वारा  प्राप्त  किए  जाने  वाले  मूल  उद्देश्यों

 को  ध्यान  में  रखते  एनटीसी  से  इसके  कामगार्रों  द्वारा  पुराने

 विद्युतकरघों  के  भी  सिडबी  से  बिनिर्वित्त  अधिग्रहण  पोषण  सहायता  के

 लिए  पात्र  बनाया  गया

 विद्युतकरघा  क्षेत्र  में  एककों  को  प्राथमिक  ऋण  संस्थाओं  के

 माध्यम  से  सिडबी  की  योजना  के  अन्तर्गत  सुविधा  प्राप्त  करनी

 प्राथमिक  ऋण  संस्थानोय  को  विद्युतकरघा  एककों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर

 बियार  करने  तथा  सिडबी  से  उनके  अबधि  ऋणों  के  प्रति  उनको

 उपलब्ध  पुनर्वित्त  सुविधा  का  लाभ  उठाने  के  लिए  सलाह  दी  गई

 कांडला  में  शुष्क  पत्तन  की  स्थापना

 1160.  श्री  पिनाकी  मिश्र  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  पंजाब  तथा  अन्य  उत्तरी  राज्यों  से  कृषि
 तथा  बागवानी  उत्पाद  के  निर्यात  की  सुविधा  उपलब्ध  कराने  हेतु
 कांडला  में  शुष्क  पत्तन  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  कांडला  पत्तन  से  इन  वस्तुओं
 के  नियांत  को  बढ़ावा  देने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 से  शुष्क  पत्तनों  कन्टेनर  कन्टेनर  फ्रेट
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 स्टेशन  सी  डी/सी  एफ  की  स्थापना  के  लिए  प्रस्तावों  को

 एक  ही  खिड़की  से  स्वीकृति  प्रदान  करने  हेलु  वाणिज्य  मंत्रालय  में  एक

 अन्तर  मंत्रालयी  समिति  एम  कार्यरत  इस  समिति  के

 केन्द्रीय  भण्डारण  निगम  के  काण्डला  में  एक  सी  एफ  एस  स्थापित  करने

 संबंधी  एक  प्रस्ताव  को  अपनी  स्वीकृति  दी  काण्डला  में  यह  सी

 एफ  एस  199  से  प्रचालन  में  इस  पूरे  क्षेत्र  का  इस्तेमाल
 उन  कृषिजन्य  एवं  उद्योनोत्पाद  निर्यात  बस्तुओं  तथा  विभिन्न

 अन्य  वस्तुओं  की  भराई  के  लिए  किया  जा  सकता  है  जो  दिल्ली

 तथा  राजस्थान  के  अलावा  पंजाब  और  हरियाणा  के  दूरबर्ती  प्रदेशों  से

 आते

 रूस  को  काजू  का  निर्यात

 1161.  श्री  थामस  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रूस  भारत  से  काजू  का  आयात  कर  रहा

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  रूस

 को  कुल  कितनी  मात्रा  में  काजू  का  निर्यात  किया

 क्या  सरकार  को  केरल  राज्य  काजू  विकास  निगम  से  रूस

 को  काजू  नियांत  करने  के  संबंध  में  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  रूस  को  और  अधिक  काजू  निर्यात  क्रने  की  कोई
 संभावना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कार्रवाई  की

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  बर्ष  रूस  को  निर्यात  की

 गई  काजू  गिरी  की  कुल  मात्रा  नीचे  दी  गयी  है  :-

 वर्ष  मात्रा  कीमत

 1993-94  5533  9231  .73

 1994-95  5516  9183.49  .49

 13860  26205.35
 :

 केरल  सरकार  से  एक  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें

 कहा  गया  हैं  कि  वर्ष  1996-97  के  दौरान  भारत  से  आयात  की  जाने

 बाली  काजू  गिरी  के  लिए  रूसी  आदेशों  का  एक  हिस्सा  आपसी  रूस

 से  सहमत  शर्तों  के  आधार  पर  केरल  राज्य  काजू  विकास  निगम  को

 दिया
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 से  काजू  गिरी  का  निर्यात  रूस  समेत  सभी  देशों  को

 परिवर्तनीय  मुद्राओं  में  मुक्त  रूप  से  किया  जा  सकता  कुछ
 शिकायतों  के  उपरान्त  अब  एस्क्रों  एकाउण्ट/रुपया  ऋण  पुनर्भुगतान
 तंत्र  के  अंतर्गत  रूस  को  होने  वाले  काजू  गिरी  के  निर्यात  के  लिए  वर्ष

 1996-97  के  दौरान  कोई  सीमा  निर्धारित  नहीं  की  गयी  इस  मुद्दे  को

 रूसी  सरकार  के  साथ  बिचारार्थ  उठाया

 इंग्लैण्ड  और  यूरोपीय  बाजारों  को  निर्यात  में  कमी

 1162.  श्री  सौम्य  रंजन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंग्लैण्ड  और  यूरोपीय  बाजारों  को  भारतीय  माल  के

 निर्यात  में  कमी  आई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 बिदेशी  बाजारों  में  भारतीय  माल  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने

 के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्रवाई  करने  का  विचार

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 प्रश्न  नहीं

 :  विशेष  निर्यात  संवर्धन  प्रयासों  के  लिए  पन्द्रह  उत्पादों  को

 अभिज्ञात  किया  गया  है  ताकि  विदेशी  बाजारों  को  भारतीय  सामानों  का

 निर्यात  बढ़ाया  जा  इस  दिशा  में  जो  अन्य  कुछ  सहायक  उपाय

 किए  गए  उनमें  शामिल  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेलों  में

 व्यापार  शिष्टमण्डलों  का  अधिक  वाणिज्यिक  संगठनों

 को  आवश्यक  सूचना  मुहैया  करना  और  आवश्यक  सुविधाएं  प्रदान

 भण्डारण  सुविधाओं  की  संयुक्त  उद्यमों  आदि  का

 संवर्धन

 बंगलादेश  को  नियांत  हेतु  नये  मार्ग  खोलना

 1163.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  भारतीय  वस्तुओं  का  बंगलादेश

 को  निर्यात  करने  हेतु  हल्दिबारी  होते  हुए  नए  मार्ग  खोले  जाने  के  संबंध

 में  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  मे  क्या  कार्यवाही  की

 गई  और

 भारतीय  वस्तुओं  का  बंगलादेश  को  निर्यात  किए  जाने  हेतु
 प्रस्तावित  नए  मार्ग  फो कब  तक  खोले  जाने  की  संभावना

 याणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली

 लिखित  उत्तर  90

 और  हल्दिबारी  रेलबे  स्टेशन  स्थित  भू-सीमा-शुल्क
 स्टेशन  क्रियाशील  नहीं  है  क्योंकि  भारत  की  ओर  से  लगभग  1/2

 ओर  बांग्लादेश  की  ओर  से  लगभग  5  तक  रेलबे  मार्ग  न

 होने  के  कारण  हल्दीबारी-चिलहाटी  मार्ग  पर  कोई  रेल-यातायात  नहीं

 समाप्त  कर  दिए  गए  इस  रेल  लिंक  को  फिर  से  बहाल  करने  के

 प्रस्ताव  के  लाभों  पर  सरकार  जिचार  कर  रही  रोड  से  हल्दीबारी

 चिलहाटी  मार्ग  के  जरिए  सड़क  के  रास्ते  बांग्लादेश  के  साथ  व्यापार  की

 अनुमति  देने  के  प्रस्ताव  के  लाभों  की  भी  सरकार  जांच  कर  रही

 रेल  तथा  सड़क  मार्गों  को  खोलने  के  सम्बन्ध  में  इस  समय  कोई
 निश्चित  समय-सीमा  निर्धारित  करना  सम्भव  नहीं

 बैंकों  में  चेयरमैन-प्रबंध  निदेशकों  के  रिक्त  पद

 1164.  श्री  शान्तिलाल  पुरषोत्तम  दास  पटेल  :

 श्री  दिनशा  पटेल  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अधिकांश  बैंकों  में  चेयरमैन-प्रबंध  निदेशक  नहीं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  बैंक-बार  यह

 पद  कब  से  रिक्त  पड़े

 इन  बैंकों  में  चेयरमैन-प्रबंध  निदेशकों  को  नियुक्त  करने

 में  बिलम्ब  के  क्या  कारण  और

 वित्त  मंत्री  :  से  दो  राष्ट्रीयकृत
 बैंकों  में  अध्यक्ष  ओर  प्रबंध  निदेशक  के  पद  रिक्त  हैं  जिनका  ब्यौरा

 निम्नलिखित  है  घन

 यह  पद  कब  तक  भरे  जाने  हैं  7

 जब  से  रिक्त  हैं

 1.9.1996

 बैंक  का  नाम

 1.  केनकार  बैंक

 2.  यूको  बैंक  23.10.1996

 इन  रिक्तियों  को  भरने  के लिए  आवश्यक  उपाय  शुरू  किए  गए

 प्राकृतक  आपदाओं  के  लिए  बीमा

 1165.  श्री  दिनशा  पटेल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  गरीब  लोगों  को  प्राकृतिक  आपदाओं  जैसे

 भूकम्प  आदि  के  कारण  उनके  मकान  जल  जाने  अथवा

 बह  जाने  पर  उसके  पुनर्निर्माण  के  लिए  बीमा  सुरक्षा  दी  जाती

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  गरीब  लोगों  के  लाभार्थ  इस
 प्रकार  को  योजना  बनाने  का  प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंत्री  :  से  बीमा

 योजनाਂ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उन  गरीब  परिवारों  तत्काल  सहायता

 प्रदान  करने  के  लिए  जिनकी  सभी  स्रोतों  से  पारिवारिक  आय

 प्रतिबर्ष  स ेअधिक  नहीं  है और  जब  उनकी  झोंपड़ियां

 और  सामान  आग  से  नष्ट  हो  जाते  साधारण  बीमा  उद्योग  द्वारा  पूरे
 देश  में  सभी  योग्य  व्यक्तियों  को  शामिल  करने  के  लिए  एक  भास्र

 पालिसी  जारी  की  गईं  है  जिसके  लिए  सम्पूर्ण  प्रीमियम  केन्द्र  सरकार

 द्वारा  बहन  किया  इस  योजना  में  भूकंप  इत्यादि

 जैसे  जोखिमों  को  कबर  करने  का  विचार  नहीं  है  क्योंकि  इनके  लिए

 राज्यों  में  पहले  ही एक  अलग  राहत  निधि  योजनाਂ  विद्यमान

 बीमा  योजनाਂ  के  अन्तर्गत  इन  जोखिमों  को

 कवर  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  जाता

 हरियाणा  में  बैंकों  का  कार्यनिष्पादन

 1166.  श्री  जिन्दल  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  हरियाणा  में  सरकारी  क्षेत्र  के

 प्रत्येक  बैंकों  क ेजमाखाता  ऋण  वितरण  आदि  के  संबंध  में  उनके

 कार्यनिष्पादन  की  स्थिति  क्या  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  बैंक  द्वारा  कृषि  तथा  उद्योग

 क्षेत्रों  तथा  स्वरोजगार  योजना  के  अंतर्गत  कितने  ऋण  दिये  गये  हैं  तथा

 क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये

 वित्त  मंत्री  :  और  सूचना  एकत्र
 को  जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी

 अमरीकी  व्यापार  प्रतिनिधियों  का  दौरा

 1167.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अमरीकी  व्यापार  प्रतिनिधियों  ने  हाल  ही  में  अपने

 दिल्ली  दौरे  के  दौरान  हार्डबेयर  तथा  साफ्टवेयर  बस्लुओं  पर

 टैरिफ  शुल्क  कम  करने  अथवा  समाप्त  करने  के  संबंध  में  कुछ  सुझाव
 दिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
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 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 से  संयुक्त  राज्य  अमरीका  ने  सन्  2000  तक

 यूचना  तकनीकी  से  संबंधित  वस्तुओं  पर  प्रशुल्क  घटाने/समाप्त  करने

 को  लिए  विश्ब  व्यापार  संगठन  के  अन्तर्गत  एक  करार  का  सुझाव  दिया

 सरकार  प्रस्ताव  की  जांच  कर  रही

 बाल  विवाह

 1168.  श्री  प्रदीप  भटटाचार्य  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कनटिक  उच्च  न्यायालय  ने  हाल ही  में  केन्द्र  सरकार

 को  यह  सिफारिश  की  है  कि  अल्पायु  बिवाहों  के  लिए  दोषी  व्यक्तियों

 को  सजा  देने  हेतु  निर्धारित  जुमने  में  भारी  वृद्धि  कौ  और

 यदि  लो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 विधि  कार्य  विधायी  विभाग  और  न्याय  विभाग  के

 राज्य  मंत्री  रमाकानत  :  ऐसी  कोई  जानकारी
 अभी  प्राप्त  नहीं  हुई

 प्रश्न  ही  नहीं

 यूरोपीय  संघ  द्वारा  भारतीय  पुष्यकृषि  उत्पादों  पर

 शुल्क  लगाना

 1169.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :

 लक्ष्मी  नारायण  पण्डय  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूरोपीय  संघ  ने  भारतीय  पुष्पकृषि  उत्पादों  पर  ।5  से

 20  प्रतिशत  का  शुल्क  लगाया  है  जबकि  अन्य  अधिकांश  विकासशील

 देशों  ने  इस  शुल्क  में  छूट  दी

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  को  यूरोपीय  संघ  के  साथ  उठाया

 हे  ;  और
 "

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 और  यूरोपीय  द्वारा  किसी  देश  विशेष  पर  अलग

 से  कोई  शुल्क  व्यवस्था  लागू  नहीं  की  गई  है  क्योंकि  इन  शुल्कों  को

 मित्र  राष्ट्रਂ  आधार  पर  लगाना  होता  फिर

 शुल्कों  से  हटकर  द्वारा  विभिन्न  विकासशील

 देशों  को  अधिमानों  की  सामान्यीकृत  व्यवस्था  के

 अन्तर्गत  रियायती  व्यवहार  प्रदान  किया  जाता  भारत  भी  उनमें  से

 एक  है  जिन्हें  पुष्पोत्पादन  पर  का  लाभ  मिलता  हैं  जोकि
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 संबेदनशील/अति  संबेदनशील  मदों  की  सूची  में  आता  है  और  जिस  पर

 यूरोपीय  संघ  को  होने  बाले  पृष्पोत्पादन  के  नियांतों  पर  लागू
 दर  का  70  प्रतिशत  तक  शुल्क  लगता  यूरोपीय

 संघ  की  योजना  के  अन्तर्गत  सबसे  कम  विकसित  देशों

 और  विशेष  समस्याओं  का  सामना  कर  रहे  कुछ  अन्य

 देशों  से  होने  वाले  निर्यातों  को  भारत  की  तुलना  में  ज्यादा  रियायत

 मिलती

 और  भारत  ने  यूरोपीय  संघ  से  बेहतर

 व्यवहार  का  अनुरोध  किया

 दसवें  वित्त  आयोग  की  रिपोर्ट  का  कार्यान्वयन

 1170.  श्रीमती  जयवंती  नवीनचन्द्र  मेहता  :  क्या  वित्त  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुनर्गठित  योजना  आयोग  ने  राज्यों  के  साथ  एकत्रित

 फेन्द्रीय  करों  में  हिस्सेदारी  के  संबंध  में  दसवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों

 को  कार्यान्बित  करने  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  नहीं  तो  इसफे  क्या  कारण

 वित्त  मंत्री  :  से  वित्त  आयोग

 की  सिफारिश  के  कार्यान्वयन  के  संबंध  में  किसी  प्रकार  का  सुझाव  देना

 आयोग  फे  लिए  अपेक्षित  नहीं

 राज्यों  के  साथ  केन्द्रीय  करों  में  हिस्सेदारी  के  संबंध्र  में  दसवें  वित्त

 आयोग  की  सिफारिश  पर  भारत  सरकार  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  तथा

 इस  सिफारिश  के  लिए  राज्यों  के  साथ  विचार-त्रिमर्श  करना  भी

 आवश्यक  होता

 भारतीय  राष्ट्रीय  न्यायिक  अकादमी

 1171.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  राष्ट्रीय  न्यायिक  अकादमी  का  गठन  कब  किया

 गया  था  तथा  इसके  सदस्यों  और  निदेश  पद  का  ब्यौरा  क्या

 अकादमी  के  गठन  के  समय  से  ही  इसके  द्वारा  किए  गए

 कार्यों  का  ब्यौरा  क़्या

 क्या  उच्च  अधीनस्थ  न्यायालयों  और  उच्चतम

 न्यायालय  में  लंबित  मामलों  के  अध्ययन  हेतु  किसी  अध्ययन  दल  का

 गठन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  दल  ट्वारा  कब  तक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दिए  जाने  की

 संभावना
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 जिधि  कार्य  विधायी  विभाग  और  न्याय  विभाग  के

 राज्य  मंत्री  रमाकानत  :  भारतीय  न्यायिक

 अकादमी  को  दिल्ली  के  पास  1860  के  सोसाइटी ”
 रजिस्ट्रीक्रण  अधिनियम  2।  के  अधीन  17  1993  को

 रजिस्ट्रीकृत  किया  गया  था और  अकादमी  उसी  तारीख  से  अस्तित्व  में

 अकादमी  के  शासकीय  परिषद्  में  निम्नलिखित  सदस्य  :-

 (1)  भारत  का  मुख्य  न्यायमूर्ति  -  अध्यक्ष

 (2)  उच्चतम  न्यायालय  के  दो

 न्यायाधीश  -  सदस्य

 (3)  सचिव  -  सदस्य

 (4)  विधि  कार्य  विभाग  -  सदस्य

 (5)  व्यय  विभाग  -  सदस्य

 (6)  भारत  का

 उच्चतम  न्यायालय  -  सदस्य/संयोजक

 राष्ट्रीय  न्यायिक  अकादमी  अन्य  बातों  के  राज्यों/संघ

 राज्य  क्षेत्रों  के न्यायिक  अधिकारियों  को  प्रशिक्षण  राज्यों/संघ  राज्य

 क्षेत्रों  मे ंन्यायालय  प्रबंध  और  न्याय  प्रशासन  का  अध्ययन  करना  और

 उक्त  पद्धति  में  सुधार  के  लिए  सुझाव  देना  तथा  देश  और  विदेश  दोनों

 के  भीतर  अन्य  संस्थाओं  के  साथ  न्यायालय  प्रबंध  के  अध्ययन  को

 प्रोत्साहन  देने  मे ंसहयोग  करना  अपेक्षित
 ह

 अकादमी  दिल्ली  से  काय॑  कर  रही  है  और  ऐसे  कार्यक्रमों

 को  चला  रही  जिन्हें  इसकी  स्वयं  की  अवसंरचनात्मक  सुविधा  की

 आवश्यकता  के  बिना  दिल्ली  से  किया  जा  सकता  रजिस्ट्री  के

 कार्मिकों  के  लिए  प्रशासनਂ  पर  एक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम

 कैलिफोर्निया  संस्थान  और  राष्ट्रीय  सूचना  केन्द्र  के  विशेषज्ञों  के साथ

 1990  में  आन्भ्र  प्रदेश  न्यायिक  हैदराबाद  में

 संचालित  किया  राज्य  न्यायिक  अधिकारियों  के  लिए  लिंग  और

 विधिਂ  पर  एक  अनुस्थापन  पाठ्यक्रम  1996  में  भारतीय  विधि

 नई  दिल्ली  में  संचातिलिलत  किथा  गया  ।997  में

 भारत  अंतर्राष्ट्रीय  नई  दिल्ली  में  लिंग  समता  पर  क्षेत्रीय

 पर  एक  संवाद  की  व्यवस्था  किए  जाने  का  प्रस्ताव  किया  गया

 से  सभी  स्तरों  पर  लंबित  मामलों  के  निपटारे  में  तेजी

 लाने के  उद्देश्य  से  न्याय  प्रबंध  में  सुधार  करने  के  लिए  अकादमी  ने

 अपने  महानिदेशक  की  अध्यक्षता  में  एक  अध्ययन  दल  गठित  किया

 अध्ययन  आधुनिक  न्यायालब  प्रबंध  तकनीकों  को  आरंभ

 करने  और  उनका  उपयोग  करने  पर  विशिष्ट  रूप  से  बल  देते

 न्यायालयों  के  सुधरे  हुए  कार्यकरण  के  संबंध  में  प्रस्तावों  का  पैंकेज

 तैयार

 अनुकल्पी  विवाद  समाधान  पद्धति  से  संबंधित  न्यायालय  के  संबंध

 में  को  कार्यान्वयन  के  लिए  शीघ्र  ही  अंतिम  रूप  दे  दिया

 VIN
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 राजनीति  का  अपराधीकरण

 1172.  श्री  गंगाचरण  राजपूत  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  राजनीति  का  अपराधीकरण  रोकने  हेतु

 चुनाव  संबंधी  आचार  संहिता  में  कोई  परिवर्तन  लाने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  राजनीति  का  अपराधीकरण

 रोकने  हेतु  क्या  उपाय  किये  गए

 विधि  कार्य  विधायी  विभाग  और  न्याय  विभाग  के

 राज्य  मंत्री  रमाकानत  :  और  भारत

 के  निर्बांचन  आयोग  राजनैतिक  दलों  के  परामर्श  से  राजनैतिक

 दलों  और  अभ्यर्थियों  के  मार्गदर्शन  के  लिए  आदर्श  आचार

 बनाई  गई  सरकार  इसके  बनाए  जाने  में  एक  पक्षकार  नहीं

 इसलिए  इसे  संशोधित  किए  जाने  की  अपेक्षा  नहीं  की  जाती

 है  ।

 लोक  प्रतिनिधित्वु  1951  की  धारा

 किसी  व्यक्ति  धारा  में  वर्णित  कतिपय  अपराधों  के  लिए  सिद्धदोष

 ठहराए  जाने  पर  निरहिंत  करती  यह  धारा  यह  भी  उपबंध  करती  है

 कि  कोई  व्यक्ति  जो  किसी  अपराध  के  लिए  सिद्धदोष  ठहराया  गया  है

 और  दो  वर्ष  से  अन्यून  के  कारावास  से  दंडादिष्ट  किया  गया  ऐसी

 दोषसिद्धि  की  तारीख  से  निरहित  होगा  और  वह  उसे  छोड़े  जाने  से  छह

 बर्ष  की  कालाबधि  के  लिए  निरहिंत  बना

 विनिवेश

 1173.  एम.जगन्नाथ  :

 श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  :

 क्या  उद्योग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विनिवेश  के  संबंध  में  अपने  टृष्टिकोण  पर

 पुनर्वियार  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  की  अर्थव्यवस्था  में  सरकारी  क्षेत्र  की  भूमिका  के

 संबंध  में  सरकार  का  वर्तमान  दृष्टिकोण  क्या
 |

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से  विनिवेश

 के  संबंध  में  सरकार  का  दृष्टिक्रोण  और  देश  की  अर्थव्यवस्था  में

 सरकारी  क्षेत्र  की  भूमिका  का  ब्यौरा  साक्षा  न्यूनतम  कार्यक्रम  में  दिया

 गया  सरकारी  क्षेत्र  देश  की  अर्थव्यंगस्था  का  एक  महत्वपूर्ण  घटक

 बना
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 विद्युत  संयंत्रों  को  धुले  हुए  कोयले  की  आपूर्ति

 1174.  श्री  संदीपान  थोरात  :  क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय  ने  देश  के  ताप  विद्युत  संयंत्रों  बतो कम  राख

 वाले  धुले  हुए  कोयले  की  आपूर्ति  करने  में  अपनी  असमर्थता  व्यक्त

 की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या

 कारण
 ह

 क्या  सरकार  का  बिचार  विद्युत  संयंत्रों  के लिए  धुले  हुए
 कोयले  को  तकनीकी  आर्थिक  व्यबहाय॑ता  के  मूल्यांकन  के  लिए  एक
 समिति  गठित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 विद्युत  संयंत्रों  के  लिए  पर्यावरण  अनुकूल  तरीके  से

 कोयले  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 कोयला  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  कांति  :

 से  (BS).  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  अकोककर  कोयले  के

 परिष्करण  हेतु  बीना  कोलफील्ड्स  तथा  पीपरवार

 कोल्फील्ड्स  में  2  बाशरियों  की  स्थापना  कर  रही

 द्वारा  विद्युत  संयंत्रों  को  धुले  कोयले  की  आपूर्ति  किए
 जाने  हेतु  योजना  के  अंतर्गत  वाशरियों  की

 स्थापना  के  लिए  कार्रवाई  आरम्भ  कर  दी  गई

 पर्यावरण  एवं  बन  मंत्रालय  द्वारा  केंद्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण

 दिल्ली  की  अध्यक्षता  में  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया

 गया  है  ताकि  तापीय  बिद्युत  संयंत्रों  द्वारा  उपयोग  किए  जाने  हेतु  कोयला

 परिष्करण  के  तकनीकी-आर्थिक  मुद्दों  की  समीक्षा  की  जा

 कोयला  मंत्रालय  के  प्रतिनिधि  भी  इस  समिति  के  सदस्य  समिति  के

 बिचारार्थ  विषयों  में  से एक  विषय  कोयला  परिष्करण  के  आर्थिक

 पहलुओं  तथा  बिशेष  रूप  से  भारतीय  कोयले  के  संदर्भ  में  राख  में

 अधिकतम  कमी  किए  जाने  संबंधी  समीक्षा  किया  जाना

 सहकारी  बैंकों  के  कार्यनिष्पादन  की  समीक्षा

 1175.  श्री  नामदेव  दिवाथे  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  देश  में  कार्यरत  सहकारी  बैंकों  के  कार्यनिष्पादन

 की  समीक्षा  करती

 यदि  तो  गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  मिर्धारित  लक्ष्यों  की

 तुलना  में  उनके  कार्यनिष्पादन  तथा  उपलब्धियों  का  वार्षिक  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  सहकारी  बैंकों  के
 कुशल  कार्यकरण  के

 लिए  कोई  योजना  तैयार  की
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  महाराष्ट्र  में

 कार्यरत  इस  प्रकार  के  बैंकों  के  बिशेष  संदर्भ  में  इस  हेतु  कितनी  राशि
 आबंटित  की

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  इन  बैंकों  द्वारा  राज्यवार
 कितना  ऋण  दिया  गया  और  इससे  कितने  कृषकों  को  लाभ  हुआ  तथा
 बकाया  ऋण  राशि  की  स्थिति  क्या  है  तथा  इनमें  से  चूककर्ता  लघु  एवं
 सीमांत  किसानों  का  प्रतिशत  कितना  और

 अशोध्य  ऋण  तथा  बकाया  ऋण  राशि  की  समस्या  से

 निपटने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंत्री  :  प्राथमिकता  क्षेत्र  ऋणों
 के  संबंध  में  सहकारी  बैंकों  सहित  सभी  बैंकों  की  उपलब्धि  की  खंड

 स्तरीय  बैंकर्स  जिला  परामशंदात्री  समिति  और  राज्य  स्तरीय
 बैंकर्स  समिति  में  समीक्षा  की  जाली  इसके  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  तथा  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  भी

 सहकारी  बैंकों  के  कार्यनिष्पादन  की  आबधिक  रूप  से  समीक्षा  करते

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  सहकारी  बैंकों  का

 आवधिक  अंतरालों  पर  सांविधिक  निरीक्षण  भी  करता

 से  सहकारी  बैंकों  और  संबंधित  राज्य  सरकारों  ने

 नाबार्ड  के साथ  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  इस  समझौता

 ज्ञापन  के  एक  भाग  के  रूप  सहकारी  बैंकों  को  अपने  परियालनों

 विवरण

 के  संबंध  में  एक  केन्द्रीभूत  दृष्टिकोण  उपलब्ध  कराने  के  लिए  विकास

 ओ
 बकाया  राशि

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र
 ह

 1992-93  1993-94

 er  3

 अंडमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह  2113  2207

 आंध्र  प्रदेश  93838  95685

 अरुणाचल  प्रदेश  923  1134

 असम

 बिहार  43133  46823

 चंडीगढ़  112  1006

 क्षेत्र  दिल्ली  2414  1407

 गोबा  7004  9836

 गुजरात  64219  54806

 हरियाणा  56521  65351

 हिमाचल  प्रदेश  11130  12832

 जम्मू  और  कश्मीर  1706  1656

 कर्नाटक  43744  38094

 1918  लिखित  उत्तर  58

 कार्य  योजनाएं  तैयार  करनी  होती  समझौता  ज्ञापन  अन्य  बातों

 के  सामान्यीकृत  ऋण/ब्याज  की  माफी  अथवा  ब्याज

 सब्सिडी  की  घोषणाओं  पर  प्रतिबंध  राज्य  सरकारों  द्वारा

 दवाबपूर्ण  वूसली  प्रक्रियाओं  पर  प्रतिबंध  को  हटाने  तथा  बूसली  के

 प्रयत्नों  में  राज्य  सरकारों  से  सहायता  की  मांग  की  गई

 जमा  राशियों  एबं  ऋणों  को  बकाया  राशियों  के  संबंध  में  नाबार्ड

 द्वारा  तैयार  किए  गये  राज्य  सहकारी  बैंकों  के  कार्य-निष्पादन  के  ब्यौरे

 विवरण  में  दिए  गये

 नाबार्ड  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  लाभ  प्राप्त  करने  बाले

 किसानों  की  संख्या  और  चूककर्ता  लघु  एवं  सीमान्त  किसानों  का

 प्रतिशत  उनके  पास  उपलब्ध  नहीं

 कृषि  अग्रिमों  की  वसूली  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  कुछ  राज्यों

 ने  कृषि  संबंधी  देयों  को  वूसली  हेतु  तलवार  समिति  द्वारा  विकसित

 माडल  के  आधार  पर  कानून  लागू  किए  समझौता-ज्ञापन  के  एक
 भाग  के  रूप  में  राज्य  सरकारों  से  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  ये

 सामान्यीकृत  ऋण,ब्याज  माफी  की  घोषणा  करने  से  आशा  है

 इससे  सहकारी  बैंकों  के  खातों  में  और  अधिक  स्पष्टता  लाने  के  उद्देश्य
 से  बसूली  वातावरण  में  और  सुधार  भारतीय  रिजर्ब  बैंक  ने  वर्ष

 1996-97  से  राज्य  सहकारी  बैंकों  तथा  जिला  मध्यबर्ती  सहकारी  बैंकों

 में  आय  का  पता  आस्ति  वर्गीकरण  एवं  प्रावधान  करने  के  लिए

 विवेकपूर्ण  लेखा  मानदंड  शुरू  किए

 रुपयों

 जमारशियां

 1994-95  1992-93
 .

 1993-94.  .  1994-95
 4

 4
 5

 $  6  7

 2500  2318  2746  3354

 113521  42250  45505  39363

 1433  3054  5098  5832

 15478  18024  19365

 36374  28450  23838  28392

 2214  2256  6232  11849

 2219  7843  10118  11454

 11697  9842  13786  16505

 58506  70478  113115  15532

 76209  26271  29598  33853

 12638  25800  31133  38633

 1724  2627  2691  3184

 45201  41924  42868  44862
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 गमफओ  2  3

 केरल  34328  41133

 मध्य  प्रदेश  80864  86943

 महाराष्ट्र  283873  226807

 मणिपुर  2090  2063

 मेघालय  2303  3058

 मिजोरम  1797  1844

 नागालैंड  1488  1644

 उड़ीसा  16544  19990

 पांडिचेरी  2952  3503

 पंजाब  47723  57363

 राजस्थान  39159  42536

 तमिलनाडु  84887  91453

 त्रिपुरा  2852  2989

 उत्तर  प्रदेश  144295  135033

 पश्चिम  बंगाल  30485  31505

 अखिल  भारत  1102677  1077911

 पेपर  मिलों  की  स्थापना

 1176.  श्री  नवल  किशोर  राय  :

 श्री  प्रेम  सिंह  चन्दूमाजरा  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  छरौनी  में  सरकारी  क्षेत्र  मे ंकोई  पेपर  मिल

 लगाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसकी  उत्पादन

 क्षमता  कितनी  इस  पर  कितनी  लागत  लाएंगी  तथा  इससे  रोजगार

 के  कितने  अवसर  पैदा

 इस  पेपर  मिल  के  निर्माण  की  कोई  समय  और

 सारणी  बनाई  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  पेपर  मिल

 की  स्थापना  के  लिए  इस  स्थान  का  चयन  किए  जाने  के  क्या  कारण

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 से  प्रश्न  नहीं

 29  1996  लिखिल  उत्तर  60

 4  5  6  हे

 49661  35668  50252  50159

 89826  50758  56119  62356

 311894  277290  378439  360852

 2007  936  678  787

 3026  7163  8222  10168

 2038  2383  2836  ३249

 1685  3401  ३370  3729

 26245  8310  9950  12315

 4628  3011  4602  4935

 81156  40267  59193  51401

 43597  18548  20975  23740

 139113  55050  66121  76409

 3290  2505  3001  3633

 145861  94930  120803  127779

 35629  28133  44361  48196

 1308967  906846  1169734  «1181526

 कोयले  की  गुणवत्ता  में  गिराबट

 1177.  श्रीमती  सुषमा  स्वराज  :

 श्री  प्रेम  सिंह  चन्दूमाजरा  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  कोल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  घटिया

 कोयले  को  आपूर्ति  के  संबंध  में  शिकायत  मिली

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  किसी  की  जिम्मेदारी  निर्धारित

 की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  संबंध  में

 सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 कोयला  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  कान्ति  :

 और  1996  से  1996  की  अवधि  के  दौरान

 कोल  इंडिया  लिमिटेड  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  उन्हें
 कोयले  की  गुणवत्ता  संबंधी  46  शिकायतें  प्राप्त  हुई  जो  कि  उच्च

 अबधि  के  दौरान  आपूर्तित  किए  गए  प्रति  मिलियन  टन  कोयले  की

 शिकायतों  की  लगभग  0.34  संख्या  को  प्रदर्शित  करता

 और  उद्योगों  द्वारा  अपेक्षित  कोयले  की  प्रकृति  तथा

 किस्म  की  निर्भरता  को  देखते  कोयले  के  गुणवत्ता  संबंधी  पैरामीटरों



 6।  लिखित  उत्तर

 पर  विशेष  ध्यान  देते  हुए  संयोजनों  की  स्थापना  की  जाती  चूंकि
 कोयला  एक  विषय  पदार्थ  है  तथा  भूमि  के  क्रेस्ट  से

 इसका  उत्खनन  किया  जाता  इसकी  गुणवत्ता  में  गिरावट  की

 संभावना  से  इंकार  नहीं  किया  जा  सकता  शिकायतों  की  जांच

 प्रत्येक  मामले  के  गुणावगुण  के  आधार  पर  कौ  जाती  है  तथा

 उपभोक्ताओं  की  शिकायतों  को  दूर  किए  जाने  के  लिए  सुधारात्मक
 कार्रवाई  की  जाती

 गरीबी  उन्मूलन  एवं  स्वरोजगार  योजना

 1178.  श्री  सुल्तान  सलाउददीन  ओजेसी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  का  विचार  सभी  ऋण  आधारित

 गरीबी  उन्मूलन  एवं  स्वरोजगार  योजनाओं  को  समन्बित  करने  तथा  उन्हें

 बनाने  हेतु  अध्ययन  दल  गठित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उक्त  दल  के

 सदस्य  कौन-कौन  हैं  तथा  इसके  निदेश  पद  क्या  हैं  7

 वित्त  मंत्री  :  और  ऋण से  जुड़े
 कार्यक्रमों  की  समीक्षा  के  लिए  केन्द्र  सरकार  के  कुछ  मंत्रालयों/विभागों,
 राज्य  भारतीय  रिजर्ब  बैंक  और  बैंकों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ

 1996  में  हुई  बैठक  में  यह  स्वीकार  किया  गया  था  कि  भारत

 सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रायोजित  ऋण
 से  जुडी  गरीबी  उन्मूलन  और  स्वरोजगार  योजनाओं  की  बड़ी  संख्या  को

 देखते  इन  योजनाओं  को  सुबोध  पद्धतियों  वाली  सरल  श्रेणियों  में

 युक्तियुक्त  बनाए  जाने  की  आवश्यकता  इस  बैठक  में  इस  तथ्य

 पर  भी  विचार  किया  गया  कि  ये  योजनाएं  अपनी  निजी  विशेषताओं

 सहित  समाज  के  विभिन्न  वर्गों  के  प्रति  निर्टिष्ट  यह  सिफारिश
 की  गई  थी  कि  भारतीय  रिजर्ब  बैंक  योजनाओं  के  अध्ययन  और  उसके

 एकीकरण  और  युक्तियुक्तकरण  के  बारे  में  विस्तृत  सिफारिशें  करने  के

 लिए  एक  समूह  का  गठन  कुछ  राज्य  कुछ
 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  और  केन्द्र  सरकार  के  कुछेक  मंत्रालयों  के

 प्रतिनिधियों  लेकर  एक  समूह  गठित  किया  गया  इस  समूह  ने

 अपनी  रिपोर्ट  जमा  कर  दी

 भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड  को  और

 अधिक  शक्ति  प्रदान  करना

 1179.  श्री  रामेश्वर  पाटीदार  :

 श्री  शिवराज  सिंह  चौहान  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  भारतीय  प्रतिभूति  और  विनिमय  बोर्ड

 को  पूंजी  बाजार  की  कार्यप्रणाली  को  अधिक  प्रभावी  बनाने  के

 लिए  और  अधिक  शक्ति  देने  का  प्रस्ताव  और

 8  1918  लिखित  उत्तर  62

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंत्री  :  और  पूंजी  बाजार
 का  सुव्यवस्थित  संचालन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  प्रतिभूति  कानून

 1995  में  सेबी  की  शक्तियों  को  पर्याप्त  मजबूत
 बना  दिया  अब  सेबी  के  पास  कई  प्रकार  के  उल्लंघनों  के  लिए
 मौद्रिक  दण्ड  पूंजी  निर्गम  तथा  प्रतिभूतियों  के  अन्तरण  से

 संबंधित  मामलों  में  कम्पनियों  को  निर्देश  जारी  पूंजी  बाजार  को

 अधिशासित  करने  वाले  विनिमय  बनाने  तथा  अतिरिक्त  बाजार

 मध्यबर्तियों  यथा  विदेशी  संस्थागत  साख  निर्धारण

 उपक्रम  पूंजी  निधियों  तथा  सामूहिक  निवेश  योजनाओं  को

 कार्य  प्रणाली  को  बिनियमित  करने  की  शक्तियां  सरकार  ऐसे  मुद्दों
 पर  निरंतर  ध्यान  रखती

 वॉन्ज्यिक  क्षेत्र  को  बैंक  ऋण

 1180.  श्री  सत्यथदेव  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वाणिज्यिक  क्षेत्र  को  ऋण  देने  संबंधी

 मामले  में  बैंकों  को  कुछ  अनुदेश  जारी  किये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 (7)  1995-96  के  दौरान  वाणिज्यिक  क्षेत्र  को  कुल  कितनी

 राशि  के  ऋण  दिये  गये  और

 1994-95  तथा  1995-96  के  दौरान  वाणिज्य  क्षेत्रों  से

 बसूल  की  गई  बैंक  ऋण  की  राशि  तथा  अशोध्य  ऋण  की  राशि  कितनी

 बित  मंत्री  :  और  1996-97

 के  उत्तराद्ध  को  मुद्रा-नीति  के  भारतीय  रिजर्ब  बैंक  बी

 ने  आरक्षित  नकदी  निधि  अनुपात  को  बर्तमान  12  प्रतिशत  से

 क्रमबद्ध  रूप  से  आगे  घटाकर  10.0  प्रतिशल  करने  की  घोषणा  की

 आरक्षित  नकदी  निधि  के  प्रतिशत  में  प्रत्येक  दशमलब  की  कमी  होने

 से  बैंकों  क ेऋण  योग्य  संसाधनों  में  लगभग  4275  करोड़  की  वृद्धि
 हो  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  बैंकों  को  यह  भी  सलाह  दी  है  कि

 वे  अपने  पी  एल  आर  की  घोषणा  करने  के  बैंक  उपभोक्ता

 ऋणों  से  भिन्न  अपने  अन्य  सभी  अग्रिमों  के  लिए अधिकतम  पी  एल
 आर  प्रसार  की  भी  घोषणा  आर  बी  आई  द्वारा  घोषित  किए  गए

 उपायों  की  दृष्टि  से  प्रस्युत्तर  में  बैंकों  ने  अपनी  मूल  उधार  दरों  में

 उपयुक्त  कमी  की

 1996  के  अन्त  में  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  का

 खाद्येतर  ऋण  2,44,224  करोड़  रुपए  था  जो  कि  गत  बर्ष  की  तुलना
 में  44,938  करोड़  रुपए  (22.5  अधिक

 आर  बी  आई  से  उपलब्ध  सूचना  के  1994-95
 और  1995-96  के  दौरान  अनिष्पादित  आस्लियों  की  बूसली  की  राशि
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 क्रमश  3271.90  करोड़  रुपए  और  3258.76  करोड़  रुपए

 1994-95  और  1995-96  के  दौरान  इन  बैंकों  की  अनिष्पादित  आस्तियां

 क्रमश  251124.50  करोड़  रुपए  और  26464.04  करोड़  रुपए

 बैंक  प्रमुखों  द्वारा  स्वीकृत  ऋणों  की  संबीक्षा

 1181.  श्री  जंग  बहादुर  सिंह  पटेल  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  28  1996  के

 एक्सप्रेसਂ  में  वाट्स  स्ट्क््ट  स्क्रूटिनी  ऑफ  सेंक्शन्स

 बाई  बैंक  चीफ्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट  किया

 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  और

 ऋण  स्वीकृत  करने  के  अधिकार  का  उल्लंघन/दुरूपयोग
 के  कितने  मामलों  का  पता  चला  है  और  हाल  ही  में  विगत  में  इस  संबंध

 में  बैंकवार  क्या  कार्यवाही  की  गई

 विस  मंत्री  :  और

 बैंकों  के  अध्यक्षों  एवं  प्रबंध  निदेशकों  द्वारा  स्वीकृत  बड़े  अग्रिमों  की

 छमाही  समीक्षा  इसलिए  की  जाली  है  ताकि  इस  बाल  की  जांच  की  जा

 सके  कि  बैंकों  के  शीर्ष  उन्हें  प्रत्यायोजित  शक्तियों  के  अन्दर
 कार्य  कर  रहे

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 म्यांमार  तथ  बांग्लादेश  के  साथ  व्यापार

 1182.  श्री  ईश्यर  प्रसन्ना  हजारिका  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वोत्तर  राज्यों  में  म्यांमार  हुझुधा  बांग्लादेश  के  साथ

 अलग  कितनी  मात्रा  में  औसत  व्यापार  किया

 कया  उक्त  व्यापार  के  संबंध  में  स्वीकृत  वस्तुओं  की  कोई

 सूची

 याद  लो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 पूर्वोत्तर  राज्यों  लथा  पड़ोसी  देशों  क॑  बीच  व्यापार  को

 बढ़ावा  देने  के लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 भारत  और  म्यांमार  के  बीच  मोरेह-तमू  मार्ग  के  जरिए  12.4.95

 से  15.6.96  तक  की  अवधि  के  दौरान  कुल  सीमाबयरती  व्यापार  25.78

 करोड़  का  इस  समय  भारत  और  बांग्लदिश  के  बीच.कोई
 औपयारिक  सीमाबतों  व्यापार  नहीं  होता
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 ,...  और  21.1.94  के  भारत-म्यांमार  सीमा  व्यापार  करार

 में  22  बस्तुओं  को  विनिमय  के  लिए  अभिज्ञात  किया  गया  है  जिसमें

 भारत-म्यांमार  सीमा  के  दोनों  तरफ  रहने  बाले  लोगों  द्वारा  किया  जाने

 वाला  बस्तु-बिनिमय  व्यापार  भी  शामिल  इन  वस्तुओं  में  शामिल

 हैं  -सरसों।/रेप  और  ताजी

 मसाले  केशिया  और  लौंग  को

 सूपारी  और  पत्तों  को  छोड़कर  प्रमुख  स्थानोय

 उपभोग  के  लिए  खाद्य  रीड

 धनिया  भूना  सूरजमुखी  कत्था  और

 अन्य  मदों  का  सीमावर्ती  व्यापार  लागू  एग्जिम  नीति  के  अनुसार  किया

 जाता

 उत्तर-पूर्वी  राज्यों  और  पड़ौसी  देशों  के  बीच  सीमावर्तो

 व्यापार  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  जो  कदम  उठाए  गए  उनमें

 शामिल  हैं-व्यापार  मार्गों  क ेसाथ-साथ  ढ़ांचागत  सुविधाओं  में

 प्रवेश  द्वारों  पर  सीमा  शुल्क  एबं  सुरक्षा  प्रबंध  की

 सुक्िधाएं  प्रदान  करना  और  व्यापार  संबंधी  मानदण्डों  को  व्यवस्थित

 पंजाब  नैशनल  बैंक  के  कर्मचारियों  को  बकाया  राशि  का

 भुगतान  न  किया  जाना

 1183.  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  छि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पंजाब

 नेशनल  बैंक  के  बहुत  से  सेवानिवृत्त  कर्मचारियों  की  अब  तक  पेंशन

 मंजूर  नहीं  हुईं  है  और  उन्हें  इसका  भुगतान  नहीं  किया  गया

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  भी  जानकारी  कि  |

 1993  से  बेतन-संशोधन  हो  जाने  के  परिणामस्वरूप  ऐसे  उक्त

 सेवानिवृत्त  कर्मयारियों  को  बेतन  तथा  भत्तों  के  रूप  में  देय  बकाया  राशि

 का  भुगतान  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  30  1996  को  पंजाब  नैशनल  बैंक

 के  ऐसे  सेवानिवृत्त  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  थी  जिन्हें  अपनी  पेंशन

 तथा  बेतन  की  बकाया  राशि  का  भुगतान  किया  जाना  और  .

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये  जाने

 का  बिचार

 वित्त  मंत्री  :  से  पंजाब  नैशनल

 बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसे  अब  तक  2989  सेवानिवृत्त  कर्मचारियों

 से  पेंशन  के  लिए  विकल्प  प्राप्त  हुआ  इनमें  से  1400  मामले  पहले

 ही  मंजूर  किए  जा  चुके  हैं  और  संबवितरण  कर  दिया  गया

 जबकि  1046  मामले  और  मंजूरी  की  प्रक्रिया  में  शेष  543

 »  मामले  बविसंगतियों  और  कतिंपय  स्पष्टीकरणों  को  दूर  करने  के  लिए
 लंबित
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 जहां  तक  सेवानिवृत्त  कम॑चारियों  को  बेतन  के  संशोधन  से  हुए

 वेतन  और  भत्तों  की  बकाया  राशि  के  भुगतान  का  संबंध  बैंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  उसने  अपने  रभो  करार्यालयों।शाखाओं  को  पहले

 ही  कह  दिया  है  कि  वे  स्व्रीकार्य  भार  भत्तों  की  बकाया  राशि  का

 भुगतान

 बैंक  ने  आगे  बताया  है  |क  उसे  बेतन  और  भत्तों  की

 बकाया  राशि  के  भुगतान  न  करने  क  संबंध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं

 हुई  वह  एक  बार  पुनः  सभी  कार्यालयों/शाखाओं  से  कह  रहा

 है  कि  थे  शेष  सेवानिवृत्त  यदि  कोई  के  वेतन  और  भत्तों

 की  बकाया  राशि  का  भुगतान  कर

 खिलौनों  का  निर्यात

 1184.  श्री  कृष्ण  लाल  शर्मा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  से  खिलौनों  के  निर्यात  की  काफी  संभावना  है
 लेकिन  कच्छे  माल  पर  आयात  शुल्क  की  दर  का  अधिक  होना  तथा

 अन्य  कर  इसके  मार्ग  में  बाधक  और

 यदि  तो  निकट  भविष्य  में  खिलौनों  के  निर्यात  को

 बढ़ाया  देमे  हेतु  सरकार  का  क्या  उपाए  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 खिलौनों  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किए

 गए  उपायों  में  अन्य  बातों  के साथ-साथ  ये  शामिल  हैं  :  बाजार  विकास

 सहायता  का  नीति  तथा  क्रियाविधियों  का सरलीकरण  और

 व्यापार  शिष्टमंडलों  का  आदान-प्रदान  और  आवश्यक  सूचना  का

 प्रसार  करने  जैसे  उपायों  का

 गुजरात  में  लघु  उद्योग  एककों  को  बैंक  ऋण

 1185.  श्री  राठवा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 ;

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  विशेषकर  गुजरात  के

 पिछड़े  ।ग्रामीण/जनजातीय  क्षेत्रों  में  लघु  उद्योग  एककों  द्वारा  ऋण  हेतु

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए

 उकक्त  अवधि  के  दोरान  अलग-अलग  कुल  कितने

 आवेदनों  को  स्वीकृत  और  अस्वीकृत  किया  गया

 .  राज्यवार  प्रति  आवेदन  औसतन  कितनी  ऋण  राशि  मंजूर
 की  गई

 क्या  बैंकों  ने आवेदकों/लघु  उद्योग  एककों  को  रूग्ण  होने

 से  बचाने  हेतु  उन्हें  समय  पर  ऋण  राशि  जारी  कर  दी
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 ऋण  जारी  करने  में  अनियमितता  बरते  जाने  संबंधी

 कितने  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  आए  हैं  और  उकस  अथधि  के  दौरान

 उन  पर  क्या  क्या  कार्यबाही  की  गयी  है  अथवा  किए  जाने  का  बिचार

 है  2

 वित्त  मंत्री  :  से  भारतीय  रिजर्य॑

 बैंक  की  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  ऐसी  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती

 और  (&).  भारतीय  रिजर्ब  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने

 नायक  समिति  की  सिफारिशों  के  कार्यान्ययन  में  बैंकों  द्वारा  की  गई

 प्रगति  का  पता  लगाने  के  लिए  फरवरी/मार्थ  1996  के  दौरान  एक  नमूना
 अध्ययन  कराया  अध्ययन  में  कबर  की  गई  बैंक  शाखाओं  से

 संबंधित  रिपोर्टों  की  संजीक्षा  से  यह  देखा  गया  है  कि  10.28  प्रतिशत

 ऋण  आवेदनों  के  संबंध  आवेदनों  के  निफ्टान  में  देरी  हुई  अन्य

 बातों  के  देरी  के  निम्नलिखित  कारण  बताए  गए  हैं  :-

 आवेदकों  द्वारा  अपेक्षित  दस्ताबेजों  को  प्रस्तुत  न  देरी  से

 अदेयता  प्रमाण-पत्रों  को  प्राप्त  करने  में  उधारकतांओं  के

 कार्यकलाप  में  बिजली/पानी  कनेक्शनों  को  प्राप्त  करने  मे

 देरी  और  आवेदकों  से  प्रत्युत्त  की

 लघु  उद्योग  उधारकर्ताओं  से  सरकार  को  प्राप्त  हुई
 शिकायतें  जिसीय  सहायता  की  अपर्याप्तता  और  बैंकों  से

 ऋण  प्राप्त  करने  में  देरी  से  संबंधित  होती  ऐसी  शिकायतों

 को  उपयारात्मक  उपायों  के  लिए  संबंधित  बैंकों  के साथ  उठाया  जाता

 राजकोथीय  घाटा

 1186.  श्री  देवदास  :  क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  की  डाक/दूरसंचार  हड़ताल  के  «प्रभाव  से

 सरकार  को  हजार  करोड़  रुपयों  का  घाटा  हुआ

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  राजकोषीय  घाटे  में  और  *

 कितनी  वृद्धि  होने  की  संभावना  और

 घाटे  को  न्यूनतम  करने  के  लिए  क्या  उपाय

 किए  जाने  का  थघियार

 वित्त  मंत्री  :  और  इस  अवस्था

 में  कोई  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  यह  स्थिति  1996-97  के

 राजस्व  एवं  व्यय  के  संशोधित  अनुमानों  से  स्पष्ट  हो  जाएगी  जिन्हें  यथा

 समय  अंतिम  रूप  दिया

 सरकार  राजस्थ  को  अधिकतम  करके  लथा  व्यय  को

 नियंत्रित  राजकोषीय  घाटा  निर्यत्रत  करने  का  प्रयास
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 ओऔद्योगिक/कृषि  क्षेत्रों  स ेऋण  की  वसूली

 1187.  श्री  वर्मा  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 औद्योगिक  तथा  कृषि  क्षेत्रों  स ेबैंक  ऋण  की  वसूली  के

 संबंध  में  3)  1996  तक  राज्यवार  विशेषकर  बिहार  के  बारे

 में  तुलनात्मक  ब्यौरा  क्या

 गत  बर्ष  के  दौरान  कृषि  तथा  औद्योगिक  क्षेत्रों  में  राज्यवार

 विशेषकर  बिहार  को  इस  प्रकार  के  ऋण  दिए  जाने  के  बारे  में  गत

 प्रत्येक  वर्ष  का  ब्यौरा  क्या  और

 कृषि  क्षेत्र  को और  ऋण  दिए  जाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए
 जाने  के  प्रस्ताव

 वित्त  मंत्री  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूथना  सभा  पटल  पर  रख  दी

 हथकरघा  उद्योग  का  विकास

 1188.  श्री  ललित  उरांव  :

 श्री  जायसवाल  :

 श्री  सोहन  बीर  :

 क्या  बस्थ्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  राज्यवार  किलने  हथकरघा
 बस्त्रों  का  उत्पादन  किया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  सरकार  द्वारा  हथकरघा  उद्योग  को

 बढ़ावा  देने  हेतु  राज्यवार  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  और

 देश  के  जनजातीय  क्षेत्रों  बिशेषकर  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार
 में  हथकरघा  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  7

 जस्त्र  मंत्री  :  हथकरघा  उद्योग

 एक  विकेन्द्रीकृत  उद्योग  इसलिए  हथकरघा  उद्योग  में  कपड़े  के

 उत्पादन  के  संबंध  में  राज्यवार  आंकड़े  रखना  कठिन  गल  3  वर्षों

 के  दौरान  देश  में  हथकरघा  कपड़े  के  उत्पादन  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 है  :-

 वर्ष  कूल  उत्पादन

 वर्ग  मीटर

 1993-94  5051

 1994-95  6020

 1995-96  7020
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 (@)  गत  3  वर्षों  के  दौरान  हथकरघा  उद्योग  के  संवर्धन  के  लिए

 दी  गईं  वित्तीय  सहायता  का  विवरण  संलग्न

 हथकरघा  बुनकरों  के  लाभ  के  लिए  सरकार  द्वारा  चलाई

 जा  रही  योजनाएं  देश  के  समस्त  बुनकरों  के  लिए  हैं  जिनमें  उत्तर  प्रदेश

 और  बिहार  के  जनजातीय  क्षेत्रों  के बुनकर  भी  शामिल  राज्य

 सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  क ेआधार  पर  योजना

 की  मागंदर्शिका  के  अनुसार  वित्तीय  सहायता  जारी  की  जाती

 विवरण

 जारी  राशि

 रुपयों

 .  राज्य  1993-94  1994-95  .  1995-96

 1.  आंध्र  प्रदेश  3,063.13  2,853.66:  2,110.8!

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  -  87.00  4.50

 3.  असम  1,247.08  1,658.24  1,433.85

 4.  बिहार  577.37  681.25  659.48

 5.  दिल्ली  19.23  8.25  65.53

 6.  गुजरात  461.87  *  301.76  99.05

 7.  हरियाणा  69.39  56.27  98.84

 8.  हिमाचल  प्रदेश  118.48  165.69  151.07

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  123.85  96.98
 ©

 212.19

 10.  कनटिक  1,616.85  1,625.83  1,243.05

 11.  केरल  639.83  1,453.37  938.12

 12.  मध्य  प्रदेश  755.00  570.32  696.31

 13.  मेघालय  0.20  13.05  4.56

 14.  महाराष्ट्र  1,177.88  1,348.22  917.68

 15.  मणिपुर  273.82  829.25  240.80

 16.  मिजोरम  10.00  18.94  30.03

 17.  नागालैंड  -  56.00  71.32

 18.  उड़ीसा  1,629.59  1,695.54  1,534.53

 19.  पांडिचेरी  64.42  34.62  27.33

 20.  पंजाब  91.70  7.13  38.74

 21.  राजस्थान  500.56  246.51  527.34

 22.  सिक्किम  -
 3.04

 -

 23.  तमिलनाडु  4,020.75  4,723.93  5,020.60

 24.  त्रिपुरा  165.89  291.64  243.35

 25.  उत्तर  प्रदेश  3,921.64  1,968.78  .  1,515.34

 26.  पश्चिम  बंगाल  40.79"  2,759.18  2,002.11
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 बैंक  ऋणों  की  वसूली

 1189.  मुरली  मनोहर  जोशी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  1994  तक  बैंकों  तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थानों

 का  अलग  कितना  ऋण  बकाया  जिसकी  वसूली  मुश्किल
 हो  गई

 1996  तक  प्रत्येक  बसूली  न््यायाधिकरणों  को

 कितने  मामले  सौंपे  गए  तथा  इनमें  कितनी  धनराशि  सम्मिलित

 (1)  1996  तक  प्रत्येक  न््यायाधिकरणों  द्वारा  कितनी

 राशि  के  मामले  निबटाए  और

 न्यायाधिकरणों  की  स्थापना  के  बाद  बेैंकों  द्वारा  कुल
 कित्तनी  धनराशि  की  ऋण  वसूली  की

 बित्त  मंत्री  :  1993-94  के  दौरान

 वर्ष  के  आधार  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  और  वित्तीय

 संस्थाओं  की  अनुपयोज्य  आस्तियों।अशोध्य  ऋणों  की  राशियां  क्रमशः

 41041  .33  करोड़  रुपए  और  835.29  करोड़  रुपए

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा-उपलब्ध

 सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी

 औद्योगिक  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना

 1190.  जस्टिस  गुमान  मल  लोढा  :

 प्रेम  सिंह  चन्दूमाजरा  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में

 ओद्योगिक  विकास  केन्द्रों  की  स्थापना  हेतु  पहले  स्थगित  कर  दी  गई

 अपनी  योजनाओं  को  फिर  से  आरम्भ  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  उक्त  योजना  को  पुनः  आरम्भ  किये  जाने

 से  पूर्व  सम्बद्ध  अड़चनों  को  दूर  करने  हेतु  कोई  कदम  उठाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  योजना  के  प्रथम

 चरण  में  कितने  विकास  केन्द्रों  को  स्थापित  किये  जाने  का  प्रस्ताव

 और

 कब  तक  इन्हें  स्थापित  कर  दिया

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 से  (S).  प्रश्न  नहीं
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 1191.  रीता  वर्मा  :

 श्री  हाराधन  राय  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  तथा  चालू  बर्ष  में  30

 1996  तक  कोयला  खानों  में  सुरक्षा  उपायों  पर  कितनी  धनराशि

 खर्च  की

 उसमें  से  घसलीटांड  दुर्घटना  में  बचाव  कार्य  पर  कितनी

 धनराशि  खर्थ  की

 अब  तक  कितनी  लाशें  निकाली  गई  तथा  कितने  कोयला
 खान  मजदूरों  की  लाशें  निकाला  जाना  शेष

 खान  से  शेष  लाशों  को  निकालने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 कदम  उठाए

 मृतकों  के  आश्रितों  को  दिए  मुआबजा  का  ब्यौरा  क
 या

 क्या  मृतकों  के  अधिकांश  अश्रितों  को  मृत्यु  प्रमाण-पत्र

 प्राप्त  करने  में  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  मृतकों  के

 आश्रितों  को  मुआवजा  बीमा  दावे  के  भुगतान  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  कमद  उठाए  गए

 कोयला  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  कान्ति  :

 कोयला  खनन  के  क्रियाकलापों  के  मामले  में  एक  अन्न्तर्निहित

 पहलू  अतः  कुछ  सुरक्षा  उपकरणों  पर  किए  गए  राजस्व  व्यय  को

 उत्पादन  पर  होने  बाले  व्यय  से  बिल्कूल  पृथक  नहीं  किया  जा  सकता

 किंतु  वर्ष  1993-94,  1994-95,  1995-96,  तथा  1996-97

 (३0  1996  की  अवधि  के  दौरान  कोल  इंडिया  लिमिटेड

 द्वारा  प्रमुख  सुरक्षा  संबंधी  मदों  पर  व्यय  की  गई  पूंजीगत
 तथा  राजस्थ  रूप  में  दोनों  पर  व्यय  की  गईं  राशि  नीचे  दी  गई  है  :-

 लाख  रुपए

 वर्ष  पूंजी  राजस्व

 1993-94  21.47  282,82

 1994-95  25.87  323,52

 1995-96  52.57  357,47

 1996-97  15.63  26,47
 1996

 दिनांक  20.10.1996  को  स्थिति  के  अनुसार  गैसलीटांड

 खान  दुघंटना  से  संबंधित  बचाव  कार्यों  पर  11.53  करोड़  की  राशि

 व्यय  की  गई
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 और  गैसलीटांड  खान  से  पानी  निकाले  जाने  का  कार्य

 खान  के  पिटों  में  पम्पोंਂ  को  नियोजित  करके  किया
 जब  जल  स्तर  25  मीटर  के  स्तर  तक  नीचे  आ  तो

 पुराने  संबंधित  उत्खनन  क्षेत्र  मे ंआग  लगने  का  संकेत  मिला  और

 जल-स्तर  को  36  मीटर  के  स्तर  तक  बढ़ने  की  अनुमति  दी

 बथाव  दल  गैसलीटांड  के  पिट  संख्या  6  में  5  शवों  के
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 कारण  49  और  शवों  को  नहीं  निकाला  जा  बचाव  तथा  राहत

 समिति  के  निर्णयों  के  खान  बचाव  1985  के  अंतर्गत

 जल-स्तर  को  ५6  मीटर  से  नीचा  किया  जाना  सुरक्षित  नहीं

 माना  जाता

 के  आश्रितों  को  दिए  गए  मुआबजे  का  ब्यौरा  नीचे

 अवशेषों  का  पता  लगाया  जल-स्तर  को  नीचा  न  किए  जाने  के  दिया  गया  है  :--

 ._
 राहत  उपाय

 मा

 ््  प्रत्येक  पीड़ित  के  आश्रितों  को  अदा  की  गई

 1.  अन्त्येष्टि  पर  व्यय  1,000/-

 2.  राष्ट्रीय  कोयला  मजदूरी  समझौता-।५  डब्ल्यू  iv)  10,000/-

 ह

 के  अनुसार  अनुग्रह  राशि

 3.  जीवन  रक्षा  IV)  15,000/-

 4...  जीवन  बीमा  लाभ  2,000/-

 5.  अनुकम्पा  निधि  से  वित्तीय  सहायता  5,000/-

 6.  कोयला  राज्य  मंत्री  द्वारा  घोषित  अनुग्रह  राशि  75,000/-

 7...  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  घोषित  अनुग्रह  -  50,000/-

 8...  यूनियन  तथा  प्रबंधन  की  केन्द्रीय  पराम्शंदात्री  समिति  द्वारा  घोषित  अनुग्रह  51,000/-

 9.  मुआवजा  «  हे  कामगार  मुआवजा  अधिनिमय  के  अनुसार

 10.  उपदान  उपदान  अधिनियम  के  अनुसार

 ।।.  अश्नितों  को  रोजगार  एक  रोजगार

 मृतकों  के  बच्चों  को  शिक्षा  उपलब्ध  कराना

 प्रभावित  परिवारों  हेतु  आवासीय  मकानों  का  निर्माण-कार्य

 और  कूल  64  मामलों  में  से  62  मामलों  में  दिनांक

 7.11.1996  तक  मृत्यु  प्रमाण-पत्र  जारी  कर  दिए  गए  शेष  2  मामलों

 में  प्राप्तकर्ता  शहर  से  बाहर  उनके  लोटने  पुर  मृत्यु  संबंधी

 प्रमाण-पत्र  जारी  किए  जाने  की  कार्रवाई  की

 जालसाजी  में  शामिल  बैंक  अधिकारी

 1192.  श्रीमती  सुभावती  देवी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  बर्ष  के  दौरान  बैंकों  में  धोखाधड़ी  एवं  अन्य  मामलों  में

 लिप्त  निजी  एवं  सा्थजनिक  क्षेत्र  क ेजिन  अधिकारियों  को  गिरफ्तार
 कर  उनके  विरूद्ध  विभागीय  कार्यवाही  की  उनका  ब्यौरा  क्या  है

 मिशन  आवासीय  मधथुपुर  द्वारा
 प्रत्येक  प्रभावित  परिवार  के  10  जर्ष  से  कम  आयु  के

 एक  बच्चे  को  दाखिला  देने  की  पेशकश  की  गई

 घर  इंदिरा  आवास  योजना  के  अंतर्गत  उपलब्ध  कराए

 और  घाटे  की  राशि  की  वूसली  कै  लिए  उनके  बिरूद्ध  क्या  कार्यवाही
 को

 वित्त  मंत्री  :  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली

 से  प्रश्न  में  पूछे  गए  तरीके  के  अनुसार  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती
 वर्ष  1995  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  धोखाधड़ियों में  अंलर्ग्रस्ल

 दोषी  कर्मचारियों  के  खिलाफ  की  गई  कार्रवाई  के  ब्यौरे  के  संबंध  में

 भारतीय  रिजय॑  बैंक  से  यथा-उपलब्ध  सूचना  संलग्न  बिबरण  में  दी  गई

 धोखाधड़ियों  में  अंतर्ग्रस्त  राशियां  बैंकों  को  हुई  बालंसजिक  हानियों
 की  अनिवार्य  रूप  से  द्योतक  नहीं  हैं  क्योंकि  बैंक  थोरी
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 लूटपात  आदि  के  खिलाफ  व्यापक  बीमा  पालिसियों  के  द्वारा  अपनी

 सुरक्षा  करते  इसके  उनके  पास  उनके  द्वारा  दिए  गए
 अग्रिमों  की  सुरक्षा  के  लिए  कुछ  प्रतिभूतियां  भी  होती  बे

 अभियुक्तों  के  खिलाफ  सिविल  एवं  आपराधिक  मामले  भी  दायर  करते

 8  1918  लिखित  उत्तर  74

 हैं  और  उचित  राहत  प्राप्त  करते  उपलब्ध  प्रतिभूतियों  की

 उगाही  कर  लिए  जाने  तथा  बीमा  कवच  के  अंतर्गत  बैंकों  के  दावों
 का  निपटारा  हो  जाने  के  बाद  ही  हानि  को  अंतिम  स्थिति  का  पता

 चलता

 वर्ष  1995  के  दौरान  सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों  के  धोखाधड़ियों  में  अंतर्ग्रस्त  दोधी  कर्मचारियों  के

 खिलाफ  की  गईं  कार्रवाई  के  बैंक-वार  ब्यौरे  को  दर्शाने  चाला  विवरण
 रा

 दोषसिद्ध

 अ्न्नीनी-+*+ न  नल  तन  न तन  3 a  ———
 बेंक  का  नाम

 ल्नज----ज लत  न््++मघताततन्न्++  5

 भारतीय  स्टेट  बैंक

 स्टेट  बैंक  ऑफ  बीकानेर  एंड  जयपुर

 स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद

 स्टेट  बैंक  आफ  इंदोर

 स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर

 स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला

 स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्टर

 स्टेट  बैंक  आफ  त्रावणकोर

 इत्लाहाबाद  बैंक

 आंध्रा  बैंक

 बैंक  आफ  बड़ोदा

 बैंक  आफ  इंडिया

 बैंक  आफ  महाराष्ट्र

 केनरा  बैंक

 सेंट्ल  बैंक  आफ  इंडिया

 कारपोरेशन  बैंक

 देना  बैंक

 इंडियन  बैंक

 इंडियन  ओवरसीज  बैंक

 ओरियंटल  बैंक  आफ  कामर्स

 पंजाब  नेशनल  बैंक

 पंजाब  एंड  सिंध  बैंक

 सिंडिकेट  बैंक

 नल  ++
 बड़ाछोटा  (3)  में  से  उन  उन  ब उन  कर्मचारियों
 दण्ड  प्राप्त  की  की

 हटाए  गए  जिनके  खिलाफ  जिनके  खिलाफ

 अदालत  में  विभागीय

 मुकदमा  कार्यबाहियां

 लंबित  है  लंबित  हैं

 3  4  5  6

 199  49  3।  464

 33  -  12  34

 18  04  07  29

 0।  -  22  29

 10  04  19  6।

 06  04  :  09  19

 09
 -  25  07

 16  04  -  ।4

 35  03  09  81

 27  08  29  75

 23  03  37  99

 37  21  16  63

 30  12  12  67

 96  30  07  124

 58  23  17  117

 ।7  06  24  4

 27  05  53  35

 04  30  163

 82  13  08  56

 04  02  10  22

 169  29  100  425

 26  05  49  84

 50  36  42  97
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 7  लिखित  उत्तर  29  1996

 1  2  3  4  5  6

 यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  -  28  10  -  34

 यूनाइटेड  बैंक  आफ  इंडिया  -  32  10  33  92

 यूको  बैंक  -  39  ।2  23  116

 बिजया  बैंक  -  17  04  53  50

 जोड़  33  1160.  301  777  2461

 निजी  वित्तीय  संस्थानों  का  नियमन

 1193.  श्री  परसुरामन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  देश  में  निजी  वित्तीय  संस्थानों  का नियमन

 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  का  तमिलनाडु  में  गैर-निगमित  कंपनियों  की

 गतिविधियों  पर  नियंत्रण  रखने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंत्री  :  गैर-बैंककारी  वित्तीय

 कंपनियों  की  जमाराशियां  स्थीकार  करने  की  गतिविधियां  भारतीय  रिजर्ब
 बैंक  1934  के  अध्याय  ॥|-ख  के  अधीन  रिजर्व  बैंक  द्वारा
 जारी  किए  गए  निर्देशों  द्वारा  नियंत्रित  की  जा  रही  जब  भारतीय  रिजर्ब
 बैंक  को  इन  निर्देशों  के  गंभीर  उल्लंघन  का  पता  चलता  तब  संबंधित

 कम्पनी  को  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  जाता  है  और  यदि
 उसका  उत्तर  संतोषजनक  नहीं  होता  तो  प्रतिबंधक  आदेश  जारी

 करने/अभियोजन  की  कार्यवाहियां  शुरू  करने  जैसी  कठोर  कार्रवाई  की

 जाती

 और  देश  में  अनिगमित  निकायों  की  गतिविधियों  को

 नियंत्रित  करने  के  लिए  सांविधिक  उपबंधों  में  आवश्यक  संशोधन  की

 कार्रवाई  पहले  ही  शुरू  कर  दी  गई

 आवास  वित्त  कंपनियां

 1194.  कृपासिन्धु  भोई  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सार्ब॑जनिक  क्षेत्र  मे ंकायंरत  आबास  वित्त  कंपनियों  की

 संख्या  कितनी  है  और  आवास  निर्माण  हेतु  प्रत्येक  कम्पनी  द्वारा
 अधिकतम  कितनी  राशि  के  ऋण  स्वीकृत  किए  जाते

 इन  कंपनियों  ड्वारा  किए  दर  से  ब्याज  लिया  जा  रहा

 क्या  सरकार  को  ब्याज  दर  घटाने  के  बारे  में  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 बित्त  मंत्री  :  से  सूचना  एकत्र
 कली  जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  फालतू  जमीन  की  बिक्री

 1195.  श्री  राम  नाईक  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  सरकार ने  मुम्बई  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों
 की  फालतू  जमीन  को  बेचने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  मुम्बई  के  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  प्रत्येक

 मिल  के  पास  कितनी-कितनी  फालतू  जमीन

 वस्त्र  मंत्री  :  सरकार  ने  एनूटी
 सी  मिलों  के लिए  एक  सवबांगीण  सुधार  योजना  का  अनुमोदन  किया  है
 जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  2005.72  करोड़  के  परिव्यय  से

 79  मिलों  का  आधुनिकीकरण  करना  शामिल  यह  राशि  मुंबई  में

 स्थित  मिलों  सहित  मिलों  की  बेशी  भूमि  तथा  परिसंपत्तियों  की  बिक्री
 से  प्राप्त  धनराशि  से  जुटाई  योजना  बी  आई  एफ  आर  के  समक्ष
 उसके  अनुमोदनार्थ  प्रस्तुत  की  गई  बी आई  एफ  आर  का  अनुमोदन
 प्राप्त  होने  के  बाद  ही  भूमि  को  बेचा  जा  सकता

 मुंबई  में  स्थित  एन  टी  सी  की  प्रत्येक  मिल  में  उपलब्ध

 कूल  बेशी  भूमि  को  दर्शाने  बाला  विवरण-पत्र  संलग्न

 विवरण

 1...  इंडिया  यूनाइटेड  ।
 ः

 2.  ,  इंडिया  यूनाइटेड  2,3,  और  4  9.72

 3...  इंडिया  यूनाइटेड  5  1.41

 4...  इंडिया  यूनाइटेड  6  3.92

 5.  अपोलो  न  9.51

 6...  दिग्विजय  1.31
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 |

 8...  जुपीटर  6.90

 9...  मुंबई  6.90

 11...  न्यू  हिंद  8.33

 12.  कोहिनूर  ।,2,  तथा  3)  10.62

 13.  टाटा  8.05

 14...  जाम  मैनुफैक्चरिंग  8.05

 15...  ऐलीफिशटन  8.49

 6.  मधुसूदन  14.48

 हिन्दी)  सीताराम

 हि

 फल  और  सब्जियों  का  निर्यात

 श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातमी  :  क्या  वाणिज्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  फल  और  सब्जियों  के  निर्यात  को

 सुचारू  बनाने  हेतु  किसी  निगम  की  स्थापना  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 फलों  और  सब्जियों  के  नियांत  सुचारू  बनाने  के  लिए  किसी

 कारपोरेशन  को  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 नहीं

 प्रश्न  नहीं

 भारतीय  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  लिमिटेड  के

 सोने  की  चोरी

 1197.  बलिराम  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  :

 क्या  गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  भारतीय  खनिज  तथा  धातु
 व्यापार  निगम  लिमिटेड  की  तिजोरियों  से  एक  सौ  पच्चीस  करोड़  रुपये

 मूल्य  का  तीस  किलोग्राम  सोना  गायब  हुआ

 यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इसमें  संलिप्त  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  2

 खाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 और  द्वारा  1993-94  से  1995-96  तक

 निर्यात  के  लिए  रिलीज  किए  गए  36487  सोने  में  से
 द्वारा  दी गई  जानकारी  के  अनुसार  उनके  द्वारा  चलायी  जा  रही

 है  1918  लिखित  उत्तर  78

 स्वर्ण  ऋण  योजनाओं  के  अंतर्गत  स्वर्ण  आभूषणों  का  निर्यात  करने  के

 कछेक  निर्यातकों  उन  पर  बकाया  6.88  करोड़  मूल्य  का

 172  सोना  प्राप्त  नहीं  हुआ

 सरकार  ने  स्वर्ण  आभूषणों  के  चूककर्त्ता  निर्यातकों  के

 विरुद्ध  समेकित  कार्रवाई  करने  के  लिए  आयुक्त  दिल्ली

 की  अध्यक्षता  में  एक  अंतरमंत्रालयीय  समूह  का  गठन  किया

 ने  बिदेश  व्यापार  सीमाशुल्क
 प्रवर्तन  राजस्व  आसूचना  तथा  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  के

 सहयोग  से  चूक  संबंधी  सभी  मामलों  में  कार्रवाई  शुरू  की

 के  अधिकारियों  द्वारा  बरती  गयो  यदि  कोई
 का  पता  लगाने  के  लिए  भी  कारंवाई  शुरू  कर  दी

 चावल  का  नियांत

 1198.  श्री  तारीक  अनवर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्य  देशों  से  सस्ते  चावल  की  उपलब्धता  के  कारण
 काल  ही  में  भारतीय  चाबल  का  नियांत  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 चावल  का  निर्यात  बढ़ाने  तथा  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में
 प्रतिस्पर्धा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 प्रश्न  नहीं

 चावल  का  नियांत  बढ़ाने  के  लिए  जो  उपाय  किए  गए  हैं
 उनमें  ये  शामिल  हैं  :-  न्यूनतम  निर्यात  कीमत  और  मात्रा  संबंधी

 प्रतिबंधों  को  भारतीय  खाद्य  निगम  को  बर्ष  1996-97  के  दोरान

 केन्द्रीय  पूल  से  5  लाख  टन  फाइन  और  सुपर  फाइन  चावल  का
 निर्यात  करने/निर्यात  हेतु  बिक्री  करने  की  अनुमति  रियायती  ऋण
 का  अंतर्राष्ट्रीय  आबश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 उत्पादन  विकास  बेहतर  पैकेजिंग  के  लिए  निर्यातकों  को  सहायता  प्रदान

 गुणवत्ता  नियंत्रण  को  मजूबत  ब्राण्ड  संवर्धन  अभियान

 के  जरिए  अभिज्ञात  उत्पादों  का  निर्याल  क्रेता-बिक्रेता  ब्रेठक

 आयोजित  करना  तथा  अंतर्राष्ट्रीय  मेलों।प्रदर्शनियों  में  भाग

 ।

 हैवी  इंजीनियरिंग  निगम  लिमिटेड

 1199.  श्री  राम  टहल  चौधरी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हैथी  इंजीनियरिंग  निगम  लिमिटेड  में  गत  श्रीस  वर्षों  से

 कार्यरत  अनियमित  मजदूरों  को  अभी  तक  नियमित  नहीं  किया  गया
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 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 और

 इस  कम्पनी  में  गत  पांच  अथवा  अधिक  बर्षों  से नियमित

 रूप  से  कार्यरत  मजदूरों  की  संख्या  सहित  उसमें  कार्यरत  अनियमित

 मजदूरों  को  बतंमान  संख्या  कितनी  है  7

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और  हैवी

 इंजोलियरिंग  कारपोरेशन  ने  बताया  हैं  कि  उनके  उपलब्ध  रिकार्डों  के

 अनुसार  लगातार  बीस  वर्षों  से  कारपोरेशन  में  किसी  नैमित्तिक

 को  नियुक्त  करने  का  कोई  मामला  नहीं

 सिंथेटिक  थैलों  का  उत्पादन  करने  वाले  उद्योग

 1200.  श्री  महेश  कुमार  कनोडिया  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सिंथेटिक  थेलों  का  उत्पादन  करने  वाले  उद्योग  बंद

 होने  के  कगार  पर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्या

 कीरण  और

 सरकार  द्वारा  सिंथेटिक  थैलों  के  उपयोग  को  बढ़ाबा  देने

 हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ताकि  इस  उद्योग  में  लगे  व्यक्तियों

 के  हितों  की.रक्षा  की  जा  सके  2

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 और  उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 स्वैच्छिक  सेवा  निषृति  योजना

 1201.  कूमारी  सुशीला  तिरिया  :

 शी  साम्बासिया  राल  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  स्वेथ्छिक  सेवा

 निबृति  योजना  को  ओर  आकर्षित  बनाने  तथा  अनुग्रह  राशि  में  वृद्धि
 करने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  किस  तिथि  से

 उक्त  बृद्धि  को  लागू  कर  दिये  जाने  को  सम्भावना

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और  स्वैच्छिक

 सेवानिवृत्ति  योजना  सहित  अनेक  योजनाओं  पर  जिद्यार  करना  एक

 सतल  प्रक्रिया  ह ैताकि  आवश्यकतानुसार  सुधार  किए  जा
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 1202.  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  :

 श्री  थामस  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्य-वार  अब  तक  किन-किन  स्थानों  पर  नेशनल

 इन्सटिट्यूट  आफ  फैशन  टेक््नालाजी  की  शाखाएं  खोली  गई
 और

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  राज्य-वार  किन-कन  स्थानों  पर

 इस  प्रकार  की  शाखाएं  खोले  जाने  को  संभावना  है  7

 थस्त्र  मंत्री  :  अभी  तक  देश  में

 निफ्ट  की  5  शाखाएं  खोली  गई  हैं  जो  कि  निम्नलिख्धित  स्थानों  पर

 स्थान  राज्य

 कलकत्ता  पश्चिम  बंगाल

 शांधी  नगर  गुजरात

 हैदराबाद  आंध्र  प्रदेश

 मद्रास  तमिलनाडु

 मुम्बई

 इस  समय  चालू  बिसीय  बर्ष  के  दौरान  निफ्ट  कोई  भी

 नई  शाखा  खोलने  का  कोई  प्रावधान  नहीं

 भारतीय  सीमेंट  निगम

 1203.  श्रीमती  छबिला  अरविन्द  नेताम  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  भारतीय  सीमेंट  निगम  के  कितने  एकक

 स्थापित  किये  गए

 कितने  एकक  बंद  बड़े  हैं  और  वे  कब  से  बंद

 इन  एककों  के  बंद  हो  जाने  के  कारण  कितने  कर्मचारी

 प्रभावित  हुए  और

 इन  बंद  एककों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 से  मध्य  प्रदेश  में  कोई  भी  इकाई  बन्द  नहीं  की  गई

 प्रयालनों  के  व्यवहार्य  न  होने  के  कारण  मांढर  इकाई  में

 उत्पादन  द्विनांक  6.6.1996  से  रोक  दिया  गया  577  कामगारों

 को  नियमानुसार  मजदूरी  व  बेलन  का  भुगतान  किया  जा  रहा



 लिखित  उत्तर

 खाद्याननों  का  नियांत

 1204.  श्रीमत्ती  बसुन्धरा  राजे  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  खाद्याननों  के  संबंध  में  कोई  निर्यात  नीति  ,
 लैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  को  1996-97  के  दौरान  भारतीय  गेहूं  तथा

 अन्य  खद्धाननों  का  निर्यात  करने  हेतु  पड़ौसी  देशों  से कोई  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  उक्त  खाद्यान्नों  के  निर्यात  के  संबंध  में

 _  देश-बार  तथा  मद-बार  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  2

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 और  खाद्याननों  के  निर्यात  के  संबंध  में  मौजूदा  निर्यात  और

 आयात  नीति  के  उपबंध  निम्नानुसार  हैं  :-

 (1)  बासमती  चावल  :-  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद

 निर्यात  बिकास  प्राधिकरण  के  साथ  संविदाओं

 के  रजिस्ट्रेशन  के  अधीन  निर्यात  की

 गैर-बासमती  चावल  और  सुपर  किस्में)-मात्रात्मक

 तथा  कीमत  प्रतिबंधों  के  बगैर  निर्यात  की

 और

 (3)  गेहूं  तथा  गेहूं  के  जौ  का  दाना  तथा

 ज्वार  फसल  के  रूप  में  उगाई  गई

 संकर  ज्वार  को  द्वारा  समय-समय

 पर  अधिसूचित  न्यूनतम  निर्यात  कीमत  और  मात्रा  की

 अधिकतम  सीमा  तथा  एपीडा  द्वारा  जारी

 आबंटन  प्रमाण--पत्रों

 के  अधीन  निर्यात  की  अनुमति

 चालू  वर्ष  के  दौरान  निर्यात  के  लिए  10  लाख  मी.टन  गैर-डुरूम

 गेहूं  लथा  5  लाख  टन  डुरूम  गेंहूं  की अधिकतम  सीमा  निर्धारित

 की  गई  इसके  अलावा  1995-96  में  की  गई  अग्रनयन  बचनबद्धता

 पर  सा्बंजनिक  स्टाक  से  5  लाख  टन  फाइन  तथा  सुपर

 फाईन  किस्म  के  चावल  तथा  5  लाख  टन  गैर-डुरूस  गेहूं

 निर्यात  करने/बेचने  के  लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  को

 प्राधिकृत  किया  गया  गेहूं  के  मामले  में  भारतोय  खाद्य

 निगम  द्वारा  निर्यात  की  जाने  बाली/बेची  जाने  वाली  गेहूं  की  मात्रा  गेहूं

 के  निर्यात  की  अधिकतम  सीमा  के  भीतर  मोटे  अनाज  की

 ।  लाख  टन  की  अधिकतम  सीमा  निर्यात  के  लिए  रिलीज  की  गई

 1.1.1996  से  31.3.1997  तक  के  दौरान  निर्यात  के  लिए  गेहूं  के

 (2  त््
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 उत्पादों  की  1.50  लाख  टन  की  अधिकतम  सीमा  रिलीज  की

 गई

 और  नेपाल  सरकार  ने  रियायती  दरों  पर  45,000
 टन  गेहूं  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  अनुरोध  किया

 (S)  मौजूदा  वर्ष  के  दौरान  गेहूं  के  निर्यात'कँ  लिए  निर्धारित

 अधिकतम  सीमा  पूरी  हो  गई  अतः  नेपाल  सरकार  के  अनुरोध  को

 मानना  संभव  नहीं

 बोनस  .

 श्री  जार्ज  फर्नान्डीज  बिस्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 डाक  और  तार  तथा  अन्य  विभागीय  उपक्रमों  के

 कर्मचारियों  सहित  सरकारी  कर्मचारियों  को  दिए  जाने  बाले  बोनस  की

 उच्चलम  सीमा  को  हटाए  जाने  के  कारण  राजकोष  पर  कितना

 अतिरिक्त  भार

 क्या  इस  प्रयोजनाथं  बजट  में  कोई  प्रावधान  किया  गया

 और  न  हब

 यदि  त्तो  यह  भुगतान  किस  प्रकार  से  किया  जाएगा  2

 वित्त  मंत्री  :  डाक  व  तार  आदि
 के  कर्मचारियों  सहित  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  पर  लगध्छा  219

 करोड़  रुपए  का  अतिरिक्त  व्यय  सरकारी  उद्यमों  को  बोनस  की

 अदायगी  समय-संमय  पर  यथा-संशोधितल  बोनस  अदायगी  अधिनियम

 के  तहत्  निर्धारित  प्राबधानों  के  अंतर्गत  की  जाली

 बजट  के  बाद  का  मुद्दा  होने  के  नाते  चालू  बजट  में  इसके

 प्रावधान  का  प्रश्न  ही  नहीं

 मंत्रालयों/बिभागों  द्वारा  अपने  अनुदानों  में  मौजूदा  स्वीकृत
 प्रावधानों  में  से  य ेभुगतान  किए  जा  चुके  यदि  इनके  फारण  अनुदान
 बढ़ले  हैं  तो  पूरक  अनुदानों  द्वारा  आवश्यक  प्रावधानों  की  अनुमति  दी

 तथापि  रेल  व  दूरसंचार  इन  अतिरिक्त  देनदारियों  को  अपने

 निजी  स्रोतों  से  पूरा

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  तथा  अन्य  संगठनों  द्वारा

 अनुचित  व्यापार  व्यवहार  का  प्रयोग

 1206.  श्री  स्वामी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  का

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यबरहार
 कोलगेट  पामोलिय  इंडिया  सौराष्ट्  बालपेन

 फिलिप्स  रेडियो  और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  अनुचिल  व्यापार

 व्यवहार  की  जांच  कर  रहा

 थदि  तो  इन  मामलों  में  क्या  प्रगति
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 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  ।992  या  इसके  पूर्व  निर्मित  फ्लैटों  को  बेचने  के

 लिए  अपने  आवासीय  विभाग  को  आबंटन  हेतु  दे  रहा  है  किन्तु  ये

 फ्लैट  बढ़े  हुए  मूल्य  के  कारण  आबंटित  नहीं  हो  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए

 बित्त  मंत्री  :  और  एकाधिकार
 तथा  अबरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  ने  पामोलिव

 इण्डिया  हिन्दुस्तान  लीवर  सौराष्ट्र  बालपेन  फिलिप्स

 इण्डिया  और  दिल्ली  बिकास  प्राधिकारण  के  विरुद्ध  अवरोधक

 व्यापार  प्रथा  जांचें  संस्थित  को  ये एकाधिकार  तथा  अबरोधक

 व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  के  समक्ष  वियारार्थ  विभिन्न  चरणों  में

 इन  जांचों  का  ब्योरा  और  उनकी  वर्तमान  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी

 गयी

 और  दिल्ली  विकास  प्राधिकारण  द्वारा  निर्मित  फ्लैट

 भावी  पंजीकृत  व्यक्तियों  को  उनके  हर  प्रकार  से  पूरा  हो  जाने  के  शीघ्र
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 बाद  ही  आबंटित  किए  जाते  फ्लैट  पूरा  किए  जाने  और  उनके

 आबंटन  के  बीच  आए  समय  के  अन्तराल  को  यथा  सम्भव  न्यूनतम
 रखा  जाता  तथापि  कतिपय  मामलों  में  कुछ  आबंटिती  मांगी  गई

 रकम  समय  से  अदा  नहीं  कर  पाते  जबकि  कुछ  अन्य  लोग  अपनी  निजी

 समस्याओं  या  अन्य  कारणों  से  अपने  फ्लैटों  को  छोड़  देते  हैं  जिससे

 ऐसे  फ्लैटों  का  आबंटन  रद्द  हो  जाता  छोड़े  गए  और  रद्द  किए  गए
 फ्लैट  तब  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  प्रतीक्षारत  पंजीकृत
 व्यक्तियों  को उस  समय  के  विद्यमान  मूल्यों  पर  आबंटित  किए  जाते

 भारत  के  उच्चतम  न््यायलय  ने  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  बनाम

 पृष्पेन्दर  कुमार  जैन  के  मामले  में  सविल  अपील  संख्या  6205/94  में

 दिल्ली  विकारस  प्राधिकरण  की  मूल्य  नीति  को  सुनवाई  पहले  ही  कर

 रखी  है  तथा  एक  निर्णय  लिया  हैं  जिसके  अनुसार  आबंटन  की  सूचना
 दिए  जाने  को  तारीख  को  विद्यमान  दरें  ही  लागू  मामले  को

 एकाधिकार  तथा  अबरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  द्वारा
 जांच  एवं  पंजीकरण  को  भी  भेजा  गया  था  लेकिन  उपर्युक्त  निर्णय  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  आगे  की  कार्यवाहियों  पर  रोक  लगा  दी

 एफाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  द्वारा  संस्थित  अनुचित  एवं  अवरोधक  व्यापार  प्रथा  जांचों  के

 ब्यौरे  और  उनकी  वर्तमान  स्थिति  को  दर्शाने  बाला  विजरण

 वर्तमान  स्थिति।आयोग  के  समक्ष  सुनवाई  की प्रतिवादी  का  नाम  जांच  संख्या

 अगली  तारीख

 2
 <

 $  ३  4
 ्ः

 1.  कोलगेट  पामोलीव  लि  यूटीपीई  29.4.1997

 2...  आर  टी  पी  ई  30.1.1997

 3.  आरटीपीई  295/95  28.11.1996

 4...  हिन्दुस्तान  लीवर  यूटीपीई  38/92  18.12.1996

 5...  यूटीपीई  225/96  महानिदेशक  एबं  पंजीकरण  से  प्रारंभिक

 जांच  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा

 6...  आरटीपीई  76/92  28.11.1996

 7...  आरटीपीई  सं  22/94  30.1.1997

 आरटीपीई  89/94  3.12.1996  और  4.12.1996

 9...  आरटीपीई  98/94  3.12.1996  और  4.12.1996

 10.  फिलिप्स  इंडिया

 11...  सौराष्ट्  बाल  पैन

 12...  दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण

 यूटीपीई  80/96

 आरटीपीई  156/86

 यूटीपी  12/93

 पूर्ण  पीट  के  समक्ष  पोस्ट  किया

 प्रारम्भिक  जांच  रिपोर्ट  आयोग  के  विचाराधीन

 अभियोजन  पर  16.12.96  को  बिचार  किया

 मामला  22.12.1996  को  बिचार  के  लिए  सूचीबद्ध
 किया  गया

 fn a  a  ५  लिख  लत  वन  न
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 13.  दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  आरटीपी  121/94

 14.  आरटीपी  133/94

 15.  सीए  242/94

 16.  यूटीपी  73/95

 17.  यूटीपी  74/96

 18...  यूटीपी  115/96

 19.  आरटीपी  5/95

 20...  आरटीपी  229/95
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 मामला  27.2.1997  को  विचार  के  लिए  सूचीबद्ध
 किया  गया

 मामला  20.12.96  को  विचार  के  लिए  सूचीबद्ध
 किया  गया

 मामला  3.2.1997  को  बिचार  के  लिए  सूचीबद्ध
 किया  गया

 मामला  22.4.1997  को  बिचार  के  लिए  सूचीबद्ध
 किया  गया

 मामला  13.12.1996  को  विचार  के  लिए  सूचीबद्ध
 किया  गया

 मामला  20.1.1997  को  विचार  के  त्लिए  सूचीबद्ध
 किया  गया

 न  कनननननन++ननमान+-ललनननन-ननना नम  मननननननन-+नन-++क  कथन  नम  -  न  -3+  मनन  नमन
 यूटीपीई  से  अभिप्राय  है  अनुचित  व्यापार  प्रथा  जांच

 आरटीपीई  से  अभिप्राय  है  अवरोधक  व्यापार  प्रथा  जांच

 सीए  से  अभिप्राय  है  क्षतिपूर्ति  आवेदन  पत्र

 पीआईआर  से  अभिप्राय  है  प्रारम्भिक  जांच  रिपोर्ट

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लाइसेंसों

 को  रद्द  करना

 1207.  श्री  साम्बासिया  राव  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  कंपनियों  को  लाइसेंस  देने  से  परंपरागत

 मछआरों  को  होने  वाली  कठिनाइयों  के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी

 यदि  तो  उन  विदेशी  कंपनियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें

 ऐसे  लाइसेंस  दिए  गए  हैं  और  तत्संबंधी  शर्तें  क्या

 क्या  सरकार  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए

 विदेशी  कंपनियों  को  जारी  किए  गए  लाइसेंसों  को  रद्द  करने  की  नीति

 पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  ने  परंपरागत  मछआरों  के  हितो  की  रक्षा  के  लिए

 क्या  कार्रवाई  की

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 और  समुद्री  मछली  का  उत्पादन  वर्ष  1992-93  में  25.76

 लाख  मी.टन  था  जो  1995-96  में  बढ़कर  27.07  लाख  मी.टन  हो  गया

 इनमें  से  गहरे  समुद्र  मे ंमछली  पकड़ने  बाले  क्षेत्र  का  योगदान  सिर्फ

 करीब  30.000  टन  है  और  बाकी  उत्पादन  परम्परागत  तथा  छोटे

 स्तर  के  मशीनीकृत  क्षेत्र  से  हुआ  है  जिससे  यह  संकेत  मिलता  है  कि

 परंपरागत  क्षेत्र  से  मछली  के  उत्पादन  में  कोई  गिरावट  नहीं  आईं

 और  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  बारे  में  समीक्षा

 समिति  के  सुझावों  को  देखते  हुए  सरकार  ने  निर्णय  लिया  है  कि  चार्टर

 योजना  और  संयुक्त  उद्यम  तथा  लीजिंग  के  लिए  ।99।  की  गहरे  समुद्र
 में  मछली  पकड़ने  की  नई  नीति  के  अन्सर्गत  दिए  गए  बंध

 अनुमति  को  निरस्त  करने  के  लिए  भारत  को  समुद्री
 1981  के  प्रावधानों  के  उसके  अन्तर्गत  बनाए  गए  नियमों

 तथा/या  ऐसे  अनुमति  के  नियमों  और  शर्तों  के  अनुसार  विधि

 मंत्रालय  के  साथ  विचार-विमर्श  करके  अलग-अलग  मामलों  में

 कार्रवाई  की

 समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  अपने-अपने  अधिनियमों/नियमों

 के  अन्तर्गत  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  परम्परागत  मछआरों  के  लिए
 विशिष्ट  रूप  से  मछली  पकड़ने  के  विशेष  क्षेत्र  निर्धारित  किए  गए
 ये  क्षेत्र  तट  से  5  से  10  किलोमीटर  तक के  क्षेत्र  में  होते  हैं  और  ये

 क्षेत्र  अलग-अलग  राज्यों  में  भिन्न-भिन्न  विपत्ति  के  समय

 मछआरों  की  खोज  और  बचाव  की  नियमित  मौसम  संबंधी
 भविष्यवाणी  और  तूफान  की  चेतावनी  के  उपाय  ऐसी  महत्वपूर्ण
 कार्रवाईयां  हैं  जो  परंपरागत  मछआरों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  को
 जाती
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 मोटरगाड़ी  दुर्घटना  के  बीमा  दाये

 1208.  रासा  सिंह  रावत  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 1992  से  राजस्थान  में  मोटरगाड़ी  दुर्घटनाओं  से  संबंधित

 कितने  दावे  राष्ट्रीय  बीमा  कम्पनी  लिमिटेड  के  पास  लम्बित  हैं  उनमें

 से  अब  तक  कितने  दाबों  का  निपटारा  किया  गया

 उक्त  बर्षों  के  दौरान  वर्ष-बार
 निपटाये  गये  दावों  में

 मुआवजे  की  कितनी  राशि  प्रदान  की  गई

 राजस्थान  में  इसी  अवधि  के  दोरान  इन  दावों  से  संबंधित

 मुआबजा  न  दिये  जाने  के  बारे  में  राष्ट्रीय  बीमा  कंपनी  लिमिटेड  द्वारा
 प्राप्त  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इसमें  दोषी  पाये  गये  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  अथवा  किये  जाने  का  बियार

 बित्त  मंत्री  :  नेशनल  इंश्योरेंस
 कम्पनी  के  पास  राजस्थान  में  वर्ष  1992  के  बाद  से  मोटर

 दुर्घटनाओं  से  संबंधित  लम्बित  पड़े  दावों  की  संख्या  4193  उनमें
 से  अब  तक  निपटाए  गए  दायों  की  संख्या  2109

 अपेक्षित  सूचना  निम्न  प्रकार  है  :-

 यर्ष  राशि

 रुपए

 1992-93  2.10

 1993-94  2.30

 1994-95  4.10

 1995-96  4.20

 जोड़  12.70

 मुआवजे  का  भुगतान  न  किए  जाने  के  विधय  में  ऐसी  कोई
 विशेष  शिकायत  नहीं  थी  क्योंकि  मामले  न्यायालय  के  विद्ाराधीन

 कार्रवाई  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  क्योंकि  न्यायालय

 के  आदेशों  का  अनुपालन  किया  गया  जिन  मामलों  में  मुआजजों
 का  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  उनके  लिए  अपील  दायर  की  गयी

 यदि  कोई  दोषी  पाया  तो  नियमानुसार  कार्रथाई  की

 द्विपक्षीय  निवेश  समझौते

 1209.  श्री  जय  प्रकाश  :  क्या  जिश  मंत्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  बर्ष  के  दौरान  उन  देशों  के  नाम

 क्या  हैं  जिनके  साथ  सरकार  ने  द्विपक्षीय  निवेश  समझौते  किए  हैं
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 इन  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  इन  समझौते  पर

 हस्ताक्षर  किए  जाने  के  पश्चात्  देश  में  कुल  कितनी  राशि  का  पूंजी
 निवेश  हुआ

 क्या  यह  पूंजी  निवेश  इस  संबंध  में  निर्धारित  किए  गए
 लक्ष्य  स ेकाफी  कम

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (S)  सरकार  द्वारा  स्थिति  में  सुधार  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा

 रहे

 जिस  मंत्री  :  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 निष्पादित  किए  गए  द्विपक्षीय  निवेश  संवर्धन  एवं  संरक्षण  करार

 निम्नानुसार  हैं  :--

 1994  1995  1996

 यूनाइटेड  किंगडम  जर्मनी  इजराइल

 तथा  रूसी  परिसंघ  मलेशिया  दक्षिण  कोरिया

 डेनमार्क॑  पोलैंड  तथा
 '
 तुरकमेनिस्तान  चेक  गणराज्य

 नीदरलैण्ड्स

 इटली  तथा

 तजाकिस्तान
 अिननननीीीीभीी  ततससतनतत-न  तन ननम-न२यणीनयन-ननीन-निननीनयायननमनीन-ननान-यननीनीननन+-ननक न»  न  नानी  नमन  न  न  नਂ

 इन  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  का

 वासलजिक  अंतप्रर्वाह  निम्नानुसार  रहा  है  :--.

 2981 .85  6370.16  5714.66  अगस्स

 निवेशकों  .85  विश्वास पैदा करने का एक  साधन

 और  द्विपक्षीय  संवर्धन  एवं  संरक्षण  करार  विदेशी

 निवेशकों  के  मन  में  विश्वास  पैदा  करने  का  एक  साधन  वास्तविक

 निवेश  अन््सप्रंथाह  कई  कारकों  पर  निर्भर  करते  हैं  जिनमें  एक
 कारक  द्विपक्षीय  निजेश  संवर्धन  एवं  संरक्षण  करार  का  विद्यमान

 होना

 व्यापार  मेला  परिसर  का
 ह  मनन

 श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  क्या  थाणिज्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  भारतीय  उद्योगों  के  महासंघ  से  देश  के

 महानगरों में व्यापार मेला परिसर के विकास हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  देश  तथा  विदेश  में  संयुक्त  व्यापार  मेले  आयोजित

 करने  के  लिए  किसी  समझौते  पर  भी  हस्ताक्षर  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई/की  जा

 रही

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बृुल्ली  :

 और  वाणिज्य  मंत्रालय  को  देश  के  महानगरों
 में  व्यापार  मेला  परिसर  के  विकास  के  लिए  भारतीय  उद्योगों  के  परिसंघ

 से  कोई  निवेदन  नहीं  मिला

 (Cr)  और  देश  में  और  बिदेश  में  संयुक्त  व्यापार  मेलों  के

 आयोजन  के  लिए  वाणिज्य  मंत्रालय  ने  समझौता  नहीं  किया

 (S)  इस  मंत्रालय  ने  देश  में  ध्यापार-मेला  परिसरों  के  विकास

 के  लिए  एक  दृष्टिकोण  पत्र  तैयार  करने  के  लिए  से

 अनुरोध  किया  राज्य  सरकारों  से  भी  स्थायी  प्रदर्शनी  परिसरों  की

 स्थापना  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 हथकरथा  विकास  केन्द्र

 1211.  सुब्बारामी  रेड्डी  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  हथकरघा  विकास  केन्द्रों  और

 उत्तम  रंगाई  एककों  की  स्थापना  के  लिए  राज्यवार  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुए

 स्वीकृत  किए  गए  हथकरघा  विकास  केन्द्रों  और  उत्तम

 रंगाई  एककों  की  सज्यवार  संखेया  कितनी  है  और  इनमें  से  राज्यवार

 कितने  स्थापित  किए  और

 राज्यवार  शेष  प्रस्तावों  को  मंजूरी  नहीं  देने  के क्या  कारण

 हैं  2

 वस्त्र  मंत्री  :  से  गत  3  वर्षों

 के  दौरान  राज्य  सरकारों  ने  1198  हथकरघा  विकास  केन्द्रों  और  236

 उत्कर्ष  रंगाई  इकाईयों  के  लिए  व्यवहाय॑  प्रस्ताव  भिजवाये  थे  जिन  पर

 विचार  किया  गया  और  मंजूरी  दी  इसके  अतिरिक्त  8।  हथकरघा

 बिकास  केन्द्रों  और  46  उत्कर्ष  रंगाई  इकाईयों  के  स्थान  निर्धारित  किए

 गए  ताकि  कैश  क्रेडिट  के  लिए  मदद  मिल  मंजूर  किए  गये

 हथकरघा  विकास  केन्द्रों  और  उत्कर्ष  रंगाई  इकाईयों  का  राज्यवार

 बिवरण  संलग्न

 8  1918  लिखिल  उत्तर

 विवरण

 स्वीकृत  हथकरघा  स्वीकृत  उत्तम

 विकास  केन्द्रों  रंगाई  एककों
 की  संख्या  की  संख्या

 ।.  आंध्र  प्रदेश  127  40

 2.  असम  103  -

 3.  बिहार  49  16

 4.  गुजरात  6  -

 5.  «  हरियाणा  ।  -

 6.  हिमाचल  प्रदेश  10  ।

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  3  -

 8...  कनटिक  23  4

 9...  केरल  62  8

 10.  मध्य  प्रदेश  28  6

 1...  सणिपुर  137  7

 12.  महाराष्ट्र  20  3

 13...  नागालैंड  2  -

 14.  उड़ीसा  141  35

 15.  राजस्थान  to,  -

 16.  तमिलनाडु  248  28

 17.  त्रिपुरा  13  10

 18...  उत्तर  प्रदेश  83  50

 19.  पश्चिम  बंगाल  136  28

 20.  पांडिचेरी  5  -

 या  योग  हु  1198
 ;

 236

 उच्च  न्यायालय  की  खण्डपीठ

 1212.  श्री  भगवान  शंकर  राजत  :  कया  जिधि  और  न्याय  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  की  खंडपीठ  स्थापित

 फिए  जाने  के  संबंध  में  जसबंत  सिंह  आयोग  की  मुख्य-मुख्य  सिफारिशें

 क्या

 क्या  सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  त्तिया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है तथा  इस  पर  अब
 तक  क्या  कार्यवाही  की  गई



 91  लिखित  उत्तर

 विधि  कार्य  विधायी  विभाग  और  न्याय  विभाग  के

 राज्य  मंत्री  रमाकानत  :  से  जसवंत  सिंह

 आयोग  ने  मध्य  प्रदेश  ओर  मद्रास  उच्च  न्यायालयों  की

 न्यायपीठें  क्रमशः  रायपुर  और  मदुराई  में  स्थापित  करने  की

 सिफारिश  की  आयोग  ने  उच्च  न्यायालय  की  न्यायपीठें  स्थापित

 करने  के  संबंध  में  अनुसरण  किए  जाने  वाले  व्यापक  सिद्धांतों  ओर

 मानदण्डों  के  संबंध  में  साधारण  सिफारिशें  भी  की  जिसे

 तारीख  ३30.4.85  को  आयोग  द्वारा  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दिया  गया

 संसद्  के  पुस्तकालय  में  तारीख  15.10.86  को  रख  दी  गई  थी  तथा

 तारीख  21.4.87  को  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  गई  तीन  उच्च

 न्यायालयों  की  बाबत  आयोग  को  बिनिर्दिष्ट  सिफारिशें  1996

 में  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  तमिलनाडु  की  सरकारों  संबंधित

 उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायमूर्तियों  के  परामर्श  उनके

 बविचार/टीका  टिप्पणियों  के  लिए  भेज  दी  गई  आयोग  की  साधारण

 सिफारिशें  1987  में  सभी  राज्य  सरकारों  को  उनकी  जानकारी

 और  मार्गदर्शन  के  लिए  भेज  दी  गई  किसी  भी  राज्य  सरकार

 उनके  प्रधान  स्थानों  से  दूर  उच्च  न्यायालय  की  न्यायपीठें  स्थापित  करने

 के  संबद्ध  उच्च  न्यायालय  के  मुख्य  न्याययमूतिं  के  परामर्श

 कोई  बिनिर्दिष्ट  पूर्ण  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  इसे  ध्यान  में  रखते

 केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  इस  विषय  में  आगे  कार्रवाई  करना  संभव  नहीं
 है  ।

 तम्बाकू  निर्माताओं  द्वारा  उत्पाद  शुल्क  अपवंचन

 1213.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्पाद  शुल्क  अधिकारियों  ने  जर्दा  निर्माताओं  द्वारा

 तीस  करोड़  रुपये  से  अधिक  राशि  के  उत्पाद  शुल्क  अपवंचन  संबंधी

 धोखाधड़ी  का  पता  लगाया

 यदि  तो  उक्त  निर्माताओं  द्वारा  किस  प्रकार  शुल्क  का

 अपबयंचन  किया  जाता

 (00)  उक्त  राशि  की  वसूली  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 जर्दा  निर्माताओं  द्वारा  उत्पाद  अपवंचन  संबंधी  धोखाधडी
 को  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 वित्त  मंत्री  :  से  आसूचना
 मिलने  दिल्ली  आयुक््तालय  के  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अधिकारियों

 द्वारा  चबाने  बाले  तम्बाकू  के  कुछेक  विनिर्माताओं  के  परिसरों  पर  छापे

 मारे  गए  की  गई  जांच  पड़ताल  से  पता  चला  है  कि  ये  विनिमांता

 शुल्क  की  अदायगी  किए  बिना  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  पंजीकरण

 प्राप्त  किए  बिना  ही  चबाने  वाले  तम्बाकू  को  निर्मितियों  को  तैयार

 करके  उन्हें  अन्यत्र  भेज  रहे  अपवंचन  किए  गए  शुल्क  की  राशि

 लगभग  35  करोड़  रुपये  होने  का  अनुमान

 29  1996  3 लिखित  उत्तर

 वसूली  संबंधी  कार्यवाही  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अधिनियम  और

 उसफे  तहत  बनाए  गए  नियमों  के  उपबंधों  के  अनुसार  न्याय  निर्णयन

 किए  जाने  के  पश्चात  ही  आरंभ  की  जा  सकती

 जहां  तक  अपवंचन  को  रोकने  के  उपायों  का  संबंध  चबाने

 वाले  तम्बाकू  के  विनिर्माताओं  के  कार्यकलापों  पर  अधिकाधिक

 निगरानी  रखने  के  साथ-साथ  निवारक  जांच  कार्यों  को  तेज  कर  दिया
 गया

 उड़ीसा  में  निर्यातोन््मुखी  एकक  स्थापित  करना

 1214.  श्री  सौम्य  रंजन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  उड़ीसा  में  शत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुखी
 एकक  स्थापिल  करने  के  लिए  कोई  प्रस्ताब  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इन  एककों  को
 कब  तक  स्थापित  कर  दिए  जाने  को  संभावना

 जाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :  ,

 और  उड़ीसा  में  निर्यातोन्मुखी  एकक  स्थापित  करने  के  46
 प्रस्ताव  पारित  हुए  जिनमें  स ेआठ  एकक  पहले  से  ही  कार्य  कर  रहे

 इस  समय  सात  एकक  क्रियान्वयन  के  विभिन्न  चरणों  में  हैं  और
 दो  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 बीमा  योजनाओं  का  खजिलय

 1215.  श्री  शान्तिलाल  पुरषोत्तम  दास  पटेल  :  क्या  वित्त  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  जनरल  इश्योरेंस  कार्पोरेशन  की
 विभिन्न  बीमा  योजनाओं  जैसे  झोंपड़ी  बीमा  व्यक्तिगत  दुर्घटना
 बीमा  सामाजिक  सुरक्षा  योजना  आदि  का  परस्पर  बिलय  करने
 का  वियार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  गरीबी  रेखा  के

 नीचे  रह  रहे  व्यक्लियों  को  इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  लाने  के  क्या

 प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  2

 वित्त  मंत्री  :  और  झोंपड़ी
 बीमा  योजना  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उन  गरीब  परिवारों  को  सहायता  प्रदान
 करने  के  लिए  हैं  जिनकी  सभी  स्रोत्रों  से वार्षिक  आय  से

 अधिक  नहीं  है  ओर  जब  उनकी  झोपड़ियां  और  झोपड़ियों  में  रखा
 सामान  आग से  नष्ट  हो  जाता  व्यक्तिगत  दुर्घटना  बीमा  सामाजिक

 सुरक्षा  योजना  में  दुर्घटना  से  होने  बाली  मृत्यु  के  संबध  में  शहरी  तथा
 ग्रामीण  दोनों  क्षेत्रों  में  ।8  से  60  वर्ष  की  आयु  समूह  के  अर्जन  करने
 वाले  सभी  सदस्यों  को  शामिल  किया  जाता  जिनकी  सभी  स्रोतों  से

 कुल  पारिवारिक  आय  1200/-  रुपए  प्रतिवर्ष  स ेअधिक  नहीं  चूंकि
 दोनों  योजनाओं  में  कबरों  का  प्रयोजन  तथा  शामिल  किए  गए  समूहों
 का  लक्ष्य  भिन्न  इनको  एक  ही  योजना  में  घिलय  करने  के  संबंध
 में  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं
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 हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्ज  में  घाटा

 1216.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  मशीन  दूल्ज  में  घाटा  दिन-प्रतिदिन  बढ़ता
 जा  रहा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रति  वर्ष  हिन्दुस्तान
 मशीन  दूल्ज  को  हुए  घाटे  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 उक्त  घाटों  के  लिए  कौन-कौन  से  कारण  जिम्मेदार

 और

 हिन्दुस्तान  मशीन  दूल्ज  को  घाटे  से  उबारने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और  पिछले

 तीन  बर्षों  के  दौरान  को  हुई  हानियां  निम्नानुसार  हैं  :-

 यर्ष  रुपये

 1993-94  119.26

 1994-95  79.20

 1995-96  55.89

 की  हानियों  के  कारकों  में  कडी
 उत्पाद  अप्रथलनला  तथा  अधिक  उपरिखर्च  आदि  शामिल

 ने  अपने  संचालनों  के आधुनिकीकरण  और

 अपनी  निर्बल  इकाईयों  के  कार्यकरण  में  सुधार  के  लिए  उपाय  किए

 किए  गए  उपायों  में  प्रौद्योगिकी  के  वित्तीय

 आधुनिकीकरण  हेतु  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना  आदि  शामिल

 खाद्यान्नों  का  निर्यात

 1217.  औऔ  सुरेश  प्रभु  :

 श्री  तारक  अनयर  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  देशों  ने  उनको  भारत  से  निर्यात  किए  गए
 खाद्याननों  विशेषकर  गेहूं  को  लेने  से  इंकार  कर  दिया

 यद्दि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्या

 कारण  और

 सरकार  द्वारा  स्थिति  में  सुधार  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए
 गए

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 और  भारत  से  भेजी  गई  गेहूं  की  कुछ  खेपों  को
 मरीशण्न्मो  और  पोलेण्ड  के  प्राधिकारियों  न ेरोक  लिया  था  क्योंकि  थे  खेपें

 इण्डिका  कुक्रमुत्तों  से  दूषित  पाई  गई  थी

 8  1918  स्विखिलत  उत्तर  प्र्य

 निरोधन  के  उद्देश्य  से  निर्यात  के  समय  फिटोसेनीटरी

 प्रमाण-पत्र  जारी  करने  के  लिए  गेहूं  की  जांच  का  कार्य  पौधा  संरक्षण

 और  निरोधन  कृषि  मंआलय  या  पौध  संरक्षण  निरोधन  एवं
 भण्डारण  निदेशालय  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिए  प्राधिकृत  राज्यों  के

 कृषि  निरदेशकों  द्वारा  किया  जा  रहा

 कृषि  संबंधी  निर्यात

 1218.  श्री  वाडियार  :  कया  वाणिज्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 को  कृषि  संबंधी  निर्यात  में  वृद्धि  करने  हेतु

 कनांटक  में  उपलब्ध  अत्यधिक  क्षमता  की  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  अन्य  राज्यों  से  कृषि  संबंधी  निर्यात  में

 सुविधाएं  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  स ेउचित  बुनियादी  सुविधायें  उपलब्ध

 कराने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 से  ताजा  फल  और

 चीनी  और  तम्बाकू  क्नांटक  में  उत्पादित  प्रमुख  कृषि  उत्पाद  हैं

 जिनकी  निर्यात-क्षमता  इनमें  स ेअधिकतर  उत्पादों  की

 ध्यान  देने  योग्यਂ  उत्पादों  के  रूप  में  पहचान  की  गई  जिनकी

 निर्यात-मात्रा  में  लेजी  से  वृद्धि  की  जानी

 कनाटक  सहित  सभी  राज्यों  में  मूलभूत  सुविधाओं  के  विकास  के

 लिए  एक  योजना  के  तहत  मात्र  निर्यातकों  को  निम्नलिखित  सुथिधाओं
 के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जा  रही  है  :  (1)  विशिष्ट  यातायात

 यूनिटों  की  खरीद  के  पूर्ब-प्रशीलन  सुविधाएं  स्थापित  करने  के

 मशीनीकृत  पोस्ट-हार्बेस्ट  हैंडलिंग  सुविधाएं  स्थापित  करने

 के  लिए  और  गुणवत्ता  नियंत्रण  एबं  पैकेजिंग  के  लिए

 शेड  स्थापित  करने  (4)  निर्यात  के  लिए  बाष्प-तापी

 उपचार।धूम्रीकरण/स्क्रीनिंग  मशीन  लगाने  के  और  (5)  हथाई

 अड्डों/समुद्री  पत्तनों  पर  निर्यात-प्रयोजन  के  लिए  शीत  भण्डार  स्थापित

 करने  के  लिए
 हर

 कोयला  आधारित
 उद्योग

 1219.  श्री  अन्नासाहिष  पाटिल  :

 श्री  जिजय  पटेल  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  1995-96  तथा  1996-97  के  दौरान

 बिभिन्न  राज्य  सरकारों  से  अपने-अपने  राज्य  में  कोयला  आधारित

 उद्योग  स्थापित  करने  के  संबंध  में  अनुरोध  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  राज्य-वार  प्राप्स  ऐसे  प्रस्ताओं  का  क्या  ब्यौरा

 और
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 (1)  राज्य-बार  अब  तक  मंजूर  की  गई  परियोजनाओं

 संख्या  किलनी  है  7
 *

 कोयला  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  कान्ति  :

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 साव॑जनिक  क्षेत्र  में  भविष्य  निधि  राशि  का  निवेश

 1220.  श्री  यादव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  भविष्य  निधि  को  30  प्रतिशत  राशि  को

 सार्वजनिक  क्षेत्र  में  नियेश  करने  के  संबंध  में  दिशानिर्टेश  जारी  किए
 और

 यदि  तो  तंत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  उक्त  राशि  के  दुरूपयोग  को  रोकने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव

 वित्त  मंत्री  :  और  गैर-सरकारी
 भविष्य  निधियों  के  लिए  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  दिनांक  1.10.96  से

 पहले  अपनी  निवल  अभिवृद्धि  का  ३0  प्रतिशत  कंपनी  अधिनियम  की

 धारा  के  अन्तर्गत  यथा-बिनिर्दिष्ट  वित्तीय
 आय॑ंकर  1961  की  धारा  में  यथा-परिभाषित

 क्षेत्र  की  कंपनियोंਂ  के  बंधपन्नों  और  प्रतिभूतियों  या

 सार्जजनिक  क्षेत्र  के  बैंक  द्वारा  जारी  किए  गए  जमा  प्रमाणपत्रों  में  निवेश

 करना  आवश्यक  1.10.96  यह  प्रतिशत  बढ़ाकर  40  प्रतिशत  कर

 दिया  गया  ये  ऋण  की  लिखतें  हैं  और  इन  निधियों  पर  समय-समय
 पर  निर्धारित  ब्याज  .

 (7)  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  कंपनियां  सरकार  के  स्वामित्व  एवं
 नियंत्रण  में  होती  हैं  ओर  बे  अनुमोदित  स्कीमों  संबंधी  व्यय  को  पूरा
 करने  के  लिए  निधियां  जुटाती

 बैंकिंग  क्षेत्र  में  सुधार

 1221.  श्री  सन््तोष  मोहन  देव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बैंकिंग  क्षेत्र  बैंकों  में  तथा  वित्तीय

 संस्थानों  में  संगठनात्मेक  पुनर्गठन  करके  सुधार  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 सुधारों  में  सफलता  पाने  के  लिए  बैंकों  और  वित्तीय

 संस्थानों  के  पुनर्गठन  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 इस  संबंध  में  वित्तीय  एवं  बैंककारी  संस्थाओं  के  नये  नियम

 कब  तक  घोषित  किए

 विस  मंत्री  :  और  बैंकों  के

 संगठनात्मक  पुनर्गठन  का  फिलहाल  कोई  विशेष  प्रस्ताव  नहीं

 29  1996  लिखिल  उत्तर  ५6

 जैसाकि  वित्त  मंत्री  के  1996-97  के  बजट  भाषण  में  थोषणा

 की  गई  सरकार  का  भारतीय  औद्योगिक  पुर्नान॑मांण  बैंक

 को  पूर्णरूपेण  सर्वउद्देशीय  विकास  वित्त  संस्था  में  बदलने  का  प्रस्ताव

 है  ।

 और  वित्तीय  क्षेत्र  सुधारों  को  कार्यान्वत  करने  क॑  लिए

 किए  गए  उपायों  को  निम्नलिखित  तीन  श्रेणियों  में  बांटा  गया  है  :-

 (1)  बैंकों  की  लाभप्रदता  पर  प्रभाव  डालने  वाले  प्रतिरोधों

 को  दूर  करने  क  लिए  किए  जाने  वाले  (2)  उपयुक्त  विवेकपूर्ण
 मानदंड  लागू  करक  बैंकों  के  वित्तीय  स्वास्थ्य  में  सुधार  लाने  के  लिए

 किए  जाने  वाले  (3)  प्रणाली  को  प्रतिस्पर्धात्मकता  बढ़ाने  सहित

 संस्थागत  मजबूती  लाने  के  लिए  किए  जाने  वाले  सांविधिक

 चल  निधि  अनुपात  अपेक्षाओं  ओर  नकदी  प्रारक्षित

 निधि  अनुपात  अपेक्षाओं  को  धीरे-धीरे  कम  कर  दिया

 गया  आय  की  आस्ति  वर्गीकरण  और  प्रावधान  कार्य  को

 बिनियमित  करने  वाले  विवेकपूर्ण  मानदंडों  को  वर्ष  ।992-93  में  लागू
 किया  गया  था  जिसका  उद्देश्य  परिचालनों  में  और  अधिक  पारदर्शिता

 ओर  जिम्मेदारी  लाकर  तथा  भारतीय  वित्तीय  प्रणाली  में  पुनः
 विश्वसनीयता  और  भरोसा  प्राप्त  करके  वित्तीय  प्रणाली  की  संरक्षा  और

 स्वास्थ्य  को  सुनिश्चित  करना  दो  लाख  से  अधिक  की

 जमाराशियों  पर  ब्याज  की  दरों  का  अविनियमन  और  प्राथमिक  उधार

 दरें  नियत  करने  के  लिए  बैंकों  को  दी  गई  स्वतंत्रता  के कदम  हैं  जिनका

 उद्देश्य  इस  प्रणाली  को  संस्थागत  मजबूती  प्रदान  करना  और  इसकी
 प्रतिस्पर्धात्मकता  में  सुधार  लाना  भारतीय  रिजर्व  बैंक  आवधिक

 आधार  पर  प्रगति  की  समीक्षा  करता  है  और  जहां  कहीं  आवश्यक  हो

 सुधारात्मक  उपाय  करता  चूंकि  सुधार  एक  निरंतर  चलने  बाली

 प्रक्रिया  इसके  लिए  कोई  समय-सीमा  निर्दिष्ट  नहीं  की  जा

 सकती

 बदलते  आर्थिक  और  ओद्योगिक  परिदृश्य  में  वित्तीय  संस्थाओं  को

 अपनी  भूमिका  अधिक  प्रभावशाली  ढंग  से  निभाने  योग्य  बनाने  के

 उद्देश्य  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  और

 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  जैसी  वित्तोय

 संस्थाओं  को  और  अधिक  प्रयोजनमूलक  स्वायत्तता  परिचालनात्मक

 लचीलापन  प्रदान  किया  गया  उन्हें  इक्विटी  शेयर  पूंजी  क॑  माध्यम

 से  पूंजी  बाजार  में  प्रवेश  करने  और  अपने  शेयर  धारकों  कं आधार  को

 बढ़ानें  योग्य  भी  बनाया  गया

 बुनियादी  ढांयों  हेतु  विश्व  बैंक  सहायता

 1222.  श्री  मुनियप्पा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कुपा  करेंगे  कि  :

 '  क्या  सरकार  ने  बुनियादी  ढांचे  में  संसाधनों  की आवश्यकताओं

 की  पूर्ति  हेलु  विश्व  बैंक  से  सहायता  मांगी  और

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या

 जिस  मंत्री  :  जी
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 विभिन्न  आधारभूत  क्षेत्रों  में  विश्व  बैंक  द्वारा  सहायता
 प्राप्त  अनेक  कार्यक्रम  चल  रहे  इन  क्षेत्रों  में  भी अनेक  परियोजनाएं
 विश्व  बैंक  को  भेजी  गई  जो  विभिन्न  स्तरों  पर  विचाराधीन  इनमें
 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  आधारभूत  परियोजनाओं  के  निधिकरण  के

 लिए  निर्दिष्ट  ऋण  सीमाओं  के  अतिरिक्त  राष्ट्रीय
 रेलवे  और  जलापूर्ति  क्षेत्रों  की  परियोजनाएं  शामिल

 भारत  तथा  चीन  के  बीच  समझौता

 1223.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :

 कुमारी  उमा  भारती  :

 श्री  पंकज  चौधरी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निवेश  संबंधी  सुरक्षा  के  संबंध  में  भारत  तथा  चीन

 के  बीच  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (1)  उक्त  समझौता  कब  से  लागू  हो  जाने  की  संभावना

 विस  मंत्री  :

 और  प्रश्न  नहीं

 जूट  के  थैले

 1224.  श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  :

 श्री  अजमीरा  चन्दूलाल  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  सीमेन्ट  उल्लीग  से  पैक  करने  हेतु  जूट  के

 थैलों  के  अनिबाय॑  प्रयोग  से  छूट  देने  का  कोई  अनुरोध  मिला

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  छूट  मांगने  के

 क्या  कारण  और

 सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 वस्त्र  मंत्री  :

 और  सीमेंट  उद्योग  द्वारा  बताए  गए  कारणों  में  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  यह  भी  शामिल  है  कि  उपभोक्ता  प्लास्टिक  बोरे
 *  पसंद  करनले  रिसने  से  न्यूनतम  क्षति  होती  बाताबरण  दूषित  नहीं

 करते  पटसन  बोरों  की  तुलना  में  ये  सस्ते  एन  डी  पी  ई/पी  पी

 बोरे  में  मिलाबट  नहीं  की  जा  पाउडर  जैसी  सामग्री  को  लाने

 ले  जाने  के  लिए  पैकिंग  करने  के  लिए  उपयुकल  न्यूनतम
 लीकरण  होता  उनका  अनुरोध  पटसन  पैकेजिंग  सामग्री

 की  पैकिंग  में  अनिवार्य  1987  की  धारा

 ह  1918  लिखित  उत्तर  प्र

 4(1)  के  अनुरूप  सरकार  द्वारा  गठित  स्थायी  परामर्श  समिति  के  समक्ष

 प्रस्तुत  किए  गए

 पटसन  बोरों  में  वस्तुओं  की  अनिवार्य  पैकिंग  के  लिए  निम्नलिखित

 आरक्षण  विद्यमान  हैं  :-

 सीमेंट  -  50  प्रतिशत

 खाद्यान्न
 -  100  प्रतिशत

 चीनी  -  100  प्रतिशत

 उर्वरक
 -  50  प्रतिशत

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  विनिथेश

 1225.  श्रीमती  जयवन्ती  नवीनचन्द्र  मेहता  :  क्या  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  में  गठित  किए  गए  विनियेश  द्वारा  केबल  लाभ

 कमा  रहे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  बिनियेश  हेतु  विचार  किया  ज

 रहा

 यदि  तो  ऐसे  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  नाम  कया

 हैं  तथा  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  की  योजना  इस  तरह  से  प्राप्त  राजस्थ  को

 रूग्ण  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  निगेश  करके  उन्हें  अर्थक्षम  बनाने

 का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और  बिनिवेश

 आयोग  को  प्रस्तुत  सरकारो  क्षेत्र  के  40  उपक्रमों  की  सूची  विवरण  में

 संलग्न  जिसमें  लाभ  अजित  करने  वाले  उद्यमों  के साथ-साथ  घाटा

 उठाने  बाले  एकक  भी  शामिल

 और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  शेयरों  के  विनिवेश

 से  अर्जित  आय  का  एक  भाग  निबेश  कोष  स्थापित  करने  के  लिए  रखा

 जिसका  उपयोग  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्य  उपक्रमों  को  मजबूत
 बनाने  के  लिए  किया

 विगरण

 विनिवेश  आयोग  को  प्रस्तुत  उद्यमों  की  सूची

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यम  का  नाम

 ||  २

 1.  एयर  इण्डिया

 2...  भारत  एल्युमिनियम  कंपनो

 3...  भारल  अर्थ  मृवर्स
 4...  भारत  इलैक्ट्रोनिक्स

 ना  लि  आल  ++

 “5



 बोंगाईगांव  रिफाइनरी  एण्ड  पैट्रो-कैमिकल्स

 कंटेनर  ऑफ  इण्डिया

 इंजीनियर्स  इण्डिया

 फर्टिलाइजर  एण्ड  कैमिकल्स

 भारतीय  गैस  प्राधिकरण

 गार्डन  रीच  शिपबिल्डर्स
 एण्ड  इंजीनियर्स

 हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स

 हिन्दुस्तान  कॉपर

 हिन्दुस्तान  लेटेकंस  लि

 हिन्दुस््तात  जिंक

 भारतीय*होटल  निगम

 इण्डो-बर्मा  पैट्रोलियम  कंपनी

 इण्डियन  पैट्रो-कैमिकल्स

 बइण्डियन  टेलीफोन  इण्डस्ट्रीज

 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम

 कुद्रेमुख  आयरन  ओर  कंपनी

 मद्रास  फर्टिलाइजर्स

 महानगर  टेलीफोन  निगम

 मैगनीज  ओर

 मार्डर्न  फूड  इण्डस्ट्रीण
 नेशनल  एल्युमिनियम  कंपनी

 नेशनल  फर्टिलाइजर्स

 नेशनल  हाइड्रो  पाबर

 नेशनल  थर्मल  पायर

 नेवेली  लिग्नाइंट

 नार्दन  कोलफील्ड्स

 तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  निगम

 ऑयल  इण्डिया

 पवन  हंस

 पावर  ग्रिड  ऑफ  इण्डिया

 रेल  इण्डिया  टैक्नीकल  एण्ड  इकोनामिक  सर्बिस

 भारतीय  नौवहन  निगम

 साउथ  इंस्टर्न  कोलफील्ड्स

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण

 वेस्टर्न  कोलफील्ड्स
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 लम्बित  रिट  याचिकाएं

 1226.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्या  विधि  और  न्याय

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3)  1996  तक  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च

 न्यायालय  के  समक्ष  कितनी  रिट  याचिकाएं  और  अन्य  मामले  लम्बित

 पड़े

 अत्येक्  भ्यायालय  के  समक्ष  गत  पांच  वर्षों
 से

 कितने

 मामले  लंबित  पड़े

 इन  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  2

 विधि  कार्य  विधायी  विभाग  और  न्याथ  विभाग  के

 राज्य  मंत्री  रमाकानत  :  से  जानकारी

 एकत्रित  की  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 निवेशकों
 को

 जीवन  बीसा  निगम  द्वारा  लाभांश  का

 भुगतान  न  किया  जाना

 1227.  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  बीमा  निगम  की  म्यूच्यूअल  फंड

 धन  सहयोग  योजना-बीਂ  के  अन्तर्गत  निबेशकों  को  स्वौकृत  किये  गये

 लाभांश  का  भुगतान  न  किये  जाने  संबंधी  शिकायतें  प्राप्त  हुईं

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 क्या  इसी  प्रकार  के  अन्य  फंडों  में  भी  निवेशकों  के  हितों

 में  संरक्षण  हेतु  कदम  उठाए  गए

 *  मंत्री  :  से

 कक  कित

 सूचना
 एकत्र  की  जा  रही

 है
 और  सभा  पटल  पर  रख

 दी
 जाएगी

 विदेशी  मुद्रा  के  व्यापारी

 1228.  श्री  दत्ता  मेघे  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  राज्य-वार  विदेशी  मुद्रा  के  कितने  व्यापारी

 क्या  ऐसे  सभी  व्यापारियों  ने सरकार  से  लाइसेंस  प्राप्त  कर

 लिए  और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या

 विस  मंत्री  :  पूर्ण  लाइसेंस  धारित

 करने...बाले  96  बैंक  और  अभ्य  सेंस्थाएं  हैं  तथा  7  प्रतिबंधित

 लाइसेंस-धारक  हैं  ।  राज्यआर
 संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया
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 बिदेशी  मुद्रा  व्यापार  करने  के  लिए  भारतीय  रिजर्व  बैंक

 द्वारा  बैंकों
 वित्तीय  संस्थाओं  को  लाइसेंस  जारी  किंए  जाते

 प्रश्न  नहीं

 विजरण

 बिदेशी  मुद्रा  का  कारोबार  करने  वाले  डीलरों  का

 राज्यवार  ब्यौरा

 राज्य  का  नाम  डीलरों  की  संख्या

 ।.  आंध्र  प्रदेश  1

 2...  दिल्ली  6

 3...  गुजरात  2

 4...  हरियाणा  |

 5.  जम्मू  और  कश्मीर  ।

 6.  कनटिक  6

 7...  केरल  6,

 8...  मध्य  प्रदेश  2

 9.  महाराष्ट्र

 राजस्थान  ।

 तमिलनाडु

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल  $

 गेहूं  और  चाबल  के  निर्यातकों  को  परिवहन

 संबंधी  सुविधाएं

 7.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  जाणिज्य  मंत्री  यह  यताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ,  क्या  देश  में  गेहूं  और  चाबल  के  निर्यात  को  हाल  ही  में

 भारी  धक्का  पहुंचा  है  क्योंकि  ये  सामग्रियां  समय  पर  जहाज  से  भेजे

 जाने  हेतु  बन्दरगाहों  पर  नहीं  पहुंच  सकी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  और  इसके  क्या

 कारण

 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  देश  को  हुए  नुकसान  का

 आकलन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  से  गेहूं  और  यावल  का  समय  पर  निर्यात  सुनिश्चित
 करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 :
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 चालू  वर्ष  के  दोरान  1996  तक  गेहूं  और

 चावल  के  निर्यात  इस  प्रकार  थे  :-

 मद  मात्रा  मूल्य

 बासमती  चाबल  249043  554.16

 गैर-बासमती  चावल  1108766  1051.67

 गेहूं  1078653  668.99  .99
 लज््नप्नपपपपपतप/फ“प॑पपपा5 कु

 :

 से  प्रश्न  नहीं

 गेहूं  और  चावल  फे  समयबद्ध  नियांतों  को  सुनिश्चित
 कराने  के  लिए  उठाए  गए  कुछ  कदमों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ये

 शामिल  हैं  :-

 (1)  रेलबे  द्वारा  नियांतकां  को  दी  जा  रही  बैगन  आवंटन  की

 (2)  गेहूं  और  चावल  की  निर्यात  खेपों  का  समय  पर

 पोतलदान  सुनिश्चित  कराने  के  लिए  कांडला  पत्तन  पर

 बर्थिक  नीति  बनाई  गई

 विश्व
 बैंक  से  सहायता  प्राप्त  परियोजनाएं

 1230.  श्री  राठया  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गूजरात  में  तथा  विशेष  रूप  से  जनजातीय  तथा  पिछड़े
 क्षेत्रों  मे ंविश्व  बैंक  की  सहायता  से  चलाई  जा  रही  परियोजनाओं  का

 स्थितिवार  ब्यौरा  कया

 क्या  गुजरात  सरकार  से  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  कुछ
 और  ऐसी  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  की  मंजूरी  हेतु  लंबित

 परियोजनाओं  संख्या  क्या  और

 इस  संबंध  में  देरी  के  क्या  कारण

 वित्त  मंत्री  :  विश्व  बैंक  की  सहायता

 से  कार्यान्वत  को  जा  रही  एकीकृत  जल  संभर  विकास

 परियोजना  गुजरात  सहित  3  राज्यों  को  कबर  करती  है  लथा  इसका

 उद्देश्य  गुजरात  के  बड़ोदरा  तथा  भड़ौच  जिलों  में

 जलसंभरक  विकास  करना  इसके  अतिरिक्त  व्यावसायिक

 राष्ट्रीय  एड्स  नियंत्रण  और  राष्ट्रीय  कृष्ठ  उन्मूलन  परियोजना  जैसे  केन्द्र

 प्रायोजित  जो  अन्य  राज्यों  सहित  गृजरात  में  कार्यान्वित
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 की  जा  रही  हैं  और  जिसमें  राज्य  के  जनजातीय  तथा  पिछड़े  क्षेत्र

 शामिल  विश्घ  बैंक  की  सहायता  से  कार्यान्ययनाधीन

 सरकार  ने  अभी  तक  गुजरात  सरकार  से  250  बिलियन

 अमरीकी  डालर  की  मोकुल  ग्राम  योजना  नामक  एक  परियोजना  प्राप्त

 की  जो  विश्व  बैंक  को  को  भेज  दी  गई

 गुजरात  के  लिए  एक  राज्य  सड़क  परियोजना  विश्व  बैंक  की  सहायता

 हेतु  आयोजनाधीन

 और  प्रश्न  नहीं

 बिहार  में  बैंक  ऋण

 1231.  श्री  वर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  को  गत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  प्रत्येक  बर्ष  और  चालू  घित्तीय  वर्ष  मे ंआज  की  तारीख  तक

 सहकारी  बैंकों/बाणिज्यिक  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  कुल
 कितना  ऋण  दिया  गया

 क्या  ऋण  की  मंजूरी  के समय  कोई  अनियमितता  ध्यान

 में  आईं

 (1)  यदि  तो  इस  संबंध  में  कया  सधारात्मक  उपाय  किए  गए

 उक्त  अबधि  के  दौरान  कुल  कितन  ऋण  की  वसूली  हुई

 और
 ह

 राज्य  में  किसानों  के  लिए  बैंक  मंबंधी  प्रक्रिया  को

 सरल  बनाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  /

 थित्त  मंत्री  :  भाग्तीय  रिजर्व  बैंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  पिछले  तीन  बर्षों  आर  चालू  वित्तीय  बर्ष  कं  लिए
 बिहार  में  राज्य  तथा  जिला  मध्यवर्ती  सहकारी  सभी  अनुसूचित
 धाणिज्यिक  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  क ेबकाया  ऋण  निम्नानुसार

 करोड़

 समाप्त  सभी  राज्य  तथा  क्षेत्रीय

 अबधि  बाणिज्यिक  जिला  सहकारी  ग्रामीण  बैंक

 बैंक  बैंक

 1994  4534.50  825  .87  529.20

 1995  5012.33  940.47  605.13

 1996  5731.59  उपलब्ध  नहीं  837.23

 1996  5678.05  उपलब्ध  नहीं  638  ,89
 frat

 भारतीय  रिजर्ब॑  बैंक  द्वारा  जून  1991,  1992,  1993
 और  1994(  अद्यतन  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  अनुसार  बिहार
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 लघु  और  सीमांतिक  किसानों  के  पास  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक

 बैंकों  के कूल  बकाया  ऋण  निम्नानुसार  थे  :-

 करोड़

 समाप्त  वर्ष  बिहार

 1991  354.18

 1992  350.72

 1993  353.83

 1994  336.00

 और  (7).  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक

 ने  सूचित  किया  है  कि  राज्य  स्तरीय  बैंकर्स  समिति  ने

 अन्य  बातों  क ेसाथ  आईआरडीपी  के  अंतर्गत  ऋणों  की  मंजूरी  में  हुई
 अनियमितलाओं  की  जांच  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  की

 समिति  से  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  पश्चात  एसएलडीसी  ने  निर्णय  लिया

 है  कि  नियंत्रक  प्रधानों।क्षेत्रीय  अंचल  प्रबंधकों  को  ऋणों  क़ी

 मंजुरी  और  संवितरण  में  अनियमितताओं  को  दूर  करने  के  लिए
 नियमित  आधार  पर  शाखाओं  को  दौरा  करना  चाहिए  और  बेैंक  द्वारा
 की  गई  कार्रवाई  पर  एसएलबीसी  की  बैंठकों  में  पूरी  तरह  से  विचार

 विमर्श  किया

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  पूछे
 गए  तरीके  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  नाबार्ड  सूचित
 किया  है  कि  पिछले  तीन  वर्ष  के  अंत  में  बिहार  राज्य  में  ऋणों  की

 बसूली  की  स्थिति  प्रतिशतता  के  क्रम  में  निम्नानुसार  दी  गई  है  :-
 ne  ++++

 1994-95 1993-94  1995-96

 बाणिज्यिक  बैंक  38.0  40.0  33.0

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  15.5  24.0  23.3

 बिहार  राज्य  भूमि
 विकास  बैंक  14.4  43.6  32.8

 राज्य  सहकारी  बेंक  12.4  17.9  19.3
 निज *  ७४

 कृषि  क्षेत्र  को ऋण  का  बढ़ा  हुआ  प्रयाह  सुनिश्यित  करने

 के  लिए  बैंकों  द्वारा  अन्य  बातों  के  निम्नलिखित  कदम

 उठाए  गए  हैं  :-

 (।)  कृषि  संबंधी  उत्पादन  को  जारी  रखने  के  लिए  समय  से

 और  पर्याप्त  ऋण  सुनिश्चित  करने  नकदी  ऋण

 सुबिधा  के  रूप  में  लचीले  स्वीकृत  अधिकतम  ऋण  सोमा
 का  विस्तार

 (2)  वित्तीय  वर्ष  के  कृषि  को  ऋण  के  प्रवाह  में  स्पष्ट

 और  महत्वपूर्ण  सुधार  लाने  के  उद्देश्य  से  सरकारी  क्षेत्र  के

 बैंकों  द्वारा  विशेष  कृषि  ऋण  योजना  लैयार
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 भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  गवर्नर  ने  हाल  ही  में  आयोजित

 एक  बैठक  में  सरकार  क्षेत्र  के  बैंकों  स ेविशेष  कृषि  ऋण
 योजनाओं  के  अधीन  अपने  संवितरणों  को  पिछले  वर्ष  के

 संबवितरणों  की  तुलना  में  25  प्रतिशत  तक  बढ़ाने  के  लिए
 कहा

 उत्तर  प्रदेश  को  कोयले  की  आपूर्ति

 1232.  श्री  अशोक  प्रधान  :  कया  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तान  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  उत्तर  प्रदेश  के

 विभिन्न  ओद्योगिक  क्षेत्रों  द्वारा  कोयले  की  कितनी  मांग  की  गईं  तथा

 गांग  को  तुलना  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितने  कोयले  की  आपूर्ति  की

 और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  के उन  ओद्योगिक  क्षेत्रों

 को  उनको  मांग  के  अनुरूष  कोयले  को  आपूर्ति  करने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे

 कोयला  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  कान्ति  :

 ओर  कोयले  को  आवश्यकताओं  को  समग्र  देश  हेतु  उद्योग

 बार/क्षेत्रचमार  आंकलित  किया  जाता  उनका  आकंलन  राज्य-बार

 नहीं  किया  जाता  कोयला  कंपनियां  उपभोक्ताओं  द्वारा  संबंधित

 प्रायोजन  प्राधिकरणों  द्वारा  जारी  किए  गए  प्रायोजनों  के  अनुसार  तथा

 उनके  प्राधिकार  को  सीमा  लक  प्रस्तुत  किए  गए  कार्यक्रम  के

 आधार  पर  कोयले  की  आपूर्ति  कर  रही  विद्युत  तथा  सीमेंट

 उद्योग  को  कोयले  को  आपूर्ति  इन  क्षेत्रों  को  स्थायी  संयोजन  समिति

 द्वारा  स्थापित  अल्पाबधि  संयोजन  के  आधार  पर  की

 जाती

 पिछले  3  ब्षों  क॑  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  महत्वपूर्ण  तथा

 गैर-महत्वपूर्ण  क्षेत्र  क ेउपभोक्ताओं  को  कोयले  का  समग्र  रूप  में  किए

 गए  प्रेषण  को  नीचे  दिया  गया  है  :-

 वर्ष  मात्रा

 1993-94  35,882  मिलियन  टन

 1994-95  35,834  मिलियन  टन

 1995-96  40,870  मिलियन  टन

 क्रोयला  कंपनियां  कोयले  के  उत्पादन  में  में  व॒द्धि  करके  उत्तर

 प्रदेश  सहित  देश  के  सभी  उपभोक्ताओं  को  आवश्यकताओं  को  पूरा
 करने  का  प्रयास  कर  रही  इसके  कई  कोलियरियों  से

 उदारीकृत  बिक्रो  योजना  के  अंतर्गत  कोयले  की  पेशकश  को  जा  रही

 इस  योजना  के  अंतर्गत  कोयले  की  आपूर्ति  बिना  संयोजनों/प्रायोजनों

 की  अपेक्षाओं  की  जा  सकती
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 महाराष्ट्र  में  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  की  इकाइयां

 1233.  श्री  संदीपान  थोरात  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  खादी  ग्रामोद्योग

 आयोग  की  किलनी  इकाइयां  स्थापित  की  गई  लथा  उन्हें  कितनी  वित्तीय

 सहायता  दी

 उपरोक्त  राज्य  में  योजनाओं  के  अंतर्गत  ग्रामीण

 ओऔद्योगिकीकरण  तथा  ग्रामीण  युबकों  को  रोजगार  देने  के  संबंध  में  हुई
 प्रगति  का  ब्यौरा  क्या

 चालू  वित्त  वर्ष  के  दोरान  खादी  ग्रामोद्योग  आयाग  के

 अंतर्गत  तैयार  किए  गए  कार्यक्रमों  और  उपलब्ध  कराई  नताने  बाली

 प्रस्तावित  सुविधाओं।प्रोत्साहनों  तथा  चालू  वर्ष  के  लिए  शटागष्ट्  के

 लिए  तय  किए  गए  लक्ष्य  के  बारे  में  ब्यौरा  क्या  37:

 चालू  योजनाओं  में  प्रस्तावित  परिवतनां  तथा  महाराष्ट्र  में

 शुरू  किए  जाने  बाले  नये  प्रस्तावों  के  बारे  में  ब्योरा  कया  है  7

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  महाराष्ट्  में  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  स्थापित  इकाइयों  की

 संख्या  तथा  दी  गई  वित्तीय  सहायता  के  ब्यौरे  नीचे  दिये  गये  हैं  :-

 सहायता  की  राशि

 अनुदान  ऋण
 यर्ष  इकाइयों  की  सख्या

 1993-94  43450  4।  .39  $14.94

 1994-95  46290  364  .93  437  .02

 46596  327.23  958.60

 में  पंजीकृल  सहकारी  समितियों  सथा  व्यक्लिगल  रूप  से
 शामिल

 महाराष्ट्  में  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  सामान्य  कार्यक्रम  के

 कार्यान््ययन  के  लिये  वितरित  की  गईं  निधियों  के  ब्याज

 आर्थिक  सहायता  योजना  के  अंतर्गत  महाराष्ट्र  में  कार्यान््ययन

 अभिकरणों  द्वारा  निम्नलिखित  निधियां  भी  ली  गईं  है  :-

 सांस्थानिक  वित्त  के  माध्यम  से  ली  गई  निधियां

 सर्ष  खादी
 '

 ग्रामोद्योग  जोड़

 1993-94  209.07  2709.77  2918.84

 1994-95  209.07  2709  .77  2918.84  .84

 3088  .84  3272.03 1995-96  183.19
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 जिला  विशेष  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  4.72  लाख  की

 राशि  चन्द्रपुर  जिला  में  खादी  ग्रामोद्योग  के  कार्यान्वयन  के  लिये  जारी

 की  गई  इसी  प्रकार  62.55  लाख  की  राशि  9  जिलों  में  9  ब्लाकों

 में  125  ब्लाक  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिये  जारी  की  गई

 महाराष्ट्र  में  खादी  ग्रामोद्योग  के  सामान्य  कार्यक्रम  के

 अन्तगंत  पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  हुई  प्रगति  के  ब्योरे  निम्न  प्रकार

 हैं  :-

 खादी  ग्रामोद्योग  सामान्य  कार्यक्रम

 वर्ष  उत्पादन  रोजगार

 खादी  ग्रामोद्योग  खादी ग्रामोद्योग जोड़  .

 1993-94  15.03  $22.24  537.27  0.19  4.62  4.81

 1994-95  16.63  654.29  .  670.92  0.18  4.81  4.99

 1995-96  20.35...  696.33  716.68  0.20  4.54.  4.74

 उपर्युक्त  के  अलावा  महाराष्ट्र  में  वर्ष  1995-96  के  दौरान  125

 ब्लाक  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  273  व्यक्तियों  को  श्लेशगार  की  पेशकश

 गई

 खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  चालू  किंतीय  वर्ष  के  दौरान
 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  के  कर्यक्रम  का  कार्यान््ययन  किया  है

 तथा  लाभान्वयन  का  विस्तार  करके  विशेष  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  125

 ब्लाक  कार्यक्रम  के  कार्यान््थयन  पर  बल  दिया  जा  रहा  चर्म  पर

 राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  परियोजना  नामतः  एल  टी  एम-खादी
 औरंगाबाद  में  पहले  ही  प्रगति  पर  खादी  ग्रामोद्योग

 कार्यक्रम  जैसे  बजटीय  सहायता  के  माध्यम  से  वित्तीय  सहायता  की

 व्यवस्था  करना  तथा  ब्याज  प्रात्रता  प्रमाण-पत्र  तथा  संघीय  मेंक  खादी

 तथा  पॉलीवस्थ  को  ऋण  देना  जारी  इसी  अन्य  लागतों  जैसे

 तकनीकी  कर्मचारियों  को  विपणन  कच्चे

 माल  की  उपलब्धता  इत्यादि  को  भी  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  सहायता

 प्रदान  करता

 वर्ष  1996-97  के  दौरान  महाराष्ट्र  के  लिए  खादी  ग्रामोद्योग  क्षेत्र

 में  रोजगार  और  उत्पादन  के  लक्ष्य  निम्न  प्रकार  हैं  :-

 ,  लक्ष्य  (1996-97)

 उत्पादन  कल  रोजगार

 खादी  जोड़  खादी  ग्रामोद्योग  जोड़

 28.54.  776.00  804.54  0.25  5.00  5.25

 महाराष्ट्र  में  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  चलाये  जा  रहे

 वर्तमान  कार्यक्रम  में  का  कोई  परिवर्तन  करने  का

 बियार  नहीं  तथापि  उपर्युक्त  में  उल्लिख्ति  नई  योजना  के

 अन्तगगत  जिला  विशेष  रोजगार  125  ब्लाक  कार्यक्रम  तथा

 राष्ट्रीय  कार्यक्रम  को  कार्यान्थित  करने  पर  बल  दिया  जा  रहा

 40.  ३  tee  ७००  न  का
 सन  जज  77777“  “  _  “इए“”/ए
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 आम  आदमी  का  कार  का  सपना

 1234.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  कोई  ऐसी  योजना  है  जिससे  आम  आदमी  का  कार

 रखने  का  सपना  साकार  हो

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो आम  आदमी  के  कार  रखने  के  सपने  को

 साकार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  2

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से  नयी

 औद्योगिक  नीति  के  तहत  कारों  के  विनिर्माण  को  लाइसेंस  मुक्त  कर

 दिया  गया  है  और  अब  किसी  भी  प्रकार  की  कार  के  बिनिमांण  हेतु
 सरकार  से  अनुमोदन  की  आवश्यकता  नहीं  रही

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  बैंक  ऋण  दिया  जाना

 1235.  श्री  बवेंकट  स्वामी  :

 श्री  उत्तम  सिंह  पवार  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बैंकों  को  ये  दिशानिर्देश  जारी

 किये  थे  कि  वे  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  कारोबार  के  20  प्रतिशल  तक  की

 जिसकी  अधिकतम  सीमा  एक  करोड़  रुपये  लघु  उद्योग  क्षेत्र

 को  दे  सकते  और

 यदि  तो  उन  बैंकों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्होंने  इन

 दिशानिर्देशों  का  अनुपालन  नहीं  किया  है  तथा  1994-95  तथा  1995-95
 के  दौरान  उन  बैंकों  के  विरूद्ध  क्या  कार्यब्राही  की  गई

 वित्त  मंत्री  :  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  उसने  बैंकों  को  उन  विद्यमान  या  नए  लघु  उद्योग

 एककों  को  कार्यशील  पूंजी  सीमाओं  के  रूप  में  संभावित  थार्षिक  आवर्त

 का  कम  से  प्रतिशत  मंजूर  करने  का  अनुदेश  जारी  किया

 है  जहां  एक  करोड़  तक  के  ऋण  सीमा  का  अनुरोध  किया  गया

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  आम  तौर  पर

 बैंक  कायशील  पूंजी  क ेलिए  ऋण  की  मंजूरी  के  संबंध  में  दिशानिर्देश

 का  पालन  कर  रहे

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  आगे  बताया  है  कि  फरवरी/मार्य,  1996

 में  उसके  द्वारा  कराए  गए  नमूना  अध्ययन  से  पता  चला  था  कि  अध्ययन

 में  शामिल  किए  गए  लगभग  56  प्रतिशत  ऋण  आवेदनों  के  संबंध  में

 वार्षिक  आयर्त  के  आधार  पर  कार्यशील  पूंजी  की  संगणना  की  गई

 बैंक॑  शाखाओं  द्वारा  निर्धारित  स्तर  का  पालन  न  किए  जाने  के  घुख्य
 कारण  ये  थें  :  (1)  लघु  उद्योग  उधारकर्ताओं  की  कार्यशील  पूंजी
 आवश्यकताओं  का  अनुमानित  वार्षिक  आबर्त  के  20  प्रतिशल  से  कम
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 (2)  बाजार  में  चल  निधि  की  पधिशेष  स्थिति  (3)  आवेदकों

 द्वारा  अपने  आबेदन  पत्र  में  की  जानकारी  न  (4)
 कतिपय  मामलों  में  शाखाओं  को  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  मार्गनिर्टेश
 प्राप्त  न  (5)  ऋण  आवेदनों  को  प्रायोजित  योजनाओं  के  अधीन

 कवर  किया

 अध्ययन  के  दौरान  पाई  गई  कतिपय  खामियों  सहित  बैंकों  को

 निधांरित  मानदंडों  के  अनुरूप  कार्यशील  पूंजी  उपलब्ध  न  कराए  जाने

 के  बारे  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  1996  में  अवगत  करा  दिया
 था  और  उन्हें  स्थिति  की  समीक्षा  करने  और  जहां  कहीं  आवश्यक

 सुधारात्मक  उपाय  करने  के  लिए  कहा

 कारों  का  आयात

 1236.  श्री  प्रदीप  भट्टायार्य  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिदेशी  कारों  का आयात  और  उनका  देश  में  निर्माण

 करना  कार  विनिर्माताओं  के  हितों  के  विरूद्ध

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  पिछले  तीन  वर्षों

 के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  कितनी  कारों  का आयात  और  बिनिर्मांण  किया

 (7)  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  ये  नवबिकसित  कम्पनियों

 नियमों  और  बिनियमों  का  उल्लंघन  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  और  इसके  कारण  क्या

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 सार्वभौमिक  आधार  पर  अत्याधुनिक  प्रौद्योगिकी  के  उपलब्ध  होने  से

 भारतीय  मोटरगाड़ी  उद्योग  की  प्रतियोगिता  क्षमता  में  बृद्धि  होने  और

 इसके  विकास  के  नये  अबसर  खुलने  की  आशा

 कार  के  क्षेत्र  में  नये  संयुक्त  उद्यमों  को  1995-96  के

 दौरान  प्रारम्भिक  यरण  में  सी  के  सी  के  डी  दशा  में  31,322  कारों

 का  आयात  करने  की  अनुमति  दी  गयी  वर्ष  1993-94,  1994-95
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 और  1995-96  के  दौरान  कारों  का  उत्पादन  क्रमश  :  2,09,695,  2,64,368
 और  3,48,242  रहा

 प्रश्न  नहीं

 बैंकों  की  अलाभकारी  परिसंपत्तियां

 1237.  श्री
 समीक

 लहिरी  :

 श्री  जिन्दल  :

 क्या  वित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3।  1996  की  स्थिति  के  अनुसार  सरकारो  क्षेत्र  के

 बैंकों  की उन  अलाभकारी  परिसंपत्तियों  की  राशि  क्या  है  जो  (।)  एक

 करोड़  या  उससे  अधिक  रूपये  की  कूल  सीमा  वाले  उधारकर्ताओं

 (1)  दस  लाख  और  एक  करोड़  रुपये  फे  बीच  सीमा  बाले  उधार

 कर्ताओं  और  (il)  अन्य  उधारकर्ताओं  से  प्राप्त  की  जानी  है  तथा

 प्रत्येक  श्रेणी  के  संबंध  में  क्या  प्राभधान  और

 3।  1996  की  स्थिति  के  प्रत्येक  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंक  को  अलाभकारी  परिसंपत्तियों  की  राशि  किसनी  है  जिन्हें

 (1)  अबमानक  परिसंपत्तियों  (॥)  संदिग्ध  परिसंपत्तियों  और  (in)
 अप्राप्ति  परिसंपत्तियों  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  गया  है  तथा  उनमें  स

 प्रत्येक  श्रेणी  के  संबंध  में  क्या  प्रावधान  किए  गए

 विस  मंत्री  :  और  सरकारो  क्षेत्र

 के  बैंकों  की  अनुपयोज्य  आस्तियों  की  बैंक-बार  राशि  जिन्हें  3।

 1996  की  स्थिति  के  अनुसार  संदिग्ध  और  हानि  के  रूप  में

 वर्गीकृत  किया  गया  विवरण  में  दी  गई  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के

 पास  ।  करोड़  रुपए  और  उससे  10  लाख  रुपए  और  ।  करोड़

 रुपए  के  बीच  तथा  अन्य  उधारकर्ताओं  से  संबंधित  सूथना  उपलब्ध  नहीं
 बैंक  अनिष्पादित  आस्तियों  के  लिए  प्रावधानों  का  समेकन  अन्य

 प्रावधामों  के साथ  तुलन  पत्र  में  समेकित  मद  के  रूप  में  और

 व्ययਂ  शीर्ष  के  अंतग्गत  करते

 विवरण

 3।  1996  को  समाप्त  वर्ष  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  अनुपयोज्य  आस्तियां

 बैंक  का  नाम  अबवमानक  संदिग्ध  घाटेवाली  अनुपयोज्य
 आस्ति

 ।  2  3  4  5

 भारतीय  स्टेट  बैंक  2146.93  6769.94  636.66  10553.53

 स्टेट  बैंक  आफ  बीकानेर  एंड  जयपुर  46.38  155.20  22.79  337.95

 स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद  254.83  262.57  126.83  644.23

 146.45  3.57  218.84 स्टेट  बैंक  आफ  इंदौर  68.82

 है
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 नी  न  तक  च न  +  तट  तल  न  तत  लल  नल+  च 5
 कि  ।  4  5

 स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर  111.20  142.22  75.51  328.93  .93

 स्टेट  बेंक  आफ  पटियाला  143.11  199.94  56.66  399.71

 स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट्  56.89  133.18  16.42  206.49

 स्टेट  बैंक  आफ  त्राबननकोर  150.22  259.00  21.00  430.22

 योग  2978.38  8068.50

 ्
 989.44

 या

 13  19.90

 इल्लाहाबाद  बैंक  392.00  799.00  64.00  1255.00  .00

 आंध्रा  बेंक  थे  78.70  198.02  55.48  332.20

 बैंक  आफ  बड़ौदा  798.31  1739.98  301.79  .79  2840.08

 बैंक  आफ  इंडिया  410.00  1968.00  .00  56.00  2434.00

 बैंक  आफ  महाराष्ट्  102.55  527.78  63.93  694  .26

 कंनरा  बैंक  460.32  966.71  106.44  1533.47

 सेन्ट्रल  बैंक  आफ  इंडिया  289.00  1242.00  34.00  2036.00

 कार्पोरेशन  बैंक  43.63  164.30.  48.90  251.83  .83

 देना  बेंक  154.00  303.00  51.00  508.00

 इंडियन  बैंक  1110.00  1872.90  158.00  3140.90

 इंडयन  ओवरसीज  बैंक  183.00  1364.00  276.00  1823.00

 ओरियंटल  बैंक  आफ  कामर्स  121.35  147.70  2.20
 *

 271.25

 पंजाब  नैशनल  बेंक  570.00  1281.00  25.00  2518.00

 पंजाब  एंड  सिंध  बँक  126.87  468.80  129.62  725.29

 सिंडिकेट  बैंक  154.02  776.81  380.92  3।।  .75

 यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  398  .86  470.7।  8।  .08  900.68

 यूनाइटंड  बैंक  आफ  इंडिया  301.00  956.00  246.00  1503.00

 यूको  बैंक  455.00  1047.00  338.00  1840.00

 बिजया  बैंक  172.18  344.70  "28.50  545.38

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  का  योग  6320.79  16638.41.  201.8446  26464.04.

 स्टेट  बैंक  समृह  2978  .38  8068  .50  959.44  13119.90

 92997.  24706.9  4351.28  .28
 ।.

 39583.94..

 भारत-इजराइल  व्यापार

 कृपासिंधु  भोई  :,  क्या  जाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  याल  की  जानकारी  है  कि  इजराइल
 भारत  के  साथ  अपने  व्यापार  संबंधों  को  बढ़ाने  में  अत्यधिक

 उत्सूक

 यदि  तो  क्या  उनकं  मंत्रालय  न  दोनों  देशों  के  बीच

 व्यापार  बढ़ाने  की  संभागना  का  अध्ययन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :
 -
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 भारत-इजराइल  संयुक्त  व्यापार  एबं  आर्थिक  समिति  को
 जेरूसलम  में  28-29  1996  के  दारान  आयोजित  प्रथम  बैठक
 में  दोनों  पक्षों  ने  द्विपक्षीय  व्यापार  के  विस्तार  और  विविधीकरण  के  लिए

 अनेक  मदों  की  पहचान  को  इनमें  शामिल  हैं  :  भारत  से

 भवन  निर्माण  प्लास्टक  और  रबड़
 दबाईयां  और  टेबल  और  रसोई

 के  ऑटोमोटिय  और  ऑटो  उपभोक्ता  इलेक्ट्रानिक्स
 और  रंग  एबं  मध्यत्रतीं  और  इजराइल  से  रसायन  और  कृषि
 संबंधों  निबेश  सामग्री  और  सिंचाई  दूरसंचार  के

 उपकरण  एवं  चिकित्सा  संबंधी

 दस्त  नीति

 1239.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 न्

 क्या  सरकार  का  विचार  जूट  कताई  ओर  ब्रुनाई
 मिलों  हथकरघों  और  विद्युत  करघों  को  अत्यावश्यक  समस्याओं  को

 जैसे  पूंजी  संकट  आदि  को  देखते  हुए  नई  वस्त्र  नीति  तैयार  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  बिचार  इस  संबंध  में  श्रमित्त  संगठनों  के

 साथ  बातचीत  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 बस्त्र  मंत्री  :  मौजूदा
 वस्त्र  नीति  में  वस्त्र  उद्योग  के  विभिन्न  क्षेत्र  सघन  रूप  से  शामिल  हैं  तथा

 सरकार  भी  बलस्त्र  क्षेत्र  की  स्थिति  का  निरंतर  मानीटर  करती  हैं

 जिसका  उद्देश्य  यह  सुनिश्चित  करना  हैਂ  कि  विकास  किसी  भी  तरह  से

 अवरूद्ध  न  हो  तथा  वस्त्र  उद्योग  क॑  किसी  भी  क्षेत्र  में  जब  कभी

 भी  ऐसा  विकास  होता  है  जिस  पर  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  होती

 है  तो  उस  स्थिति  में  नीति  परक  हस्तक्षेप  द्वारा  उपयुक्त  उपाय  किए

 जाते

 से  प्रश्न  नहीं

 बीमा  शुल्क  परामर्शदात्री  समिति

 श्री  नामदेव  दिवाथे  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दो  दशक  पुरानी  शुल्क  परामशंदात्री

 जिसमें  दो और  सदस्य  शामिल  किये  गये  क॑  गठन  करे  संबंध

 में  साधारण  बीमा  कंपनियों  की  लम्बे  समय  से  लम्बित  मांग  को

 जानकारो

 यदि  तो  हाल  ही  के  अपने  अभ्यावेदन  में  साधारण

 बीमा  कंपनियों  द्वारा  उठाये  गये  मुख्य  मुद्दे  क्या
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 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  वायदा  क्विया  था  कि  बीमा

 संबंधी  शुल्क  हर  पांच  वर्ष  में  फिर  से  लागू  की

 यदि  तो  शुल्क  दरों  में  परिब्र्तन  करने  लथा  प्रीमियम

 आय  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 सेबाओं  को  विश्व  व्यापी-स्तर  तक  कशल  तथा  प्रभावी

 बनाने  के  लिए  किए  गए  नए  प्रयासों/किए  जाने  बाले  प्रयासों  का  ख्यौरा

 कया

 वित्त  मंत्री  :  सरकार  के  पास  ऐसी

 फोई  मांग  लम्बित  नहीं

 .  प्रश्न  नहीं

 और  जी  शुल्क  परामर्शदात्री  समिति  शुल्कों  को

 शुल्क  दर  में  हुए  नुकसान  संबंधी  अनुभव  और  बाजार  की  प्रवृत्तियों  के

 अनुरूप  लाने  के  लिए  समय-समय  पर  ब्रीय  में  शुल्क  दरों  का

 पुनरीक्षण  करती  रही

 उपभोक्ता  सेब्रा  की  कार्य  कुशलता  में  सुधार  लाने  और

 पालिसियां  जारो  करने  एयं  दावों  का  निपटान  करने  में  होने  बाली  बिलंब

 को  कम  करने  के  साधारण  बीमा  उद्योग  ने  मुख्यालय  स्तर  पर

 कम्प्यूटरीकरण  करने  के  अतिरिक्त  1500  से  अधिक  शाखा/प्रभाग/क्षेत्रीय

 कार्यालयों  में  पहले  से  ही  कम्प्यूटरीकृत  व्यवस्था  स्थापित  कर  दी

 उपभोक्ता  सेबा  में  सुधार  लाने  के  लिए  विभिन्न  स्तरों  पर  अधिकारियों

 ओर  एजेंटों  को  प्रशिक्षण  दिया  जाता  याहन  तृतोय  पक्ष  के  दायित्य

 दायों  का  शीघ्र  निपटान  करने  के  लिए  अधिक  से  अधिक  लोक

 अदालतें  आयोजित  की  जाती  साधारण  बीमा  निगम  ओर  इसका

 सहायक  कम्पनियों  के  प्रबन्धन/बोर्ड  बोमा  उद्योग  के  विश्व  व्यापीकरण

 की  प्रक्रिया  में  आने  बाली  नवीन  सम्भावित  चुनोतियों  का  सामना  करने

 के  लिए  अपेक्षित  उपायों  का  निरन्तर  पुनरीक्षण  करते

 निर्यात  उन्मुखी  इकाइयों/नियांत  संसाधन  जोनों  के  कार्य

 निष्पादन  की  समीक्षा

 1241.  श्री  नारायण  अठावले  :  क्या  याणिज्य  मंत्री  यह  बलाने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गत  तोन  ब्षों  क॑  दोरान  यिभिम्न  राज्यों  में

 कार्यान्क्ति  निर्यात  उन्मुखो  इकाइयों  अथवा  निर्यात  संसाधन  जोन

 योजनाओं  की  हाल  ही  में  व्यापक  समीक्षा  को

 यदि  तो  इन  योजनाओं  क  अंतर्गत

 राज्यवार  तथा  वर्षवार  प्राप्त  की  गई  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्या

 (1)  क्या  सरकार  का  बिचार  ग्रेहलर  परिणामों  क  त्तए
 योजनाओं  में  परिबर्तन/उनका  पुनर्गठन  करने  का  ओर

 यदि  तो  विदेशी  निवेशकों  में  विश्वास  पैदा  करने  ओर

 खिश्वसनीयला  जगाने  के  लिए  निर्यातोन्मुखी  इकाइयों  तथा  निर्यात

 प्रसंन््करण  जोन  में  घिदेशी  निवेश  करमे  क॑  लिए  एक  शीर्ष  निकाय  गाठत
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 करने  सहित  वियार  किए  गए/अंतिम  रूप  दिए  गए  ऐसे  परिबर्तनों  का

 ब्यौरा  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 और  निर्यातोन्मुख  एककों  और  नियांत  संसाधन  क्षेत्रों  के
 '

 निष्पादन  की  समीक्षा  पिछले  पांच  वर्षों  के  निष्पादन  को  ध्यान  में  रखकर

 वार्षिक  आधार  पर  की  जाती  दिनांक  3।  %  को  समाप्त  होने
 बाली  संचयो  अवधि  के  लिए  इन  एककों  के  निष्पादन  की  समीक्षा

 '
 कायं  प्रगति  पर

 और  निर्यातोन्मुख  एककों  के  लिए  नीति  और  प्रक्रिया

 संबंधी  ढांचे  को समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है और  इस  योजना

 के  अंतर्गत  प्रचालित  एककों  से  बेहतर  निष्पादन  प्राप्त  करने  के  लिए

 इनमें  परिव्रतंन  किए  जाते  ओ.यू./ई.पी.जैड.  एंककों  में  प्रत्यक्ष

 विदेशी  निवेश  के  लिए  अलग  से  शीर्ष  निकाय  स्थापित  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  फिर  सरकार  ने  संवर्धनात्मक  क्रियाकलाप  शुरू
 करके  भारत  में  को  सुकर  बनाने  के  लिए  एक
 गैर-सरकारी  बिदेशी  निवेश  संवर्धन  परिषद  का  पहले  ही  गठन  कर  दिया

 स्टॉक  बाजार

 1242.  श्री  तारीक  अनवर  :  क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्य  ख्याज  दर  से  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  स्टॉक

 बाजार  को  दी  जाने  बाली  गति  धीमी  पड़  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  तथा  इस  संबंध  में

 क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 वित्त  मंत्री  :  और  भारतीय

 रिजव॑  बैंक  के  इसके  द्वारा  1996-97  के  उत्तरार्द्ध  के लिए
 क्रेडिट  नीति  में  घोषित  उपायों  ने  बैंकिंग  तंत्र  में  नकदी  में  सुधार  किया

 और  ब्याज  की  दरों  को  कम  करने  में  मदद  बैंकों  और  वित्तीय

 संस्थाओं  ने  लगभग
 |

 प्रतिशत  अंक  से  प्रमुख  उधार  दरों  को  पहले  ही
 कम  कर  दिया  वित्तीय  तंत्र  में  प्रवृत्त  ब्याज  दरें  स्टॉक  बाजार  को

 कई  तरीकों  से  प्रभावित  करती  हैं  जैसे  निवेशकों  द्वारा  ऋण
 इक्विटी  बैंक  जमाओं  आदि  में  फंड  निवेशित  करने  के  उनके

 निर्णय  को  प्रभावित  स्टॉक  बाजार  में  उलार-चढाव

 अनेक  कारकों  जैसे  वृहद-आशथिक  कंपनियों  के  बित्तीय

 निवेशकों  को  आशाओं  आदि  द्वारा  नि्धांरित  होते

 राष्ट्रीय  वस्त  निगम  के  शोरूम

 1243.  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  :  कया  यबब्ख  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  शोरूम  तथा  बिक्री  केन्द्र

 राज्यवार/संघ  राज्य-वार  किन-किन  स्थानों  पर
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 क्या  सरकार  का  राज्यों  के  पिछड़े  क्षेत्रों  म ेजिला  स्तर  पर

 ऐसे  और  शोरूम/बिक्री  केन्द्र  खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  राज्यवार/संघ  राज्यवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 बस्त्र  मंज्ञी  :  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम

 के  शो-रूम  तथा  बिक्री  केन्द्रों  की  राज्यवार/केन्द्र  शासित  क्षेत्रवार

 सवस्थिति  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 नहीं

 प्रश्न  नहीं

 विवरण  ;

 एन  टी  सी  के  शो-रूम  की  राज्यवार/केन्द्र

 क्षेत्रवार  सूची
 _  कि  —

 राज्य/केन्द्र  शासित  शो-रूम  की  संख्या

 क्षेत्र  का  नाम
 ह

 ।.  आंध्र  प्रदेश  27

 2. .  कनटिक  23

 3.  केरल  18

 4...  चंडीगढ़  2

 5.  दिल्ली  *  16

 6.  हरियाणा  8

 7.  हिमाचल  प्रदेश  2

 8...  जम्मू  और  कश्मीर  4

 9...  हु  6

 10...  राजस्थान  “10

 11...  गुजरात  9

 2.  दमन  व  दीव  ।

 13.  मध्य  प्रदेश  ।2

 14...  महाराष्ट्र  28

 15.  लमिलनाडु  64

 16.  पांडिचेरी  ।

 17...  उत्तर  प्रदेश  48

 18...  असम  5

 19.  बिहार  24

 20...  मैघालय  ।

 21...  उड़ीसा  8

 22...  पश्चिम  बंगाल
 है  66



 जापानी  सहयोग

 1244.  श्री  सिंह  देव  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  उड़ीसा  में  जापान  के  सहयोग  से  कुछ
 परियोजनाएं  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  उड़ीसा  सरकार  और  जापान  सरकार  ने

 कुछ  समझौता  ज्ञापनों  पर  हस्ताक्षर  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 राज्य  में  विभिन्न  प्रस्तावित  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन

 के  लिए  जापानी  कम्पनियों  से  प्राप्त  की  जाने  वाली  संभाविल  सहायता
 का  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  सरकार  ने  पश्च

 नीति  अवधि  अर्थात्  1.8.91  से  30.9.96  तक  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य

 में  जापानी  फर्म  के  साथ  केबल  4  तकनीकी  सहयोग  प्रस्तावों  का

 अनुमोदन  किया  इन  प्रस्तावों  के  ब्यौरे  भारतीय  कम्पनी  का

 बिंदेशी  सहयोगकर्ता  का  नाम  तथा  बिनिर्माण  क्रियाकलाप

 की  मंद  तथा  इक्यूटी  सहभागिता  यदि  कोई  का  भारतीय  निवेश

 केन्द्र  द्वारा  एक  मासिक  समाचार  पत्रिका  के  अनुपूरक  के  रूप  में

 प्रकाशित  किया  जाता  है  तथा  इसकी  प्रतियां  नियमित  रूप  से  संसद

 पुस्तकालय
 को  प्रेषित  की  जाती

 से  भारतीय  पार्टी  तथा  विदेशी  सहयोगकर्ता  के  बीच

 समझौता/सहयोग  करार  के  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किये  जाते  हैं  तथा

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  पास  दायर  किये  जाते  इस  सम्बन्ध  में

 आकड़े  केन्द्रीयकृत  रूप  में  नहीं  रखे  जाते

 लघु  और  क्टीर  उद्योग

 .  1245.  श्रीमती  जसुन्धरा  राजे  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  लघु  और  कूटीर  उद्योग  को  बढ़ावा  देने

 हेतु  कोई  नीतिगत  निर्णय  लिया

 यदि  तो  क्या  इन  उद्योगों  को  केवल  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 ही  स्थापित  किए  जाने  का  प्रस्ताब

 यदि  तो  क्या  राज्य  सरकार  को  इस  संबंध  में  कोई

 दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए

 क्या  इस  संबंध  में  नौबीं  योजना  में  लघु  और  कुटीर
 उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  संबंध  में  भी  कोई  लगाया  गया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  लंघु  तथा  कुटीर
 उद्योगों  को  बढ़ाबा  देने  क ेलिए  सरकार  की  नीतियां  और  कार्यक्रम

 बहुत  छोटे  तथा  ग्रामीण  उद्यमों  के  संबर्धन  तथा  उन्हें  समर्थ  बनाने  हेतु
 1991  में  घोषित  नीतिगत  उपायों  द्वारा  संचालित  होते

 और  सरकार  ग्रामीण  तथा  शहरी  दोनों  क्षेत्रों  में  लघु
 उद्योगों  की  स्थापना  को  बढ़ावा  देली  ग्रामीण  तथा  पिछटे  क्षेत्रों  में

 आधारभूत  सुविधाओं  को  बढ़ाने  के  लिए  इन  क्षेत्रों  में लघु  उद्योगों  की

 स्थापना  को  सरल  बनाने  के  लिए  एक  एकीकृत  आधारभूत  विकास

 योजना  को  क्रियान्बित  किया  जा  रहा  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग

 वी  आईं  भी  देश  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  के  संबर्धन  तथा

 बिकास  के  लिए  कई  योजनाएं  लागू  करता  है।*

 नवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया

 गया

 उपर्युक्त  देखते  दुए  प्रश्न  नहीं

 उत्तर  प्रदेश  में  जिला  न्यायाधीश

 -  1246.  बलिराम  :  क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  उन  जिलों  का  ग्यौरा  क्या  है  जहां  अभी  तक

 जिला  न्यायाधीश  नियुक्त  नहीं  किए  गये

 क्या  सरकार  का  विचार  उन  स्थानों  पर  जहां  रिक्तियां

 तुरंत  जिला  न्याग्राधीश  नियुक्त  किये  जाने  का

 यदि  तो कब  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 विधि  कार्य  विधायी  विभाग  और  न्याय  विभाग  के

 राज्य  मंत्री  रमाकानत  :  से  जानकारी

 एकत्रित  की  जा  रही  है और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 आगरा  में  शुष्क  पत्तन  की  स्थापना

 1247.  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आगरा  में  शुष्क-पत्तन  की  स्थापना  के  संबंध  में  क्या

 प्रगति  हुई

 यह  शुष्क  पत्तन  कब  से  कार्य  शुरू  कर

 किन-किन  क्षेत्रों  में  कन्टेनर  डिपो  सेवा  उपलब्ध  करा  दी

 गई  है  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  जिधार  आगरा  में  कन्टेनर  डिपो
 में  वृद्धि  करने  का  और

 ह
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  17.  भटिंडा

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 और  आगरा  स्थित  शुष्क  पत्तन  कंटेनर

 19.11.1996  से  शुरू  हो  गया  19...  कोटा

 18...  तिरूपुर

 शुष्क-पत्तनों  कन्टेनर  डिपो/कन्टेनर  फ्रेट  स्टेशनों  20...  पोरबंदर
 (आईं.सो.डी./सी  को  स्थापना  करने  संबंधी  प्रस्तावों  को  एक  है
 हो  स्थान  से  क्लीयरेंस  देने  के  लिए  ब्राणिज्य  मंत्रालय  में  एक

 2...  बालासोर

 अन्तर-मंत्रालयीय  समिति  कार्य  कर  रही  22...  कानपुर
 द्वारा  अनुमोदित  प्रस्तावों  की  एक  सूची  संलग्न  बिबरण  में  दी

 गई  अनुबंध  में  दी  गई  कुछेक  परियोजनाएं  कार्य  कर  रही  हैं  जबकि

 अन्य  परियोजनाएं  का्यान्वयन  के  विभिन्न  चरणों  में  24...  रिवाड़ी

 23...  मालनपुर

 और  की  स्थापना  करने

 संबंधी  प्रस्ताव  प्राप्त  होते  पर  सरकार  उन  पर  त्रिचार  आगरा  में

 कोई  आईं.सी.डी  को  स्थापना  करने  के  संबंध  में  अलग  26...  नागपुर

 से  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 25.  औरंगाबाद

 27...  वाराणसी

 बिवरण  28...  रायपुर

 अंतर-मंत्रालीय  समिति  द्वारा  अनुमोदित  इंनलैंड  कंटेनर  29...  आगरा

 ।
 डिपो/कंटेनर  फ्रेट  स्टेशनों  (

 आईसीडी/सीएफएस)
 की  सूची  30...  न्यू  मंगलौर

 1...  अमृतसर  31.  पानाम्बुर

 ».  कलकत्ता  32...  स्लेम

 3...  नव  सेवा
 33...  कोयम्बदूर

 4...  तूतीकोरिन  34...  रक्सौल

 5.  द्रोणगिरि  नोड  00  महाराष्ट्र  35...  सिलीगुडी

 6...  मद्रास
 36...  हल्दिया

 8...  कोचीन  00  38...  मेरठ

 9...  इंदार  39...  उन्नाव

 9.  कॉडला  40.  सहारनपर

 10...  सूरत  40.  विशाखापत्तनम

 फरीदाबाद  42...  भीलवाड़ा

 जोधपुर  43...  इलाहाबाद

 12.  बड़ौदा  44...  बरवाला

 नासिक  45...  पाराद्वीप  बंदरगाह

 उदयपुर  46...  बालुज
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 टायर  उद्योग  द्वारा  उत्पाद  शुल्क  की  चोरी

 1248.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 अपवंचन  महानिदेशालय  ने  टायर  उद्योग  के

 संगठित  क्षेत्र  द्वारा  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  चोरी  के  जांच  के

 प्रथम  चक्र  में  उत्पाद  शुल्क  को  कितने  धन  की  चोरी  का  पता  लगाया
 है

 दूसरे  चक्र  में  की  गई  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  और

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  चोरी  रोकने  के  संबंध  में  किस  तरीके  से

 और  ॥॒

 लघु  और  कुछ  बड़े  टायर  निर्माताओं  से  कितनी  धनराशि

 बसूले  जाने  का  विचार  है  और  इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाए

 गए

 वित्त  मंत्री  :  अपबंचन  रोधी

 महानिदेशालय  द्वारा  वर्ष  1996  में  संगठित  क्षेत्र  में  टायर  निर्माताओं  के

 खिलाफ  प्रत्यक्ष  रूप  से  लगभग  89.19  करोड़  रुपए  के  केन्द्रीय  उत्पाद

 शुल्क  अपवंचन  के  एक  मामले  का  पता  लगाया  गया

 अपवंचन  रोधी  प्रचालनों  के  दूसरे  चक्र  मध्यम  दर्जे  के

 उद्योग  क्षेत्र  में  कुछेकਂ  टायर  बिनिर्माताओं  की  जांच  की  गई  इन
 मामलों  में  अब  तक  किए  गए  जांच  कार्यों  स ेलगभग  6  करोड़  रुपए
 की  राशि  के  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  कथित  अपवबंचन  का  पता  चला

 इन  मामलों  में  इस  आसूचना  के  आधार  पर  जांच  की  गई  है  कि

 कुछेक  टायर  विनिर्माताओं  ने  ट्रैक्टर  ट्रेलर  टायरों  का  बहाना  बना  कर

 हल्के  वाणिज्यिक  बाहन  टायरों  को  हटाया  हल्के  वाणिज्यिक

 वाहन  टायरों  पर  उच्च  दर  पर  शुल्क  लगाया  जाता

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  अधिनियम  और  उसके  तहत  बनाए

 गए  नियमों  के  उपबंधों  के  अनुसार  न््यायनिर्णयन  के  बाद  राशि  की

 वसूली  की  जा  सकती  संगठित  क्षेत्र  मे ंटायर  विनिमांताओं

 द्वारा  इस  संबंध  में  स्वेच्छिक  रूप  से  5.85  करोड़  रुपए  पहले  ही  अदा

 किए  जा  चुके  अभी  तक  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में टायर  बिनिर्माताओं

 के  खिलाफ  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  गई

 विद्युत  संयंत्रों  को  कोयले  की  आपूर्ति

 1249.  श्री  वाडियार  :

 जगन्नाथ  :

 श्री  संदीपान  थोरात  :

 क्या  कोयला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  बिद्युत  संयंत्रों  की  कोयले  की  कुल  वार्षिक

 आवश्यकता  क्या
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 प्रत्येक  कोयला  आधारित  विद्युत  संयंत्र  द्वारा  वर्ष  1996-97
 के  दौरान  माहबार  कितने  क्रयादेश  दिए

 प्रत्येक  विद्युत्त  संयंत्र  को  वर्ष  1996-97  के  दौरान  माहवार

 कोयले  की  कुल  कितनी  आपूर्ति  कौ

 सरकार  द्वारा  प्रत्येक  विद्युत  संयंत्र  को  चाहे  वह  सरकारी

 क्षेत्र  का  हो  अथथा  निजी  क्षेत्र  का  हो  उनकी  आवश्यकता  अनुसार
 कोयले  की  आपूर्ति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
 और

 देश  में  विशेषकर  सिंगरेनी  कोयला  खान  में  कोयले  के

 उत्पादन  में  वृद्धि  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 कोयला  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्री  कान्ति  :

 वर्ष  1996-97  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  विद्युत  गृहों  के  लिए

 21.5  मिलियन  टन  कोयले  की  मांग  का  अनुमान  लगाया  गया  किंतु

 विद्युत  गृह-वार  उत्पादन  लक्ष्य  केवल  199.64  मिलियन  टन  कोयले

 की  आवश्यकताओं  को  दर्शाता

 और  केन्द्रीय  खिद्युत  प्राधिकरण  कोयला

 आधारित  प्रत्येक  विद्युत  संयंत्र  उनके  लिए  निर्धारित  किए  गए
 उत्पादन  लक्ष्यों  के आधार  कोयले  के  आबंटन  किए  जाने  को

 सिफारिश  करता  द्वारा  की  गई  सिफारिश  पर  स्थायी

 संयोजन  समिति  द्वारा  विचार  किया  जाता  जो  कि

 प्रत्येक  तापीय  विद्युत  गृह  को  कोयले  का  आबंटन  तिमाही  आधार  पर

 निम्नलिखित  को  देखते  हुए  करती  कोयले  की  समग्र  कठिनाईयों  को

 ध्यान  में  रखते  कोयले  करा  विद्युत  गृहों  पर  उतराई  की

 सुविधाएं  तथा  कोयले  की  आपूर्ति  हेतु  समय  से  भुगतान  किया

 1996  की  अवधि  के  दौरान  निजी  क्षेत्र  की
 कोयला  कम्पनियों  प्रत्येक  विद्युत  संयंत्र  को  दी  जाने  बाली  कोयले

 की  आपूर्ति  की  माह-बार  मात्रा  के  संबंध  में  ब्यौरा  बिबरण  में  दिया  गया

 (a)  विद्युत  क्षेत्र  को  दी  जाने  बाली  कोयले  की  आपूर्ति  को

 उच्चतम  प्राथमिकता  दी  जाती  विद्युत  क्षेत्र  को कोयले  की  आपूर्ति
 का  प्रबोधन  नियमित  रूप  से  अन्न्तमंत्रालयीय  दल  द्वारा  बिना  इस  बात

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  यह  सार्वजनिक  अथबा  निजी  क्षेत्र  के  हित
 में  है अथवा  किया  जाता  जहां  कहीं  भी आवश्यक  कोयले
 की  आपूर्ति  को  बढ़ाने  के  लिए  उपयृक्त  सुधारात्मक  कारंबाई  की  जाती

 (S)  विद्युत  क्षेत्र  को  कोयले  के  प्रेषण  में  कई  वर्षों  से  निरन्तर

 वृद्धि  हो  रही  कोल  इण्डिया  तथा  सिंगरेनी

 कोलियरीज  कंपनी  दोनों  ही  विद्युत  क्षेत्र  की

 बढ़ती  मांग  को  पूरा  करने  में  समर्थ  रही  में  कोयले
 के  उत्पादन  को  बढ़ाने  हेतु  विभिन्न  कदम  उठाये  गये  जिनमें  अन्य

 बातों  के  नई  कोयला  खानों  को  विद्यमान

 खानों  का  आधुनिकीकरण  किया  जाना  तथा  कंपनी  में  ओद्योगिक  संबंधा
 में  सुधार  किया  जाना  शामिल
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 2  3  4

 नासिक  पर  २  379  330  377

 खापरखेड़ा  33  25  34

 परली  203  239  260

 पारस  हि  -
 16  17

 107  160  130

 ट्रमम्बे  10  10  2

 कोरबा  ईस्ट  163  190  172

 कोरबा  वेस्ट  252  203  281

 क्ममरकंटक  46  52  82

 सतपुड़ा  457  439  401

 बिरसिंहपुर्र  154  145  119

 कोरबाएसटीपीएस  1141  1066  997

 विध्याचल  495  383  408

 रामागुंडम  893  946  660

 कोथागुडम  577  436  362

 रामागुंडम  26  27  30

 बिजयवाड़ा  659  683  666:

 मुड्डानूर  ॥॒
 241  127  66

 तूतीकोरिन
 ह

 255  258  258  197

 मेददूर  294  319  336

 एननोरे  224  245  220

 नेल्ल्नोरे  21  9

 रायचुर  ल्  387  348  303

 बरौनी  67  49  47

 पतरातु  94  105  112

 मुजफ्फरपुर  52  5  19

 पटना  0  2  0

 लेनूघाट  7  8  0

 चन्द्रपुर  201  127  108

 150  132  106

 डीवीसी  105  67  “72

 5  6  7  8

 321  342  212  216

 116  154  170  187

 246  212  312  261

 26  10  10  10  .

 137  180  202  221
 ह
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 171  130  131  173

 271  184  154  219

 46  34  29  21

 403  421  462  495

 74  74  94

 1007  988  946  994

 433  428  454  577

 651  560  659  462

 384  282  226  265

 27  23  26  24

 576  742  634  686

 171  97  69  95

 282  237  262  280

 333  352  401  432

 299  255  242  264

 6  .  >_

 358  280  308

 49  46  AS  85  14

 101  92  भरा  61

 20  9  25  ।2

 2  2  2...  0

 0  26  34...  56

 157  134  65  “..  “147

 168  118  140
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 तह  ्ेी  न  ख  ख  आफ  खऑ92$क्छ  न  हि

 सीईएससी  139  116  120  ,  120,  हु  13।  139

 टीटागढ  88  102  ५0  106  83  84  86

 चंडल  oR  ।।8  ।6  119  97  126  106

 संथालडीह  101  97  70  83  83  82  82

 कोलाघाट  412  403  409  443  414  438  458

 59  62  47  75  54  44  49

 फरक्का  582  463  428  428  451  391  480

 तह्नचर  144  128  126  0  123  110  110

 तलचर  एसटीपीएस  0  0  0  139  17  82  66

 इंब  घाटी  123  116  97  142  128  178  254

 कहलगांब  222  241  182  278  209  220  270

 बंगईगांव  27  38  24  32  33  24  18

 लोक  अदालतें

 1250.  श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  कया  विधि  और  न्याय  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लोक  अदालत  का  क्षेत्राधिकार  बढ़ाने  के  संबंध  में

 सरकार  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  कुछ  राज्य  सरकारों  को  माह  में  कम

 से  कम  दो  बार  लोक  अदालत  आयोजित  करने  के  लिए  निर्टेश  दिया

 है

 यदि  तो  ऐसे  राज्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  अन्य  राज्यों

 को  इस  प्रकार  के  निर्देश  नहों  देने  के  क्या  कारण

 (S)  क्या  कंन्द्र  सरकार  के  इन  निर्देशों  का  संबंधित  राज्यों  द्वारा
 पालन  किया  जाता  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 विधि  कार्य  विधायी  विभाग  और  न्याय  विभाग  के

 राज्य  मंत्री  रमाकांत  :  जी

 प्रश्न  ही  नहीं

 जी  सभी  राज्य  सरकारों  को  अनुरोध  कर  दिया

 गया

 प्रश्न  हो  नहीं

 जी

 अब  तक  प्राप्त  उत्तर  के  आधार  पर  16  राज्यों/संघ  राज्य

 क्षेत्रों  अथांत्  आंध्र

 मध्य

 उत्तर  प्रदेश  के  बिभिन्न  जिलों  और  दिल्ली  राष्ट्रीय  राजधानी

 राज्यक्षेत्र  मे ंलोक  अदालतें  आयोजित  की  गई  जिनमें  ७8,262
 मामले  विनिश्चित  किए  गए

 प्रश्न  ही  नहीं

 वस्त्र  मिलों  का  पुनरूद्धार

 251.  श्री  शान्तिलाल  पुरधोत्तम  दास  पटेल  :

 श्री  भक्त  चरण  दास  :

 श्री  दिनशा  पटेल  :

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  विभिन्न  राज्य  सरकारों  से

 अपने  राज्यों  में  राज्य  वस्त्र  मिलों  के  पुनरूद्धार  तथा  पुनर्गठन  के

 लिए  तथा  उन  मिलों  क॑  कामगारों  की  देय  राशि  संबंधी  मामलों  के

 निपटान  के  लिए  धनराशि  की  मांग  के  संबंध  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यज्ञार  ष्यौरा  क्या

 इस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्रवाई  की  और
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 प्रत्येक  राज्य  सरकार  का  इस  प्रया  -  टतु  बर्ष  1995-96
 तथा  1996-97  के  दोरान  कितनों  घनरांश  प्रदाल  की  गई  2

 वस्त्र  मंत्री  :  से  उद्योग

 मंत्रालय  के  अनुसार  ओऔद्योगिक  विकास  बिभाग  को  राज्य  बस्त्र  मिलों

 का  पुनर्निर्माण  करने  के  प्रस्तावों  सहित  विभिन्न  राज्य  सरकारों  से

 407.86  करोड़  मूल्य  के  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  से

 सहायता  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रचालन  संबंधी  रूपकात्मकताओं  को

 भौतम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  ही  प्रस्तावों  के  ब्योरों  पर  कार्यवाही  की

 ॥॒
 '

 इस  समय  राष्ट्रीय  नवीकरण  निधि  से  सहायता  केन्द्रीय  सरकारी

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  स्वेच्छिक  सेवा  निवृति  योजना  का  सुव्यबस्थित
 कामगारों  को  परामर्श  प्रशिक्षण  देने  तथा  पुनर्तैनात  करने  में

 सहायता  देने  संबंधी  योजनाओं  तक  ही  सीमित
 ह

 सार्थजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  रिक्त  पद

 1252.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :

 श्री  साम्बासिता  राव  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दिनांक  6  i906  के

 फायनानशियल  एक्सप्रेसਂ  में  “105  पी.एस.यूज  हेड  अनएबल  दू  :

 मैच  सीज  रिम्यूनरेशनਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर

 आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों

 के  लिए  योग्य  व्यक्तियों  के  चयन  में  कठिनाई  महसूस  कर  रही

 क्या  सार्बजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  शीष॑स्थ  अधिकारियों

 को  ब्रतमान  में  दिया  जा  रहा  बेतन  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  द्वारा  दिये  जा

 रहे  वेतन  से  कम  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  और  उपलब्ध

 जानकारी  के  अनुसार  31.10.1996  की  स्थिति  के  अनुसार  सरकारी  क्षेत्र

 के  उपक्रमों  में  मुख्य  कार्यपालकों  के  28  पद  रिक्त  इन  रिक्त  पदों

 में  से  22  पदों  के  लिए  लोक  उद्यम  चयन  मण्डल  द्वारा  पहले  ही  चयन

 किया  जा  चुका

 और  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के निदेशक

 मण्डल  स्सर  के  कार्यपालकों  के  लिए  बेतनमानों  तथा  महंगाई  भत्ता

 फार्मूले  का  संशोधन  1.1.1992  से  किया  गया  था  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  के  कार्यपालकों  की  वेतन  संरचना  की  अनुशंसा  करने  के  लिए

 एक  बेतन  संशोधन  समिति  का  गठन  किया  गया  है  जो  1.1.1997  से
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 प्रभावी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कार्यपालकों  की  वेतन

 संरचना  पर  अनुशंसा  करते  समय  वेतन  संशोधन  समिति  विभिन्न  संबद्ध

 कारकों  पर  विचार
 हु

 न्यूनतम  कर  विकल्प

 1253.  सुब्बारामी  रेड्डी  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :  *

 क्या  न्यूनतम  कर  विकल्प  प्रस्ताव  को  वापिस  लेने  की

 भारी  मांग  हो  रही

 क्या  बहुत  से  उद्योगपतियों  ने  भी  निर्णय  पर  पुनर्वियार
 करने  तथा  प्रस्ताव  को  बापिस  लेने  का  अनुरोध  किया  और

 इस  पर  सरकार  कौ  क्या  प्रतिक्रिया  है लथा  इसको  वापिस

 न  लेने  के  मुख्य  कारण  क्या

 वित्त  मंत्री  :  और  न्यूनतम
 वैकल्पक  कर  के  उपबंधों  को  वापस  लेने  अथवा  उनमें  संशोधन

 करने  के  बारे  में  कुछ  अभ्याखेदन  प्राप्ल  हुए

 (Ct)  न्यूनतम  वैकल्पिक  कर  को  शुन्थ  कर  अथवा  कम

 कर  अदा  करने  वाली  ऐसी  कंपनियों  लाभ  के  12.9  प्रतिशत

 से  पर  कुछ  कर  लगाने  के  लिए  लागू  किया  गया  जो  काफी

 अधिक  खाता-लाभ  तो  दिखा  रही  थीं  किन्तु  कोई  कर  अदा  नहीं  कर

 रही  थी  अथवा  बहुत  ही  कम  कर  अदा  कर  रही

 रूग्ण  औद्योगिक  इकाइयों  का  भारतीय  स्टेट

 बैंक  द्वारा  पुनर्वास

 1254.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  थिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ह

 AS)  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारतीय

 स्टेट  बैंक  समूह  के  रूणण  औद्योगिक  इकाइयों  के  पुनर्वास
 कार्यक्रम  के  संबंध  में  औद्योगिक  और  बित्तीय  पुनर्निमांण  बोर्ड  के

 निदेशों  और  दिशानिर्देशों  का  पालन  महीं  कर  रहा

 यदि  तो  गंत  तीन  बर्षों  के  दौरान  इस  प्रकार  के  कितने

 मामले  सरकार  की  जानकारी  में  लाए  और  ब-ब

 (1)  1990  से  आगे  ओद्योगिक  और  बित्तीय  पुनर्निमांण  बोर्ड

 द्वार  जारी  ऐसे  निर्देशों  फा  ब्यौरा  क्या  उक्त  बैंक  की  भागीदारी  से

 ,  कितनी  रूग्ण  इकाइयों  का  पुनर्वास  किया  गया  तथा  उक्स  अवधि  के

 दौरान  कितनी  बार  उक्त  समूह  के  बैंकों  ने  अपने  वित्तीय  दायित्थ  का

 औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  लथा  भारतीय  रिजरब॑  बैंक  के

 निर्देशों  के  अनुसार  निर्वाह

 विस  मंत्री  :  से  सूचना  शक्कत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 कपास  का  निर्यात

 1255.  श्री  सुरेश  प्रभु  :  वर्ण  1995-96  में  कपास  का  राज्यवार  उत्पादन

 श्रीमती  वसुन्थरा  राजे  :  26.8.1996  को  कपास  सलाहकार

 श्री  बल्लभ  भाई  कठेरिया  :  बोर्ड  द्वारा  अनुमानित

 श्री  सिदया  कोटा  :
 राज्य

 |...
 उत्पादन  गांठ

 क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बर्ष  1995-96  के  दोरान  राज्यवार  कपास  का  कितना

 उत्पादन

 क्या  सरकार  ने  वर्ष  1996-97  के  लिए  कपास  के  निर्यात

 के  कोटे  संबंध  में  घोषणा  की

 यदि  तो  विभिन्न  राज्यों  से  कपास  निर्यात  के  कितने

 कोटे  की  मांग  की  गई  है  और  उक्त  अयधि  बे  दौरान  प्रत्येक  राज्य  द्वारा
 कपास  की  कितनी  मात्रा  के  निर्यात  की  अनुमति  दी

 क्या  कपास  निर्यात  कोटे  की  घोषणा  में  अत्यधिक

 बिलम्ब  से  देश  के  कपास  उत्पादकों  में  गंभीर  चिंता  व्याप्त

 यदि  भविष्य  में  इस  प्रकार  के  बिलम्ध  न  होने  देने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 देश  में  कपास  के  मूल्यों  को  स्थिर  रखने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  क्या-क्या  कदम  उठाए  गए

 वस्त्र  मंत्री  :  कपास  सलाहकार
 बोर्ड  द्वारा  वर्ष  1995-96  के  दौरान  कपास  का  कूल  उत्पादन  153.50
 लाख  गांठ  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  इसके  राज्यवार  आंकड़े
 संलग्न  में  दिए  गए

 le)  कपास  वर्ष  1996-97  में  अभी  तक  नियांत  के

 लुक  कपास
 की  5.15  लाख  गांठों  का  कोटा  रिलीज  किया  गया

 हे
 जिभिन्न  एजेंसियों  के  आबंटन  संबंधी  कोटों  का  ब्यौरा

 विवरण-॥  में  दिया  गया

 1996-97  के  कपास  बर्ष  के  लिए  निर्यात  कोटों

 की  घोषणा  मौसम  के  आरंभ  में  ही  कर  दी  गई

 प्रश्न  नहीं

 सरकार  द्वारा  कपास  के  लिए  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  की

 घोषणा  की  गई  कीमत  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  स्तर  से  मीथे  गिए
 जाने  की  स्थिति  में  भारतीय  कपास  निगम  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 पर  कपास  की  अधिप्राप्ति  करके  उपजकर्ताओं  के  हितों  की  रक्षा

 सरकार  ने  मौसम  के  आरंभ  में  कपास  की  5.15  लाख  गांढों

 का  नियांत  कोटा  रिलीज  किया  इस  समय  रेशे  वाली,क्रंपास  की

 कीमतें  समर्थन  मूल्य  से  40  प्रतिशत  से  60  प्रतिशत  से  अधिक  बतलाई

 गईं

 प्रत्येक  गांठ  170

 पंजाब  14.35

 हरियाणा  11.30

 राजस्थान  13.75

 गुजरात  31.25  .25

 महाराष्ट्र  28.75

 मध्य  प्रदेश  14.25

 आंध्र  प्रदेश  27.35

 कर्नाटक  9.50

 तमिलनाडु  5.00

 अन्य  1.00

 156.00

 विवरण-]ा

 यबर्ण  1996-97  में  निर्यात  के  लिए  रिलीज  की  गई

 अपरिण्कृत  कपास  को  मात्रा

 मात्रा  के  पक्ष  में  रिलीज  कोटा

 1.50  बंगाल  देशी  सभी

 0.05  असम  कोमिला

 3.60  रेशेबाली  कपास

 भारतीय  कपास  निगम

 ।  भारतीय  कपास  निगम

 सी

 0.5  महाराष्ट्र  परिसंघ

 0.5  गुजरात  परिसंघ

 0.5  नेफेड

 0.5  हरियाणा  परिसंघ

 0.05  राजस्थान  परिसंघ

 0.10  मध्य  प्रदेश  परिसंघ

 0.10  आंध्र  प्रदेश  परिसंघ

 0.50  पंजाब  तथा  कर्नाटक

 राज्य  परिसंघ

 0.30  निजी  व्यापार

 5.15  लाख  गांठ

 (27  1996  की  स्थिति  के
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 राजस्थान  में  बैंकों  द्वारा  धनराशि  का  दुरूपयोग

 1256.  रासा  सिंह  रावत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राजस्थान  में  राष्ट्रीयकृत/निजी
 क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  धनराशि  के  संबंध  में  गबन  तथा

 दुरूपयोग  के  कितने  मामले  दर्ज  किए

 कितने  मामलों  की  जांच  की  गई  तथा  कितने  मामले  सही

 पाए  गए  और  कितने  मामले  अभी  भी  लंबित

 8  1918  लिखित  उत्तर  अब

 इन  मामलों  में  लिप्ल  व्यक्सियों  के  खिलाफ  क्या

 कांयबाही  की

 भविष्य  में  ऐसे  मामलों  की  पुनराबृत्ति  पर  रोक  लगाने  के

 लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 राजस्थान  में  बैंक  सेवाओं  को  और  ज्यादा  प्रभावी  बनाने

 के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 विस  मंत्री  :  से  (SB).  भारतीय  रिजर्य

 बैंक  में  मौजूदा  सूचना  प्रणाली  से  प्रश्न  में  पूछे  गए  तरीके  से  सूचना  नहीं
 मिलती  वर्ष  1993,  1994  और  1995  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  एवं
 गैर-सरकारोी  क्षेत्र  के  बैंकों  मे ंपता  लगाई  गई  धोखाधड़ी  की  कुल  संख्या

 तथा  उनमें  निहित  धनराशि  से  सबंधित  सूचना  निम्नलिखित  है  :-

 रुपये

 वर्ष  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के
 धोखाधड़ी  की  संख्या  निहित  धनराशि  धोखाधड़ी  की  संख्या  निहित  धनराशि

 1993  2213  320.32  223  8.61

 1994  2266  200.08  215  4.54

 +  युगांडा  शिलिंग  9844000

 1995  1890  115.51  182  14.51
 जिला  +अननरनननन जन  नननननन  न  ल्न  नमन  न  So pt ee

 पक  कक  ७  परोेजआपस  फ्ईके वर्ष  सूचना  निम्नलिखित  एवं  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  धोखाधडी
 उपलब्ध  सूचना  निम्नलिखित

 शामिल  दोषी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्रवाई  से  संबंधित  तत्काल

 (४)  दोषी  कर्मचारियों  की  संख्या  57  50  33

 (i)  उन  कर्मचारियों  को  संख्या  जिन  पर  बड़े/छोटे/दंड  लगाये  गये  हैं  874  1248  1160

 (४)  उपयुक्त  (॥)  में  से  पदच्युत/सेबामुक्त/हटाए  गये  कर्मचारियों  की  संख्या  312  360  301

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  ने  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  अनुरोध  पर

 भ्रष्टाचार  रोकने  तथा  धोखाधड़ी  पर  रोक  लगाने  के  लिए  समय-समय

 भारतीय  रिजरय॑  बैंक  द्वारा  सतत  आधार  पर  धोखाधड़ी  के

 मामलों  की  पुनरीक्षा  बैंकों  को  अलग-अलग  मामलों  में

 कार्यप्रणाली  और  साथ  ही  ऐसे  मामलों  की  आवृत्ति  रोकने  के  लिए

 अपेक्षित  सुरक्षा  की  सलाह  संचालन  कार्मिकों  को  समूचित
 प्रशिक्षण  देना  तथा  सूचित  किए  गए  प्रमुख  धोखाबड़ी  के  मामलों  में

 छानबीन  एवं  जांच  करना  और  साथ  ही  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वारा

 धोखाधडी-यहुल  क्षेत्रों  में  प्रणाली  एवं  प्रक्रिया  तथा  नियंत्रण-व्यवस्थाओं

 सहित  अचानक  निरीक्षण  करना  आदि  शामिल

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  वर्ष  1990  में  श्री  गोइपोरिया  की

 अध्यक्षता  में  में  ग्राहक  सेवा  संबंधी  समितिਂ  नियुक्त  की

 इस  समिति  ने  बैंकों  में  ग्राहक  सेवा  सुधारने  के  लिए  कई  सिफारशें  की

 इन  सिफारिशों  में  से  अधिकांश  सिफारिशों  को  बैंकों  द्वारा

 कार्यान्बित  किया  गया  भारतीय  रिजबं  बैंक  ने  ओमबड्समैंन
 1995"  बनाई  जिसमें  बैंकों  के  विरुद्ध  शिकायतों  का  शीघ्र

 एवं  कम  खर्चीला  समाधान  देने  का  प्रयत्न  किया  जाता

 कृषि  ऋणों  पर  व्याज  दरें

 1257.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  कृषि  क्षेत्र  की  सहायता  हेलु  कृषि  ऋणों
 की  ब्याज  दरें  अविनियमित  करने  का  प्रस्ताव
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 क्या  बिगत  कुछ  वर्षों  के  दोरान  कृषि  क्षेत्र  को  कम  मात्र

 में  ऋण  बितरित  किये  जाने  को  कृषि  उत्पादन  में  अत्यधिक  कमी  का

 मुख्य  कारण  माना  जा  रहा  और

 (71)  जर्ष  1993-94,  1994-95  और  1995-96  के  दौरान  कृषि
 क्षेत्र  को ऋण  की  मांग  और  पूर्ति  के  बीच  अन्तर  के  बारे  में  किए  गए
 आकलन  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  वर्षों  के  दोरान  कृषि  उत्पादन  में

 इसका  प्रभाव  कैसे
 ॥

 वित्त  मंत्री  :  से  भारतीय  रिजर्व

 बैक  के  वबतंमान  निदेशों  क॑  अग्रिमों  ऋण  एवं  कुछ
 अन्य  अग्रिमों  को  के  संबंध  में  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  वसूल
 की  जाने  बाली  ब्याज  दरें  अग्रिम/सीमा  के  आकार  पर  आधारित  होती

 बर्तमान  ब्याज  दरें  निम्नानुसार  हैं

 ऋण  सीमा  का  आकार

 (1)  तक  ओर  इसके  सहित  12.0

 (2)  25,000/-  रुपए  से  अधिक  और  ?  लाख  तक  13.5

 (3)  2  लाख  रुपए  से  अधिक  स्वतंत्र

 क्षेत्रीय  ग्रामोण  बैंक  अपनो  उधार  दरें  निर्धारित  करने  के  लिए
 स्वतंत्र  सहकारी  बैंक  भो  न्यूनतम  ।2  प्रतिशत  के  अध्यधीन  अपनी
 उधार  दरें  निर्धारित  करने  के  लिए  स्वतंत्र

 कृषि  उत्पादन  का  अन्य  बातों  के  जलवायु
 संबंधी  अधिमान्य  फसल  कीमतों  की  प्रत्याशा

 और  ऋण  सहित  निष्टियों  के  प्रयोग  पर  निर्भर  करता  कृषि
 उत्पादन  में  होने  वाली  घट-बढ़  केबल  ऋण  के  प्रयोग  में  घट-बढ़
 के  आधार  पर  स्पष्ट  नहीं  किया  जा

 कृषि  को  उधार  के  लिए  बैंकिंग  प्रणाली  के  संसाधनों  जिसमें

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  द्वारा  उचित  रूप  से

 वृद्धि  की  जाती  कृषि  क्षेत्र  की ऋण  संबंधी  प्रभावी  मांग  को  पूरा  करने

 के  लिए  पर्याप्त  समझा  जाता

 नाखार्ड  ने  सूचित  किया  है  कि  कृषि  क्षेत्र  को  आधार  स्तरीय  ऋण
 के  प्रबाह  में  निरंतर  वृद्धि  दिखाई  दी  कृषि  क्षेत्र  के  अंतगगंत  आधार

 स्तरीय  ऋण  का  प्रवाह  1991-92  में  11202  करोड़  करोड़  के  स्तर

 से  1993-94  के  अंत  में  16964  करोड़  रुपए  हो  गया  1994-95

 और  1995-96  के  दौरान  कुषि  क्षेत्र  को  अनुमानित  आधार  स्तरीय  ऋण

 का  प्रवाह  21424  करोड़  रुपए  और  24849  करोड़  रुषए

 1996-97  के  दौरान  कृषि  क्षेत्र  क ेलिए  आधार

 स्तरीय  ऋण  28817  करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  कृषि  ऋणों  पर  अधिक  ध्यान  केन्द्रित

 किए  जाने  के  उद्देश्य  भारतीय  रिजर्ब  बैंक  ने  उनसे  यह  कहा  है  कि

 ये  बिशेष  कृषि  ऋण  योजनाएं  तैयार  घर्ष  1994-95  और

 1995-96  के  लिए  विशेष  कृषि  ऋण  योजनाओं  के  अंतर्गत  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंकों  का  संबितरण  8255  करोड़  रुपए  और  10172

 करोड़  रुपए
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 1995-96  के  अंतर्गत  बैंकों  के  कार्यनिष्पादन  की  समोक्षा  करत्ते

 गवर्नर  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  मुख्य  कार्यपालकों:से  यह

 अनुरोध  किया  था  कि  बे  1995-96  की  तुलना  में  1996-97  की  विशेष

 कृषि  ऋण  योजनाओं  के  अंतर्गत  कृषि  के  लिए  अपने  संबितरणों  में

 कम  से  कम  25  प्रतिशत  बृद्धि

 निजी  बैंकों  की  स्थापना

 1258.  श्री  वेंकट  स्वामी  :

 श्री  शांतिलाल  पुरषोत्तम  दास  पटेल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निजी  बैंकों  की  स्थापना  करने  हेतु  लाइसेंस  देने  के  लिए
 क्या  मानदण्ड  अपमाए  जाते  हैं  तथा  गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष

 तथा  चालू  बित्त  ब्र्ष  में  अब  राज्यवार  जारी  किये  गये  लाइसेंसों  का

 ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  कुछ  उन  निजी  बैंकों  को  भी  लाइसेंस  जारी

 किये  हैं  जो  चुककर्ता  बैंकों  को  सूची  में  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  इसके  क्या

 कारण  हैं  2

 वित्त  मंत्री  :  भारतीय  रिजय॑  बैंक  ने

 1983  में  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  प्रवेश  के  संबंध  में

 मार्गनिर्देश  जारी  किए  मार्गनिर्देशों  क॑  गृुण-दोषों  के आधार

 पर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  क॑  नए  बैंकों  के  प्रवेश  की  अनुमति  देते  समय

 निम्नलिखित  बिन्दुओं  को  ध्यान  में  रखना  अपेक्षित  (1)  बेर्बबत्तीय

 क्षेत्र  सुधारों  क॑  उन  पृबप्राप्त  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने  में  सहायक  हों  जा

 कूल  मिलाकर  समाज  कं  लिए  सक्षम  और  निम्न  स्वागत

 वित्तीय  मध्यस्थता  उपलब्ध  कराते  (2)  वे  वित्तीय  रूप  से  अर्थक्षम

 (3)  बे  बैंकिंग  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिकी  के  उन्नयन  में  अच्छे  परिणाम  दे

 सकें  (4)  ब्रे  अनुचित  पूर्व  क्रय  अधिकार  और  आर्थिक  शक्ति  क॑  ऋण

 एकाधिकार  के  ओद्योगिक  समूहों  के  साथ  प्रर॑स्पर  धारिता

 आदि  जैसी  कामयां  जिनसे  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  राष्ट्रीयकरण  से

 पूर्व  पीड़ित  से  दूर  (5)  बैंकिंग  क्षेत्र  में  प्रथेश  की  स्वतंत्रता  को

 सावधानीपूर्बक  ओर  न्यायसम्मत  ढंग  से  करनां  आवश्यक

 ,  1993  में  मार्गनिर्देशों  के  जारी  होने  के  दस  गेर-सरकारी  बैंकों

 को  लाइसेंस  जारी  किए  गए  राज्य-बार  और  त्रप॑ं-बआर  विखरण  नीचे

 दिया  अया  है  :-
 बन  जतमन  न  लत  नमन  ७  तत्काल  ल्त  oe  ५

 बैंक  का  नाम  राज्य  का नाम  जारी  करने  की

 तारीख

 bo  2  3

 1993-94  दि
 ।.  यूटीआई  बैंक  गुजरात  28,2:1994
 जि  re  कल  न  तल  ene  oe  mae  ५  aaa  ली  निन+  व नन-म न  ee
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 1994-95

 इंदस  इंड  बैंक  महाराष्ट्र  2.4.1994

 3.  आइसी  आईसी  आई  महाराष्ट्र  17.5.1994
 वेंक

 ै

 4.  ग्लोबल  टुस्ट
 बैंक  आशभ्ध्र  प्रदेश  6.9.1995

 5.  एचडीएफसी  बेंक  महाराष्टू  5.1.1995

 6.  सेंचूरियन  बैंक  गोवा  13.1

 ,

 दा  7.  बैंक  आफ  पंजाब  चण्डीगढ़  7.4.1995

 ४.  टाइम्स  बैंक  हरियाणा  8.6.1995

 ५.  डेबल्पमेंट  क्रेडिट  महाराष्ट्र  1.6.1996

 ॥  बैंक

 10.  आईडीबीआई  बैंक  मध्य  प्रदेश  13.11  .1995

 सरकार  गैर-सरकारी  बैंकों  की  स्थापना  के  लिए  लाइसेंस
 जारी  नहीं  करती  भारतीय  रिजर्व  बैंक  गैर-सरकारी  बैंकों  की  स्थापना

 के  लिए  लाइसेंस  जारी  करता

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  किसी  ऐसे  नए
 बैंक  को  लाइसेंस  जारी  नहीं  किया  है  जिसका  संवर्धन  किसी  ऐसी
 कम्पनी  द्वारा  किया  गया  जिसका  नाम  बेंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं

 की  चुककर्ता  सूची  में  आया

 प्रश्न  ही  नहीं

 राजा  चैलय्या  समिति

 1259.  कृपासिन्धु  भोई  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 राजा  चैलय्या  समिति  को  सिफारिशों  को  मुख्य  बातें  क्या

 और  है

 उन  सिफारिशों  का  क्या  ब्यौर  है  जिन्हें  अब  तक  ल्तांगू
 किया  जा  चुका

 बित्त  मंत्री  :  राजा  चैलय्या

 समिति  की  सिफारिशों  में  कर-कानूनों  में  संरचंसात्मक  सुधारों  पर

 व्यापक  बल  दिया  गया  है  जो  यरणबद्ध  तरीके  से  कार्यान्वित  किए

 जाने

 गत  पांच  वर्षों  मे ंकुछ  सिफारिशें  क्रियान्चित  की  गई

 इसमें  समा  शुल्क  के  बारे  सीमा  शुल्क  की  उच्चतम  दर  मेँ

 शुल्क  दरों  की  संख्या  में  कटोतो  और  बहुत  सी  उपयोग

 आधारित  छूटों  की  समाप्ति  तथा  आयकर  कं  बारे  में  प्रत्यक्ष  कर

 8  1918  लिखित  उत्तर  138

 कानूमों  के  अन्तर्गत  कटौतियों  का  1,20,000/-  रुपए
 तक  की  आय  बाले  गेर  व्यापारी  कर-दाताओं  के  लिए  सरलीकृत
 एकलशीट  विवरणी  को  शुरूआत  और  स्रोत  कर  पर  कटौती  से

 सम्बन्धित  प्रक्रियाओं  और  नियमों  का  सरलीकरण  शामिल  |

 राज्यों  के  साध्यम  से  निरयांत  क्षेत्रों  को

 अबसंरचनात्मक  सुविधाओं  के  लिए  प्रोत्साहन

 1260.  श्री  नामदेख  दिवाथे  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  अवसंरचनात्मक  सुविधाओं  एवं  निर्यात

 क्षेत्रों  की  स्थापना  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  प्रोत्साहन  पैकेज  उपलब्ध

 कराने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  को  महाराष्ट्र  सरकार  से  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार

 में  अपने  उत्पादों  को  बढावा  देने  के  लिए  प्रोत्साहन  पैकेज  मांगने  के

 संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  नियाल  संवर्धन  में  राज्य  सरकारों  को  शामिल

 करने  फे  लिए  क्या  कदम  उठाए

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 और  निर्यातोन्मुख  उत्पादन  के  लिए  ढांयागत  सुविधाओं  के

 सृजन  में  राज्य  सरकारों  को  शामिल  करने  की  दृष्टि  से  1994

 में  एक  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  निर्यात  संवर्धन  औद्योगिक  पार्क

 योजना  शुरू  की  गई  इस  योजना  में  प्रत्येक  राज्य

 में  एक  के  सृजन  का  प्रावधान  केन्द्र  सरकार  का

 अनुदान  पूंजीगत  व्यय  का  75  प्रतिशत  होगा  जो  प्रत्येक  मामले  में  10

 करोड़  तक  की  राशि  तक  सीमित  भूमि  की  व्यवस्था  राज्य

 सरकार  द्वारा  अपने  खर्च  पर  की  केन्द्र  सरकार  ने  अब  तक

 हिमाचल

 उत्तर  आन्श्र  पश्चिमी

 मध्य  प्रदेश  और  जम्मू  तथा  कश्मीर  से  प्राप्त

 18  प्रस्तावों  को  मंजूरी  दे  दी  है  जो  क्रियान्वयन  के  थिभिन्न  चरणों  में

 हैं  ।

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  सात  निर्यात  संसाधन  जोन

 स्थापित  किए  गए  ये  उत्तर

 पश्चिमी  बंगाल  और  आन्ध्र  प्रदेश  में  स्थित  केन्द  सरकार  ने

 हाल  ही  में  राज्य  सरकारों  को  और  संयुक्त/निजी  क्षेत्र  को  नियांत

 संसाधन  जोनों  की  स्थापना  करने  की  अनुमति  दी

 सरकार  ने  बर्ष  1996-97  के  दौरान  निवेश-संतुलन
 योजनाਂ  शुरू  की  है  जिसमें  नियांत  उत्पादन
 और  वाहन  के  लिए  बुनियादी  सुविधाओं  की  कठिनाइयों  को  कम  करने
 के  लिए  पूंजोगत  नियेश  को  संतुलित  करने  का  प्रावधान  इस  योजना



 139  लिखित  उत्तर

 के  तहत  सहायता  के  स्िए  अभिज्ञात  राज्य  सरकारों  के  प्रस्तावों  समेत

 प्रस्ताबों  का  बित्त  पोषण  इस  प्रयोजन  के  लिए  अलग  से  रखी  गई  विशेष

 निधि  में  से  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  किया  जाना  इस  प्रयोजन  के  लिए

 बर्ष  1996-97  के  लिए  अलग  से  25  करोड़  को  राशि  की  व्यवस्था

 की  गई

 और  निम्नलिखित  तीन  प्रस्ताव  महाराष्ट्र  सरकार  से

 सड़क  सुधार  के  बारे  में  मिले  जो  योजना  के  तहत

 बाणिज्य  मंत्रालय  के  सक्रिय  वियाराधीन  हैं  :-

 (1)  मुम्बई-नासिक  खण्ड  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  3  को

 चौड़ा

 (2)  यूरन  पनबेल  स्टेट  राजमार्ग  54  का  पुनरूद्धार

 (3)  नासिक  से  इगतपुरी  खण्ड  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्ग  3  का

 सुधार

 केन्द्र  सरकार  निर्यात  संवर्धन  में  बुनियादी
 निवेश  सामग्री  चुंगी  से  बाधाओं  को  दूर  करने  इत्यादि

 का  प्रावधान  करने  में  राज्य  सरकारों  की  भागीदारी  चाहती  राज्यों  से

 संबंधित  विशिष्ट  चिन्ता  के  मसलों  पर  भी  उनसे  परामर्श  किया  जाता

 राज्यों  की  सक्रिय  भागीदारी  निर्यात  उपायों  का  एक  आवश्यक

 हिस्सा  वाणिज्य  मंत्रालय  के  सुझाव  पर  अधिकांश  राज्य  सरकारों

 ने  अपने  राज्यों  में  निर्यातकों।आयातकों  को  पेश  आने  वाली

 समस्याओं  पर  विचार  करने  अथवा  उनका  निराकरण  करने  के  लिए

 मुख्य  मंत्री  अथवा  मुख्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में  शीर्ष-स्तरीय  संगठन

 स्थापित  किए  प्रत्येक  राज्य  में  एक  राज्य  निगम  को  अधिकतम

 निर्यात  अर्जन  की  शर्त  में  शिथिलता  देते  हुए  निर्यात  कराने  का  दर्जा

 दिया  गया

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  महाराष्ट्  में

 प्रीमियम  की  बसूली

 1261.  श्री  अन्नासाहिब  एम.के  पाटिल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  मे ंजीवन  बीमा  निगम

 द्वारा  पालिसीधारकों  से  प्रीमियम  के  रूप  में  कुल  कितनी  राशि  एकत्र  की

 गई  है  तथा  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  महाराष्ट्र  में  कितने  व्यक्तियों

 को  बोसा  किया  और

 उक्त  अबधि  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  विभिन्न  विकास

 परियोजनाओं  पर  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  अनुमानतः  कितना

 निवेश  किया  है  2

 वित्त  मंत्री  :  से  अपेक्षित

 सूचन्क  एकन्न  को  जा  रही  है और  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  निर्यात  नीति

 1262.
 श्री  संदीपान  थोरात  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  निर्यात  के  उदारीकरण  और  सार्वभौमिकरण

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  बिशेष  रूप  से  भारी

 उद्योगों  क ेलिए  विशेष  नीति  तैयार  को

 यदि  तो  तलत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  गत  तीन  यर्षो

 के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  अभी  तक  प्राप्त  की  गई  उपलब्धियों  का  ब्योरा

 क्या  और

 चुने  गए  क्षेत्रों  में  प्रोत्साहन  पैकेज  और  उन्नत  प्रौद्योगिकी

 द्वारा  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  निर्यात  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ताकि  थे  विश्व  स्तर  पर  लागत  प्रभावी

 गुणबत्त  उत्पादों  का  विशेष  लाभ  उठाते  हुए  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  जा

 सकें  2

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 से  मौजूदा  निर्यात  नीति  आम  तौर  पर  नियांत  व्यापार  के

 लिए  बनाई  गई  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  खासकर

 -  भारी  उद्योग  के  लिए  कोई  बहू  प्रयोजन  निर्यात  नीति  नहीं  बनाई  गई
 निर्यात  के  अंतराष्ट्रीयकरण  के  माहौल  में  सरकारी

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  ने  भारी  उद्योग  समेतਂ  अपने  प्रयालनों  के  क्षेत्र  मे ंअपने

 निर्यात  की  कार्य  योजनाओं  को  इस  प्रकार  पुनः  नियोजित  किया  है  कि

 वे  उदारीकृत  अर्थव्यवस्था  और  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा

 वातावरण  के  अनुकूल  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  ने  अपने

 क्रियाकलापों  के  विविधीकरण  के  एक  भाग  के  रूप  में  पुनः  संरचना

 करने  की  प्रक्रिया  पहले  ही  शुरू  कर  दी  है  जिनमें  शामिल

 विदेशी।भारतीय  साझेदारों  के  साथ  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना  करना

 ताकि  साझेदारों  की  प्रौद्योगिकी  एवं  बाजार-शक्तियों  तक  निरन्तर  पहुंच
 कायम  हो  बेहलर  गुणवत्ता  और  प्रभावी  लागत  के  लिए  नए
 प्रयास  पहले  ही  शुरू  कर  दिए  गए

 भारत  सरकार  के  विभिन्न  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  किए
 जाने  बाले  निर्यात  कारोबार  के  बारे  में  ठेका  संबंधी  व्यवस्था  के  लिए

 कोई  केन्द्रीय  रजिस्ट्री  व्यवस्था  नहीं

 न्यूनतम  आवश्यकता  हेतु  धनराशि

 1263.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  इस  वर्ष  जुलाई  में  हुए  मुख्यमंत्रियों  के  सम्मेलन  में

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  ढांचागत  क्षेत्र  विशेषकर

 विद्युतीकरण  तथा  आवास  के  क्षेत्रों  में  न्यूनतम
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  पर्याप्त  धनराशि  जारी  करने  का

 आश्वासन  दिया
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 यदि  तो  कितनी  धनराशि  दिए  जाने  फा  आश्वासन

 दिया  गया  तथा  राज्य  सरकारों  को  राज्यवार  कितनी  धनराशि  वितरित

 की

 इल  क्षेत्रों  में  शुरू  की  गई  परियोजनाओं  को  बर्तमान  स्थिति
 के  बारे  में  रिपोर्ट  क्या

 क्या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  आश्वासन  के  अनुसार  राशि

 उपलब्ध  नहीं  कराए  जाने  के  बारे  में  सूचित  किया  और

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  2

 वित्त  मंत्री  :  से  मुख्य-मंत्रियों
 का  सम्मेलन  दिनांक  4-5  1996  को  हुआ  जिसमें

 वरीयतापूर्वक  ध्यान  दिए  जाने  और  समयबद्ध  रूप  से  कार्य  पूरा  किए
 जाने  के  लिए  न्यूनतम  आवश्यक  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  सात  मूलभूत

 न्यूनतम  सेवाओं  को  चिन्हित  किया  ये  कार्यक्रम  इस  प्रकार  से

 (1)  ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  शुद्ध  पेयजल  के  प्रावधान  को  100

 प्रतिशत  राशि  की  (2)  ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  सेवा  सुविधाओं  को  100  प्रतिशत  राशि  की  (3)  प्राथमिक

 शिक्षा  को  व्यापक  (4)  बेघर  गरीब  परिवारों  को  सार्वजनिक

 आवासीय  सहायता  का  प्रावधान  (5)  सभी  ग्रामीण  ब्लाकों  और  शहरी

 स्लमों  और  कमजोर  बर्गों  के  प्राथमिक  स्कूलों  में  दोपहर  के  भोजन  की

 (6)  बिना  सड़कों  वाले  गांवों  और  स्थानों  को  सड़कों  द्वारा

 जोड़ने  सम्बन्धी  और  (7)  गरीबों  पर  विशेष  ध्यान  देते  हुए
 सार्वजनिक  बितरण  प्रणाली  को  कारगर

 इन  सेवाओं  के  लिए  निधियों  की  उपलब्धता  बनाने  के  लिए  वित्त

 वर्ष  1996-97  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  बजट  में  अतिरिक्त

 केन्द्रीय  सहायता  के  तौर  पर  राज्यों  को  2466  करोड़  रुपए  की  राशि

 मुहैया  कराई  गई  इस  राशि  में  से  250  करोड़  रुपए  झुग्गी  बासियों

 के  लिए  निधांरित  किए  गए  हैं  शेष  2216  करोड़  रुपए  राज्यों  को

 आ्ंटित  किए  गए  हैं  और  यह  राशि  उपर्युक्त  सात  चिन्हित  मूलभूत

 न्यूनतम  सेवाओं  के  लिए  राज्यों  की  वार्षिक  योजना  में  पहले  से  जुटाए

 गए  प्रावधान  के  अतिरिक्त

 कुछ  राज्य  सरकारों  ने  मूलभूत  न्यूनतम  सेखाओं  और  स्लम

 बिकास  योजनाओं  के  लिए  अतिरिक्त  केन्द्रीय  सहायता  शीघ्र  जारी

 किए  जाने  के  लिए  प्रतिवेदन  किया  स्लम  विकास  की  स्कीमों  सहित

 मूलभूत  न्यूनतम  सेवाओं  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  दिनांक  ।।

 1996  को  राज्यों  को  कुल  स्वीकृत  राशि  का  25  प्रतिशत  जारी

 किया  जा  चुका  राज्यों  को  25  प्रतिशत  की  दूसरी  क्रिस्त

 1996  में  तथा  25  प्रतिशल  की  तीसरी  किस्त  1997  में  दी

 शेष  राशि  राज्यों  को  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  योजना

 मंत्रालय  से  प्रगति  रिपोर्ट  प्राप्त  करने  के  बाद  ही  अदा  की  वर्ष

 1996-97  में  मूलभूत  न्यूनतम  सेवाओंਂ  लिए  अतिरिक्त  केन्द्रीय

 सहायता  के  आबंटन  सलम  स्कीमों  के  लिए  दिए  गए  250

 करोड़  रुपए  शामिल  नहीं  और  दिनांक  27.11.1996  तक  राज्य

 सरकारों  को  जारी  की  गई  राशि  को  दशने  वाला  विवरण  संलग्न
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 विवरण

 मूलभूत  न्यूनतम  सेबाओं  के  लिए  केन्दीय  सहायता  का
 आबंटन-(स्लम  योजना  के  2.50  करोड़  रुपए  के

 वर्ष  1996-97  के  लिए  और  27.11.96  तक  उनके  लिए  राज्य

 सरकारों  को  दी  गई  राशि

 रुपयों

 राज्य  आबंटित  राशि  दी  गई

 1.  विशिष्ट  श्रेणी  राज्य

 1.  अरुणाचल  प्रदेश  62.18  15.55

 2.  असम  _  154.14  38.53

 3...  हिमाचल  प्रदेश  64.41  16.10

 4.  जम्मू  और  कश्मीर  156.52  39.13

 5.  मणिपुर  44.30  11.08

 6...  मेघालय  37.03  9.26

 7.  मिजोरम  36.87  9.22

 8.  नागालैंड  37.53  9.38

 9...  सिक्किम  25.65  6.41

 10.  त्रिपुरा  46.37  11.59

 665.00  .25

 गैर  विशिष्ट  श्रेणी  राज्य

 आंध्र  प्रदेश  35.13

 2...  बिहार  225.67  56.42

 3.  गोवा  1.55  0.39

 4...  गुजरात  52.58  13.15

 5.  हरियाणा  19.08  4.77

 6.  कनटिक  59.40  14.85

 7...  केरल  69.64  17.41

 8...  मध्य  प्रदेश  144.09  36.02

 9.  महाराष्ट्र  96.78  24.20

 10.  उड़ीसा  79.26  19.82

 11...  पंजाब  25.59  6.40

 12.  राजस्थान  87.63  21.91

 13.  तमिलनाडु  82.36  20.59

 14.  उत्तर  प्रदेश  317.33  79.35

 5.  पश्चिम  बंगाल  130.00  ..  37.50

 जोड-॥  1551.48  .48  387  89
 ह

 बनननन-+>++  +ता  ०  लत  वन  नकल  त  जलन  «न  0  et
 सकल  जोड़
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 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  उच्च  पद

 1264.  श्री  तारीक  अनवर  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  दो  दर्षों  से  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  क॑  रिक्त

 उच्च  पद  भरे  नहीं  जा  रहे

 यदि  लो  इसक  क्या  कारण  और

 (1)  इन  स्थितियों  में  सुधार  लाने  के  त्निए  क्या  कदम  उठाए  गए

 हैं  2

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से

 सरकारी  क्षेत्र  के  उषक्रमों  क  रिक्त  उच्च  पदों  को  भरना  एक  सतत

 प्रक्रिया

 बिहार  में  प्रशिक्षण  केन्द्र

 1265.  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृषा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  बिहार  में  स्वनियोजन  योजना  के  अन्तर्गत

 कुल  कितने  प्रशिक्षण  केन्द्र  चलाए  जा  रहे  हैं  और  इन  कंन्द्रों  के

 प्राशक्षित  तकनीकी  व्यक्तियों  को  क्या  सहायता  प्रदान  को  जा  रही

 और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  क्षेत्र  की  आवश्यकताओं

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  बिहार  में  एस  और  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  का

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  सरकार  बिहार  राज्य

 सहित  पूरे  देश  में  स्थरोजगार  सृजन  क॑  लिए  विभिन्न  योजनाओं  को

 क्रियान्त्रिस  कर  रही  अधिकतर  योजनाएं  राज्य  सरकार/गैर  सरकारी

 संगठनों।अन्य  संस्थानों  क॑  एजॉन्सयों  क॑  माध्यम  से  संचालित  को  जा

 रही  हैं  जिन्हें  कन्द्र  सरकार  क॑  विभागों  द्वारा  अनुदान  सहायता  दी

 जाती

 संबंधित  सरकारी  विभागों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के  अनुसार  बिहार  में

 120  प्रशिक्षण  केन्द्र  हैं  ओर  स्वरोजगार  योजना  के  तहल  प्रत्येक  वर्ष

 लगभग  29,000  व्यक्षिलयों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा

 इन  कंन्द्रों  के तकनीकी  रूप  से  प्रशिक्षित  ऐसे  सभी  व्यक्षितयों  को

 ग्यरोजगार  उद्यमों  को  स्थापित  करने  के  लिए  सहायता  प्रदान  की  जातो
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 उत्तर  प्रदेश  में  उत्पादन  तथा  निर्यात  को  #:

 बढ़ाया  देने  हेतु  योजना

 1266.  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह

 बलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  राज्य  में  उत्पादन

 तथा  उत्पादों  के  नियांत  को  बढ़ावा  देने  हेतु  कोई  योजना॥प्रस्ताय  प्राप्त

 हुए  हें

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  कब  लक  निर्णय  ले  घ्लिए  जाने  की  संभावना

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 जी  -

 और  मुरादाबाद  में  प्रणाली  सुधार  योजना  के  लिए  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  एक  प्रस्ताव  को  क्रूशियल  बैल्लॉसग

 इन्न्रेस्टमेंट  के  अंतगंत  पहले  हा  मजूंरी  दी  जा  चुको  है  जिरभमों

 कंनद्ीय  सरकार  का  अंशदान  8  करोड़  का  परियोजना  पर  कुल
 12.41  करोड़  का  व्यय  होने  का  अनुमान  इस  परियाजना  को

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  विद्युत  वार्ड  द्वारा  निष्पादित  किया  जाना  है  जिसके

 कार्यान्वयन  को  देखने  क॑  लिए  राज्य  सरकार  ने  पहले  ही  एक  समिति

 गठित  कर  दी  उत्तर  प्रदेश  सरकार से  प्राप्त  प्रस्ताव  के  आधार  पर

 वाणिज्य  मंत्रालय  ने  सूरजपुर-कासना  जिला  गाजियाबाद  में  नियांत

 संवर्धन  आंद्योगिक  पार्क  को  भी  मजूरी  दाँ  पार्क  का

 विकास  हो  रहा

 प्रत्यक्ष  कर  के  संबंध  में  भारत-रूस  की  वार्ता

 1267.  श्री  सनत  कूमार  मंडल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 अक्तूबर  माह  में  मास्को  में  प्रत्यक्ष  कर  संबंधी  मुद्दे  पर

 आयोजित  भारत-रूस  बातां  क॑  चौथ  दौर  का  निष्कर्ष  क्या  और

 भारत  द्वारा  यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  कि  इन  बार्ताओं  के

 परिणामस्वरूप  किसी  संधि  पर  हस्ताक्षर  हो  क्या  प्रयास  किए  गए

 ,

 वित्त  मंत्री  :  ओर  (79).  भारत  और  .'

 रूसी  परिसंघध  के  बीच  दोहरे  कराधार  के  परिहार  से  संबॉंधतल  एक  करार

 अंमित  रूप  देने  कं  लिए  भारत-रूस  वार्ता  का  चोथा  दोर  दिनांक

 15  से  ।8  1996  तक  मास्कों  में  आयोजित  किया  गया

 यह  वार्ता  बहुत  ही  मैत्री  ओर  सोहार्टपृर्ण  बाताबरण  में  सम्पन्न  हुई  थी

 और  बात-चील  के  इस  आऑतम  दोर  में  कछंक  ऐसे  मुद्दों  पर

 बिचार-थिमर्श  करके  उन्हें  सौहार्दपृर्ण  तरोक॑  से तय  किया  गया  था  जिन

 पर  आगे  विचार  किया  जाना  अपेक्षित  उक्त  विद्यार-विमर्श  के
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 परिणामस्वरूप  करार  को  इस  प्रकार  2  कारी  स्तर  पर  शुरू  किया  गया

 है  और  इस  पर  औपचारिक  रूप  से  शापघ्र  ही  हस्ताक्षर  करने  के  आगे
 कदम  उठाए  जा  रहे

 गैर-पारम्थरिक  क्षेत्रों  में रबर  क्री  खेती

 1268.  श्री  वाडियार  :

 श्री  डेनिस  :

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गर-पारम्परिक  क्षेत्रों  मे ंरबर  को  खेली  को

 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  इस  योजना  में  शामिल  किए  जाने  बाली  कुल

 भूमि  क  क्षेत्रफल  सहित  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (1)  गत  तीन  बर्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  इस  उद्देश्य  क॑

 लिए  कुल  कितनों  धनराशि  का  आबंटन  किया

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 से  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 गैर  परम्परागत  क्षेत्रों  में  रबड  बागानों  सहित  बागानों  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  योजनाओं  का  विबरण

 रबड

 1995-96  के  दौरान  गर-परम्परागल  क्षेत्रों  में  2092.13  हेक्टेयर

 क्षेत्र  का रोपण  किया  गया  और  1996-97  कं  दौरान  3570  हेक्टेयर  पर

 रोपण  करने  का  लक्ष्य  रबड  बोर्ड  गैर  क्षेत्रों  में  रबड़
 बागानों  के  विकास  के  लिए  निम्नलिखित  योजनाओं  को  कार्यान्यत  कर

 रहा  -

 ।.  रबड़  खागान  विकास  योजना  8,000  प्रात  हैक्टेयर  की  टर

 से  एक  वित्तीय  सहायता  और  3,000  प्रति  को  दर  से  रोपण  सामग्री

 की  प्रतिपूर्ति  उपलब्ध  कराती  अनु.जा./अनु.जत्तजाति  श्रेणियों  के

 प्रतिपूर्ति  4,000  प्रति  पर  उपलब्ध  करायी  जातो

 2.  सीमा  सरंक्षण  योजना  1500  प्रति  की  दर  से  सहायता

 उपलब्ध  कराती  अनु.जा./अनु.जनजाति  श्रेणियों  क॑  लिए  यह

 सहायता  4,000  ₹.  प्रति  की  दर  से  दी  जाती

 3.  अ.जा./अ.जनजाति  के  उत्पादकों  को  रोपण  के  पहले  चार

 वर्षों  कं  दौरान  50  प्रतिशत  रियायती  दरों  पर  उबंरकों  की  आपूर्ति  ।

 4.  5,000  प्रति  की  दर  से  सिंचाई  के  लिए

 5.  साम॒दायिक  प्रसंस्करण  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए

 ७.  भ्रन्य  जैसे  राषण  सामग्री  का  जनजाति  और

 कं  लोगों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  रबंड़  बागान  प्रदर्शन  प्ताट
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 स्थल  उत्पादकों  और  बागान  प्रबंधन  में  लगे  अन्य  कार्मिकों

 का  प्रशिक्षण  देने  हंतु  जिला  बिकास  कंन्द्रों  को  स्थापना  भ्िपुरा

 श्रिपुप  सरकार  और  विश्य  बैंक  की  सहायता  के  एक  जनजाति
 विकास  योजना  कार्यान्वित  को  जा  रही

 पिछल  3  वर्षों  के  दौरान  गेर-परम्परागत  क्षेत्रों  में  रबड़  बागानों  के

 विकास  पर  व्यय  को  गईं  राशि  निम्नानुसार

 1993-94  570.26  लाख  रुपए

 1994-95  95  592.84  लाख  रुपए

 1995-96  620.97  लाख  रुपए

 कॉफी

 आठग्रीं  योजना  अर्वधि  के  दोरान
 बित्त  तथा  अन्य  सहायता  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  गर  परम्परागत

 क्षेत्रों  मे ंअनेक  विशेष  योजना  तथा  गैर-योजना  परियोजनाएं  संचालित

 की  जा  रहो  इन  ब्िशेष  परियाजनाओं  में  ये  शामिल  आंध्र

 उडीसा  तथा  असम  म॑  बिस्तार  बिजाग  में  क्षेत्रीय

 कोरापुट  तथा  हाफलोग  में  स्थापित  दो  काफी

 प्रदर्शनी  फार्म  क्षेत्रों  का  अनुसंधान  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने

 के  लिए  आंध्र  प्रदेश  में  एक  क्षेत्रीय  कॉफी  अनुसंधान  कन्द्र  उन्तर

 पूर्वी  क्षेत्र  मिजोरण  और

 में  पांच  कॉफी  प्रदर्शन  फार्म  पूर्वी  क्षेत्र  का

 अनुसंधान  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  और  उत्तर  पूर्वी  क्ष

 में  कार्मिकों  की  प्रशिक्षण  के  लिए  असम  में  दिपु  में  एक  क्षेत्राय

 अनुसंधान
 ह

 गैर-परम्परागत  क्षेत्रों  मं  कॉफी  के  अंलगंत  लगभग  22,016
 हेक्टेयर  क्षेत्र  आता  आठवयां  योजना  के  दौरान  गैर  -  परम्परागत  क्षेत्रों
 में  5000  हँक्टेयर  क्षेत्र  में  कॉफी  बागान  का  बिस््तार  किया  गया

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  परम्परागत  क्षेत्रों  में कॉफी  बागानों  के

 विकास  पर  खर्च  की  गई  राशि  निम्नानुसार  है  :-  ग

 1993-94  108.70  लाख  रुपए

 ॥  9०५३-५5  109.56  लाख  रुपए

 1995-96  137.84  लाख  रुपए
 अबननननलन  जन न  कि  न  जि  तन  न  नव  न  न  |.  अअनतननजनभनणलण  »  »  ने

 परम्परागत  क्षेत्रों  में  चाय  बागानों  को  प्रोत्साहित  करने  कं  स्लिएं

 न्यू  टी  यूनिट  फाइनेंसिंग  स्कीम  चलाई  जा  रहो  इस  श्रॉजना  के

 परम्परागत  क्षेत्रों  में  नए  चाय  बागानों  की  स्थापना  करने  कं

 लिए  63.200  प्रति  हेक्टेयर  को  दर  से  ऋण  तथा  37,900  प्रति

 हेक्टेयर  को  दर  से  राजसहायता  दी  जाती  गेर-पर॑म्परागत  क्षेत्र  में

 2664.52  हैक्टेयर  में  चाय  के  पौधे  लगाए  गए  इसके
 गैर  -  परम्परागत  क्षेत्रों  में  3557.59  हेक्टेयर  क्षेत्र  में  राय  रोपण  के  लिए
 विभिन्न  राज्य  सरकारों  से  ।।  नए  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
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 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  गैर-परम्परागत  क्षेत्रों  में  चाय  बागानों

 के  बरिकास  पर  व्यय  की  गई  राशि  निम्नानुसार  है  :-
 नीता ञ  तप  न्+++त3+त93++ह्े््ननत नस  नओन  +  ++5

 1993-94  354.8  लाख

 1994-95  227.01  लाख

 1995-96  325.5  लाख

 वित्तीय  संस्थानों  की  सार्वजनिक

 क्षेत्र  में  भागीदारी

 1269.  श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  बिभिन्न  सरकारी  वित्तीय  संस्थामों  की

 सार्वजनिक  निर्गमों  में  भागीदारी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अपनाए  जा

 रहे  मानदंडों  का
 ब्यौरा

 क्या

 क्या  सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  विशेष  रूप  से  भारतीय

 औद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम  पर  कम्पनियों  के  सार्वजनिक  निर्गमों

 में  भागीदारी  करने  हेतु  दबाव  डाला  जा  रहा

 यदि  तो  उन  कंपनियों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकारी

 वित्तीय  स्स्थानों  पर  अनेक  सार्वजनिक  निर्गमों  में  भागीदारी  करने  के

 लिए  दबाब  डाले  जाने  के  संबंध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  उस  पर  क्या  कारंबाई  की

 वित्त  मंत्री  :  सरकारी  निर्ममों  में

 वित्तीय  संस्थाओं  की  भागीदारी  के  लिए  सरकार  ने  कोई

 मानदंड  निर्धारित  नहीं  किए  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैक  (  आई

 डी  बी  ने  सूचित  किया  है  कि  कम्पनियों  के  सा्ब॑जनिक  निर्गमों

 में  भाग  लेने  का  निर्णय  उनके  द्वारा  कार्यान्बत  की  जा  रहीं

 परियोजनाओं  की  वाणिज्यक  अर्थक्षमता  और

 तकनीकी  संभाव्यता  पर  निर्भर  करता

 भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम

 सी  आई  सी  जोकि  एक  सरकारी  बित्तीय  संस्था

 ने  सूचित  किया  है  कि  आई  सी  आईं  सी  आई  परियोजना  की  अर्थक्षमता

 और  उसके  अंतर्ग्रस्त  जोखिम  के  आधार  पर  हामीदारी  और  प्रत्यक्ष

 अभिदान  सहायता  मंजूर  करता  है  जो  पुनः  परियोजना  क॑  मूल्यांकन  पर

 आधारित  होता

 प्रश्न  ही  नहीं

 और  प्रश्न  नहों
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 नह

 निर्यातकों  की  समस्या

 1270.  श्री  बनवारी  पुरोहित  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 क्या  सरकार  को  वर्तमान  पास-बुक  योजना  के  अन्तगत

 निर्यातकों  को  पेश  आने  वाली  विभिन्न  समस्याओं  के  बारे  में  जानकारी

 '
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  निर्यातकों  को  समस्याओं  का  निदान  करने

 तथा  निययांत  लक्ष्य  प्राप्त  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 ओर  प्रमुख  कठिनाइयां  पासबुक  स्कीम  के  तहत

 ऋण  हेतु  ऋण  प्रदान  करने  में  विनिंदिष्ट  पत्तनों  से

 पासबुक  स्कोम  का  सीमित  और  पासबुक  स्कीम  के  तहत

 किए  जाने  वाले  आयातों  पर  विशेष  सीमाशुल्क  से  संबंधित  ये  सभो

 कठिनाइयां  राजस्थ  के  विद्याराधीन

 पासबुक  धारकों  के  समक्ष  आने  वाली  कठिनाइयों  पर

 उनके  विचार  जानने  के  लिए  बाणिज्य  मंत्रालय  शीर्ष  चैम्बर  आफ

 कॉमस॑  से  निरन्तर  सम्पर्क  बनाए  हुए  आवश्यकला  पड़ने  पर  मामले

 को  सीमाशुल्क  एवं  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  प्राधिकारियों  क ेसाथ  उठाया

 गया  है  और  अधिसूचनाएं/सार्बजनिक  सूचनाएं/परिपत्र  जारी  करके

 आवश्यक  संशोधन/आशोधन  किए  गए

 निर्यात  प्रसंस्करण  एककों  में  विदेशी  निवेश

 1271.  सुब्बारामी  रेड्डी
 :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  नियांत  प्रसंस्करण  एककों  में  बिदेशी

 निवेश  के  प्रस्तावों  को  एक  हीं  काउंटर  पर  मंजूरी  देने  क ेलिए  एक

 एजेंसी  गठित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  अन्य  क्या  कदम

 उठाए  गए

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 से  ओ.यू./ई.पी.  जैड  योजना  के  अन्तर्गत  आने  बाले

 प्रस्तावों  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  एकल  खिड़की  व्यवस्था

 निम्नानुसार  है  :--

 स्वीकृति  की  शर्तों  को  पूरा  करने  वाले  निर्यातोन्मुख  एककों
 में  बिदेशी  पूंजी  निवेशी  के  प्रस्तावों  का  निपटान  जोन  के  अन्दर  एककों

 की  स्थापना  के  लिए  संबंधित  जोन  के  विकास  आयुक्त  द्वारा  किया

 जाता  हैं  और  जोन  के  बाहर  एककों  स्थापना  के  लिए  औद्योगिक
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 नीति  संवर्धन  विभाग  के  औद्योगिक  स्वीकृति  सचिवालय

 द्वारा  सामान्यतया  ।5  दिनों  की  अवधि  में  किया  जाता

 जोन  के  अन्दर  के  एककों  के  लिए  अन्य  प्रस्तावों  का  निपटान

 संबंधित  निर्यात  प्रसंस्करण  क्षेत्र  के  बोर्ड  और  जोन  के  बाहर  के  एककों  ,
 के  लिए  विदेशी  निवेश  संवर्धन  बोर्ड  द्वारा  सामान्यतया  45  दिनों  की

 अथ्धि  में  किया  जाता

 बुनियादी  सुविधा  संबंधी  कठिनाइयां

 1272.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  वर्तमान  औद्योगिक  विकास  को

 बनाये  रखने  के  उद्देश्य  से  प्राथमिकता  के  आधार  पर  विद्यमान  बुनियादी

 सुविधाओं  संबंधी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से  जी

 सरकार  ने  कुछ  मूलभूत  अबसंरचनात्मक  सेवाओं  में  उत्पादन

 तथा  वितरण  के  विनियमन  पर  पहले  ही  बिचार  कर  लिया

 केन्द्रीय  बजट  1966-97  में  भी  एक  पुनर्वित्तप्रदाय  संस्थान  तथा

 वित्तीय  गारंटियों  के  प्रदानकर्ता  के  रूप  में  सीधे  ऋणदाता  की  कार्यवाही

 करने  हेतु  5000  करोड़  रुपये  की  प्राधिकृत  पूंजी  सहित  एक
 अयसंरचनात्मक  विकास  वित्त  कम्पनी  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव

 किया  गया  कर  संबंधी  रियायतें  भी  अवसंरचनात्मक  क्षेत्रों  को  बढ़ा

 दी  गई

 बैंकों  में  गैर-सरकारी  निदेशक

 1273.  श्री  सुरेश  प्रभु  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 वर्तमान  में  बैंकों  में  कितने  गैर-सरकारी  निदेशक  कार्य  कर

 रहे

 इन  निरदेशकों  के  अधिकारों  और  उत्तरदायित्यों  का  ब्यौरा

 क्या

 (7)  क्या  सरकार  समय-समय  पर  इन  निरदेशकों  के  कार्य-निष्पादन

 की  समीक्षा  करती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उक्त  समीक्षा

 हेतु  अब  तक  क्या  प्रक्रिया  अपनायी  गयी

 मंत्री  :  इस  समय  19

 राष्ट्रीयकृूत  बैंकों  के  बोडों  पर  ।3।  अंशकालिक  गैर-सरकारी

 निदेशक
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 बैंककारी  कम्पनी  का  अर्जन  एवं

 1970/1980  तथा  उसके  तहत  बनाई  गई  ऐसे

 निदेशकों  की  शक्तियों  और  उत्तरदायित्यों  का  उल्लेख  नहीं  करती
 किसी  राष्ट्रीयकृत  बैंक  का  सामान्य  निर्देशन

 और  प्रबंधन  गैर-सरकारी  निदेशकों  सहित  बैंक  के  बोर्ड  में  निहित

 होता

 »  और  चूंकि  प्रत्येक  बैंक  का  निदेशक  मण्डल  अपने

 कर्तव्यों  का  निर्वाह  सामूहिक  रूप  से  करता  है  अभी  तक  किसी

 व्यक्तिगत  गैर-सरकारी  निदेशक  के  कार्यनिष्पादन  की  औपचारिक

 संबीक्षा  नहीं  की  गई

 कृषि  आधारित  गतिविधियों  का  संवर्धन

 1274.  श्री  अन्नासाहिब  पाटिल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  और  कृषि  आधारित  गतिविधियों  के  बिकास

 और  संबर्धन  हेतु  प्रमुख  योजनाओं  के  संबंध  में  राष्ट्रीय  कृषि  और

 ग्रामीण  विकास  बैंक  की  प्रमुख  भूमिका  क्या

 गलत  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्यों  और
 हासिल  की  गई  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  विशेषकर

 महाराष्ट्र  क ेलिए  इस  संबंध  में  कोई  कमी  रही  तो  इसके  राज्य-वार

 और  योजना-वार  कारण  क्या  और

 (1)  कृषि/कृषि  आधारित  बिकास  गंतिबिधियों  को  चलाने  के

 लिए  चालू  वर्ष  में  महाराष्ट्र  के  लिए  संभावित  वित्तीय  आबंटन  का

 ब्यौरा  कया  है  और  इसके  लिए  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए

 वित्त  मंत्री  :  राष्ट्रीय  कृषि  एवं  ग्रामीण

 बिकास  बैंक  एक  शीर्ष  स्तरीय  पुनर्वित्त  प्रदान  करने  वाली

 एजेंसी  है  जो  वाणिज्यिक  राज्य  सहकारी  राज्य  भूमि
 बिकास  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  अन्य  बासों  के
 ग्रामीण  कृषि  और  गैर-कृषि  क्षेत्र  मे ंविभिन्न  आर्थिक  कार्यकलापों  को

 वित्तपोषित  करने  और  उनका  संबर्धन  करने  के  लिए  पुनर्वित्त  सहायता

 प्रदान  कर  रहा  इस  प्रयोजन  के  इसने  कृषि  और  ग्रामीण

 विकास  हेतु  अनेक  ऐसी  योजनाएं  बनाई  जिन  योजनाओं  को  नाबार्ड

 से  पुनर्वित्त  उपलब्ध  हैं  उनमें  शामिल  हैं  :  लिफ्ट  सिंचाई  सहित  लघु

 भूमि  वृक्षारोपण  और  जिसमें  उच्च  तकनीक

 का  पुष्पोत्पादन  भी  सम्मिलित  गोदाम  और  बाजार

 कृषि-संसाधन  टिश्यू  कल्चर  सहित  बीज  संसाधन

 कृषि  गैर-कृषि

 अनुसूचित  जाति।अनुसूचित  जनजाति  कार्य  योजना  और  समन्वित

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  |

 निर्धारित  किए  गए  लक्ष्यों  और  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 प्राप्त  की  गई  राज्य-बार  और  योजमा-वार  उपलब्धियों  का  विवरण

 एकत्रित  किया  जा  रहा  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दिया
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 (1)  वर्ष  1996-97  के  लिए  नाबार्ड  द्वारा  महाराष्ट्र  राज्य  के  .

 लिए  किए  गए  पुनर्वित्त  आबंटन  का  विवरण  निम्न  प्रकार

 -

 aca
 आबंटन

 लघु  सिंचाई  --  72.00

 भूम  बिंकास
 ं

 0.48

 कृषि  यंत्रीकरण  99.58

 शुष्क  भूमि  कृषि  0.45

 वृक्षारोपण  और  बागवानी  26.54

 डेयरी  विकास  17.40

 मछली  पालन  2.70

 गोदाम  ओर  बाजार  कंन्द्र  6.72

 बानिकी  0.35

 बायोगैस  0.95

 मुगीपालून  12.90
 *

 भेड़/बकरी/सुअरपालन  3.90

 अ.जा./अ.ज.जा.  कार्ययोजना  12.00

 आई  आर  डी  पी  29.50

 गैर  क्षेत्र  37.09

 एन  एस  पी  बीज  17.00

 क्रषि  संसाधन  6.16

 अन्य  0.96
 346.63

 346.63.

 सरकारी/निजी  कम्पनियों  के  विरुद्ध  शिकायतें

 1275.  श्री  संदीपान  थोरात  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिदेश  स्थित  बिद्युत  भारतीय  मिशनों  को  गत  तीन

 वर्षों  के  टौरान  भारत  की  सरकारी  तथा  निजी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  के

 विरुद्ध  व्यापार  समझौतों  के  उल्लंघन  किए  जाने  के  बारे  में  शिकायतें

 मिली

 यदि  तत्संबंधी  कम्पनी-बआार  तथा  ब्र्ष-यार  ब्यौरा

 क्या  ओर

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  की  गई

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी
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 कटे-फटे  नोटों  का  निपटान

 1276.  श्री  नामदेव  दिवाथे  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजव॑  बैंक  को  कम  मूल्य  के  कटे-फर्ट

 नोटों  को  निपटाने  में  गंभोर  समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  भारताय  रिजर्य॑  बेंक  के  विभिन्न  कार्यालयों

 में  ऐसे  नोटों  के  निपटान  हेतु  सामान्य  क्षमता  से  कितना  अधिक  स्टाक

 जमा  है  तथा  इस  समस्या  क॑  अल्पावधिक  तथा  दी्घांवधिक  आधार  पर

 समाधान  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने  कं  बिचार  और

 सेक््युरीटी  प्रिंटिंग  हेतु  स्वीकृत  परियोजनाओं  की  वर्तमान

 स्थिति  क्या  है  तथा  उनमें  से  प्रत्यक  के  संबंध  मेंਂ  अब  तक  क्या  प्रगति

 हुईं

 जिस  मंत्री  :  नहीं

 प्रश्न  नहों

 (1)  भारतीय  रिजर्य  बैंक  दो  नाई  नोट  प्रिंटिंग  प्रैसें  मैसुर
 तथा  सालबोनी  प्ल॒त्येक  में  एक-एक

 स्थापित  कर  रहा  मैसूर  प्रेस  में  100  रुपए  मूृल्यवर्ग  को  छपाई

 1.6.%  से  उत्पादन  की  एक  श्रूखंला  सहित  शुरू  हो  गई  सालबोनी

 की  प्रेस  में  ।0  रुपए  सूल्यबर्ग  की  छपाई  12.12.96  से  शुरू  होनी

 निधांरित  जब  ये  दोनों  प्रेसें  1989-99  में  पृर्ण  रूप  से  परिचालन  में

 तो  ये  प्रतिबर्ष  लगभग  10,000  मिलियन  अदद  करेंसी  नोटों  का

 उत्पादन

 बैंक  ऋणों  का  शेयर  बाजार  में  निवेश

 1277.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 *

 क्या  सरकार  को  बैंक  ऋणों  क॑  अवैध  रूप  से  शेयर  बाजार

 में  लगाए  जाने  की  जानकारी

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  अब  तक  कोई

 जांच  कराई

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  और

 ऐसे  आर्थिक  अपराध  को  रोकने  हेलु  क्या  कदम  उठाए  गए

 विस  मंत्री  :  से  भारतीय  रिजर्य

 बैंक  थी  ने  सूचित  किया  है  कि  विद्यमान  ऋण  निगरानी

 व्यवस्था  एम  के  अन्तर्गत  बैंकों  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है

 कि  मंजूरी  के  बाद  की  संवीक्षा  हेतु  बे  बड़े  उधारकर्ताओं  अर्थात्  10

 करोड़  और  उससे  अधिक  की  कार्यशील  पूंजी  सीमा  और  5  करोड़
 और  उससे  अधिक  के  साबधि  ऋण  बाले  को  उनके  द्वारा  मंजूर  की

 गईं  ऋण  सुविधाओं  के  संबंध  में  रिपोर्ट  ऋण  निगरानी  व्यवस्था

 प्रणाली  के  अन्लर्गत  शेयर  बाजार  परियालनों  सहित  अन्य  उद्देश्यों  के
 लिए  निधियों  के  बिपथन  का  पता  हेतू  कोई  तंत्र  नहीं
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 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  आगे  सूचित  किया  है  कि  निधियों  के  विपथन
 को  घटनाओं  का  आमतोर  पर  उनके  पर्यवेक्षण  विभाग  द्वारा  को  गई

 चेंकों  की  वित्तीय  जांचों/विशेष  संवाक्षा  के  माध्यम  से  पता  लगाया  जाता

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बैंकों  को  दिए  गए  बिद्यमान  अनुदेशों  को

 दुहराया  है  जिसमें  उनसे  कहा  गया  है  कि  वे  परिचालनों/उधारखातों  से

 निकासियों  को  निगरानी  करें  ताकि  यह  सुनिश्चित  हो  सफ  कि  निधियों

 का  आहरण  उसी  उद्देश्य  के  लिए  किया  जा  रहा  हैं  जिसक॑  लिए  ऋण

 मंजूर  किए  गए  बैँकों  से  यह  भी  सुनिश्चित  करने  को  अपेक्षा  की

 जाती  है  कि  भारतीय  यूनिट  टुस्ट  के  युनिटों  और  म्युचुअल  फडों  में

 आर  अंतर  कम्पनी  जमाराशियों  में  चालू  प्रकृति  के  शेयरों/डिबेंचरों  में

 किसी  उधारकर्ता  द्वारा  किए  गए  निवेशों  का  उनके  द्वारा  बिसपोषण  नहीं
 किया  जाता  उन  मामलों  में  दण्डात्मक  कार्रवाई  जैसे  अतिरिक्त

 ब्याज-ऋण  सीमाओं  में  कटौती  का  भी  सुझाव  दिया  गया  है  जहां  यह

 पाया  जाता  है  कि  निधियों  का  विपथन  किया  गया

 यूरोपीय  संघ  द्वारा  भारतीय  बस्त्रों  को  विदेश  में

 कम  दामों  पर  बेचने  के  जिरुद्ध  कार्यथाही

 1278.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  यूरोपीय  बाजार  को  बड़े  पैमाने  पर  वस्त्र

 नियांत  करने  वाले  देशों  में  से  एक

 क्या  भारतीय  कम्पनियों  ने  हाल  ही  में  यूरोपीय  बाजार  में

 भारी  मात्रा  में  वस्त्र  और  अविरजित  कषैड़ा  भेजा

 यदि  तो  क्या  यूरोपीय  संघ  ने  इन  मदों  भेजने  के

 लिए  भारत  के  बिरुद्ध  विदेश  में  कम  दामों  पर  माल  बेचने  के  विरुद्ध

 कोई  कार्रवाई  की
 '

 (1)  पूंजीगत  बस््तुएं

 (2)  लोहा  व  इस्पात  उत्पाद

 लोहा  तथा  इस्पात

 (3)  एल्यूमीनियम  तथा  उत्पाद

 (4)  उपंभोक्ता  टिकाऊ  वस्तुएं

 (5)  प्रबंध  तथा  तकनीकी  सेवाएं
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और  भारतीय  वस्त्रों

 के  प्र  क़्या  प्रभाव  पड़ा  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कारंयाई  की  पं

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 से  (BS).  यूरोप  क॑  घरेलू  उत्पादकों  की  शिकायत  के  आधार

 पर  यूरोपीय  आयोग  ने  भारत  से  अब  ब्लोच्ड  कॉटन  फंब्रिक्स

 के  आयातों  पर  छह  महीनों  की  अवधि  के  लिए  2.7  प्रतिशत  से

 22.7  प्रतिशत  तक  का  अनन्तिम  पाटनरोथी  शुल्क  लगाया  इस

 पाटनरोधी  शुल्क  से  भारत  से  इस  मद  के  नियांत  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ने  को  संभावना  भारतीय  निर्यातकों  को  पाटनरोधी  जांच  _
 के  मामले  में  सभी  संभव  सहायता  प्रदान  करता  रहीं

 अभियांत्रिकी  वस्तुओं  का  निर्यात

 1279.  श्री  जाडियार  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  देशवार  निर्यात  ष्क्मे
 गई  अभियांत्रिफी  बस्लुओं  का  ब्योरा  क्या  है  तथा  इससे  कितनो  विदेशी

 मुद्रा  अजित  की  और

 सरकार  द्वारा  अभियांत्रिकी  ब्रस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ाया
 देने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  गए  ता

 याणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  नियांत  की  गई  इंजीनियरी  बस्लु ओं  तथा

 उनसे  अर्जित  बिदेशी  मुद्रा  के  ब्योरे  निम्नानुसार
 ~  -

 मुल्य  :

 1993-94  1994-95  1995-96

 2340.01  3094.81  3615.63

 (746.09)  (985.55),  .55),  (1080.94)

 3332.26  3355.95  4554.67

 (1059.37)  (1068.52)  (1361.62)

 620.11  792.79  .79  831.03  .03
 «  (252.47)  (248  .46)

 2222.80  2252.06  3093.67

 (708.72)  (717.22)  (924.92)

 585.00  525.00  500.00

 (186.31)  )  (167.20)  (150.90)
 9090.18

 10020.61  12595.00

 (2898.23)  .23)  (3190.96)  (3765.94)
 2  स्जरननक  ०.  ee  न  निलन  का  ee  --
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 भारतीय  इंजीनियरी  वस्तओं  के  चोटी  के  ॥0  प्रमुख  आयातक

 संयुक्त  राज्य
 तथा  हांगकांग  इस  संबंध  में  देश-वबार

 «  ब्यौरे  आई  एंड  द्वारा  प्रकाशित  ट्रेड  स्टैटिस्टिक्स

 ऑफ  इंडियाਂ  में  दिए  गए  जिनकी  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में

 उपलब्ध

 इंजीनियरी  बस्तुओं  तथा  सेवाओं  के  नियांतों  का  संवर्धन

 करने  का  सरकार  का  सदैव  से  प्रयास  रहा  निर्यात-आयात  नीति  के

 अंतर्गत  इंजीनियरी  वस्तुओं  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के लिए  किए  गए
 उपायों  में  ये  शामिल  शुल्क  छूट  निर्यात  पूंजीगत
 माल  ब्रिशेष  आयात  ड्यूटी  डरा  बैंक  स्कीम  तथा

 इंजीनियरी  उत्पाद  निर्यात  तथा  इस्पात  मध्यवर्ती  बसस््तुओं  की

 जो  केबल  इंजीनियरी  वस्तुओं  तथा  सेजाओं  के

 निर्यातकों  को  बाजार  विकास  सहायता  भी  दी  जाती

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्ली  के  लंबित  प्रस्ताव

 1280.  श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बतामे

 की  कृपा  करेंगे  कि  :  हे

 क्या  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्ली  की  सरकार  के  कुछ
 वित्तीय  मामले  केन्द्र  सरकार  के  पास  लंबित

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्ली  की  सरकार  से  केन्द्र  सरकार

 को  प्राप्त  ज्ञापन/सुझाव  प्रस्तावों  पर  केन्द्र  ने  क्या  कार्यवाही  कौ/किए
 जाने  का  विचार

 *

 वित्त  मंत्री  :

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्ली  की  सरकार  द्वारा  कुछ
 वित्तीय  मामलों  को  वित्त  भारत  सरकार  के  साथ  मिलकर

 निपटाया  जाता

 (1)  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्ली  सरकार  की  वार्षिक

 योजनाओं  को  वित्तपोषित  करने  का

 (2)  योजनागत  समूह  पदों  और  गैर-योजनागत  समूह
 ग  एवं  घ  पदों  के  सृजन  तथा  समाप्त  हो  गए  पदों  के

 पुनः  प्रवर्तन  के  लिए  भी  शक्तियों  का

 (3)  केन्द्रीय  करों  में

 (4)  केन्द्रीय  योजना  सहायता  के  अंतरण  को  समाप्त  करना

 तथा  पहले  से  अंतरित  हुई  धनराशि  की

 (5)  दिल्ली  परिवहन  निगम  को  132  करोड़  रुपये  की  पूर्व
 देयताओं  का  समाशोधन  करना  अथवा  दिल्ली  सरकार

 की  इसी  प्रकार  की  देयताओं  को  समाशोधित  करने  के

 लिए  इतनी  ही  धनराशि  के  अनुदान  को  जारी
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 (6)  भारत  सरकार  द्वारा  आवधिक  कर  की  समाप्ति  के  एबज

 में  188.70  करोड़  रुपये  की  राशि  की

 (7)  बिना  किसी  बित्तीय  देयताओं  के  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय

 संस्थान  का  दिल्ली  सरकार  को

 ये  मामले  भारत  सरकार  के  वियाराधीन  *

 लघु  कागज  निर्यातकों  पर  उत्पाद  शुल्क

 1281.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल
 ने  सरकार  से  उत्पाद  शुल्क  में  हाल  तक  मिल  रहे  लाभ  को  पुनः  बहाल
 कर  लघु  कागज  उत्पादकों  को  राहत  पहुंचाने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  फ्या  उत्पाद  शुल्क  लगाए  जाने  से  देश  में  लघु
 कागज  उत्पादक  अपना  धंधा  बंद  करने  की  स्थिति  में  और

 यदि  तो  दिल्ली  वाणिज्य  तथा  उद्योग

 मंडल  द्वारा  उक्त  अभ्यावेटन  दिए  जाने  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वित्त
 वित्त  मंत्री  :  दिल्ली

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  ने  सरकार  से  ऐसे  पेपर  और

 पेपर  बोर्ड  आदि  जिसे  कम  से  75  प्रतिशत  अपरम्परागत

 कच्ची  सामग्री  से  तैयार  किया  गया  उत्पाद  शुल्क  को  इस  आधार

 पर  कि  बढ़ाए  गए  शुल्क  से  कागज  की  छोटी  मिलों  की  प्रतिस्पर्द्धाश्मकता
 पर  बुरा  प्रभाव  पडा  मूल्यानुसार  10  प्रतिशत  से  कम  करके  मूल्यानुसार
 5  प्रतिशत  के  बजट-पूर्ष  स्तर  पर  लाने  के  लिए  अनुरोध  किया

 और  सरकार  ने  बजट  पर  विद्यार  करते  समय  कागज

 की  छोटी  मिलों  की  मांगों  को आंशिक  तौर  पर  मान  लिया  था  और  एक
 '

 वित्तीय  वर्ष  में  10,000  मीटिक  टन  की  प्रथम  निकासी  के  लिए  ऐसे
 कागज  पर  मूल्यानुसार  5  प्रतिशत  की  दर  से  उत्पाद  शुल्क  निर्धारित
 किया  चालू  वित्तीय  वर्ष  इस  सीमा  को  5,000  मीट्रिक  टन

 निधांरित  किया  गया  है  जिसे  11  1996  से  परिकलित  किया

 जाना  इसे  देखते  कागज  की  छोटी  मिलों  को  कोई  कठिनाई  नहीं
 होनी

 मॉडवेट  ऋण  में  परिवर्तन

 1282.  सुब्बारामी  रेड्डी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  उत्पाद  विभाग  ने  मॉडवैट  ऋण  में  परिवर्तन
 लाने  के  संबंध  में  नई  योजना  प्रस्तुत  की

 यदि  तो  नई  मॉडबैट  योजना  में  मुख्य  रूप  से

 किन-किन  परिथर्तनों  को  शामिल  किया
 ॥
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 योजना  कितनी  सफल

 क्या  सरकार  ने  आदानों  के  खरीद  हेतु  लिए  गए  ऋण  के
 उपयोग  संबंधी  प्रक्रिया  में  परिवर्तन  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मंत्री  :  से  इस  वर्ष  के
 बजंट  में  माडबेट  क्रेडिट  योजना  में  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  परिवर्तन

 किए  गए

 (1)  माडबेट  योजना  के  उपबंधों  के  पूर्ण  छूट  प्राप्त
 अंतिम  उत्पाद  का  निर्माण  करने  बाले  बविनिर्माता  उसमें

 प्रयुक्त  निविष्टियों  पर  संदत्त  शुल्क  का  क्रेडिट  लेने  के

 लिए  पात्र  नहीं  1.9.96  से  उन  मामलों  में  जहां

 कोई  विनिर्माता  समान  निथ्िष्टियों  से  शुल्क्य  एबं  पूर्ण
 रूप  से  छूट  प्राप्त  अंतमि  उत्पाद  दोनों  का  ही  बिनिर्माण

 करता  तो  इसे  छूट  प्राप्त  अंतिम  उत्पाद  में  शामिल

 निविष्टियों  पर  संदत्त  शुल्क  के  क्रेडिट  को  प्रतिवर्तित
 करना  पड़ता  इन  मामलों  प्रतिबलिंत  किए  जाने

 बाले  क्रेडिट  की  राशि  निर्धारित  करने  का  कार्य  जटिल

 होता  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के  रूप  माडबेट

 नियमावली  में  एक  नया  नियम  जोड़ा  गया  है
 जिसके  तहत  शुल्क््य  एबं  छूट  प्राप्त  अंतिम  उत्पादों  दोनों

 के  विनिर्माण  में  समान  निबिष्टियां  प्रयुक्त  करने  बाला

 बिनिर्माता  ऐसी  निथिष्टियों  पर  संदत्त  शुल्क  का  क्रेडिट  ले

 सकता  है  बशर्ते  कि  छूट  प्राप्त  अंतिम  उत्पाद  की

 निकासी  के  समय  उसे  उस  उत्पाद  में  शामिल  निविष्टियों

 पर  लिए  गए  क्रेडिट  के  लिए  छूट  प्राप्त  अतिम  उत्पाद

 के  मूल्य  8  प्रतिशत  के  बराबर  राशि  प्रतिबर्तित  करनी

 इसके  बिनिर्माता  को  छूट  प्राप्त  अंतिम

 उत्पाद  के  विनिर्माण  के  लिए  प्रयुक्त  निबिष्टियों  और  उन

 पर  छूट  न  लेने  के  बारे  में  अलग  से  सूची  और  लेखे  रखने

 का  विकल्प  प्राप्त  ह ैऔर  इस  मामले  में  उसे  जैसे  कि

 ऊपर  उल्लेख  किया  गया  है  8  प्रतिशत  के  हिसाब  से

 क्रेडिट  प्रतिबर्तित  करने  की  आवश्यकता  नहीं  नियम

 प्लास्टिक  की  बस्तुओं  आदि  जैसे

 कुछेक  बिनिर्टिष्ट  उत्पादों  पर  लागू  नहीं

 नियम  (3)  के  उपबंधों  के  निविष्टियों  पर

 क्रेडिट  प्राप्त  करने  बाला  बिनिर्माता  निथिष्टियों  को  उसी

 रूप  में  अथवा  आंशिक  रूप  से  संसाधित  करने  के  बांद

 किसी  बाहरी  उभरती  कामगार  को  निविष्टयों  पर  और

 आगे  काम  करने  के  लिए  अथवा  निविष्टियों  पर  आंशिक

 रूप  सेकाम  करने  के  लिए  भेज  सकता  है  और  उसे  खास

 बिनिर्दिष्ट  समयावधि  के  अंदर  बापस  ला  सकता  इस

 सुविधा  का  दुरूपयोग  किया  गया  और  अधिकतर  मामलों

 में  माल  को  बापस  नहीं  लाया  गया  जिसके  कारण  राजस्थ

 हानि  उठानी  ऐसे  दुरूपयोग  को  रोकने  के  लिए  एक

 नया  नियम  जोड़ा  गया  है  जिसके  अनुसार
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 किसी  ऐसे  बिनिर्माता  जिसने  निविष्टयों  पर  क्रेडिट

 लिया  माल  को  उस  पर  आगे  काम  करने  के  लिए
 भेजते  समय  निविष्टियों  अथबा  आंशिक  रूप  से  संसाधित

 निश्रिष्टियों  के  मूल्य  के  10  प्रतिशत  के  बराबर  राशि

 प्रतिब्तिंत  करनी  उजरती  कामगार  से  पूरा
 संसाधिल  माल  वापस  आमे  बिनिर्माता  इतनी  ही  राशि

 के  बराबर  दुआरा  क्रेडिट  लेसे  का  हकदार

 (3)  माडबेट  क्रेडिट  योजना  को  4.9.96  से  बिनिर्दिष्ट

 संसाधित  सूती  बंस्त्रों  और  मासव  निर्मित  फाइबरों  और

 यानों  पर  भी  लागू  किया  गया

 माडबेट  क्रेडिट  योजना  में  संसोधन  से  पहले

 1.9.96  से  निबिष्टियों  और  पूंजोगत  माल  पर

 मा्डंबेट  क्रेडिट  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  थिभाग  में  पंजीकृत
 किसी  डीलर  द्वारा  जारी  बीजकों  के  दुरूपयोग  पर  लिया

 जा  सकता  इस  सुविधा  का  कथित  रूप  से  दुरूपयोग
 किया  जा  रहा  ऐसे  दुरूपयोग  को  रोकने  के

 '
 नियमों  को  संशोधित  किया  गया  है  ताकि  डीललों  द्वारा

 माडबेट  योग्य  बीजक॑  जारी  करने  का  मामला  केवल  दो

 स्तरों  तक  ही  सीमित  रखा  जा

 (5)  पूंजीगत  माल  पर  शुल्क  के  क्रेडिट  से  संबंधित  उपबंधों

 को  संशोधित  किया  गया  इन  परिवबतंनों  को  ऐसे

 पूंजीगत  माल  के  क्षेत्र  से  संबंधित  व्याख्यात्मक  समस्याओं

 का  समाधान  करने  के  आशय  से  किया  गया  है  जो  योजना

 के  अंतर्गत  क्रेडिट  लेने  के  लिए  पात्र  उस

 पूंजीगत  माल  जिस  पर  क्रेडिट  उपलब्ध  होता

 उसके  शीर्ष  अथवा  उपशीर्ष  जिसके  अंतर्गत  बह

 आता  का  उल्लेख  करके  अथवा  उंसका  विवरण  देकर

 बिनिर्दिष्ट  किया  गया  कारखाने  में  किसी  भी  प्रयोजन

 के  लिए  प्रयुक्त  ऐसे  पूंजीगत  माल  के  लिए  भी  क्रेडिट

 उपलब्ध  कराया  गया

 (4  जी

 2.  यद्यपि  पूंजीगत  माल  संबंधी  माडबेट  योजना  में  किए  गए

 परिवर्तन  23.7.9  से  लागू  हुए  तथापि  अन्य  परिवर्तन  1.9.96  से

 लागू  प्राप्त  सूचना  के  अभी  लक  व्यापारिक  बर्ग  की

 प्रतिक्रिया  इसके  पक्ष  में  रही

 कारों  का  उत्पादन
 ”

 1283.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  हाल  के  वर्षों  में  देश  में  कार  उत्पादन  की  क्षमता  में

 वृद्धि  हुई

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  प्रतिषर्ष  कार  की  उत्पादन

 क्षमता  किलनी  थी  और  कितनी  कारें  बनाई

 क्या  कार  की  दरों  में  दिन-प्रतिदिन  वृद्धि  हो  रही



 ।  लिखिल  उत्तर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं;-और

 कार  के  निर्यात  द्वारा  उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी

 मुद्रा  अजित  की

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :

 देश  में  कारों  की  विनिर्माण  क्षन्नता  वर्ष  1993-94  में
 '  53,540,  वर्ष  1994-95  में  3,37,740  तथा  बर्ष  1995-96  में

 ..  5,500  वर्ष  1993-94,  1994-95  तथा  1995-96  में  कारों  का
 “  वदन  क्रमशः  2,09,695,  2,64,368  तथा  3,48,242  रहा

 और  निवेश  की  लागत  में  वृद्धि  के कारण  कारों  की

 मतों  में  वृद्धि  हुई

 कारों  के  निर्यात  पर  वर्ष  1993-94,  1994-95  तथा

 ब्न्र

 695-96  के  दौरान  अजिंत  बिदेशी  मुद्रा  लगभग  204  करोड़  -

 ,  274  करोड़  तथा  373  करोड़  रही

 विदेशी  और  घरेलू  ऋण

 1284.  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :

 श्री  परसुरामन  :

 श्री  ओ.पी  जिन्दल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चाल  वित्तीय  वर्ष  की  प्रथम  छमाही  के  दौरान  विदेशी  और

 घरेलू  ऋण  में  त्रैमासक  कितनी  वृद्धि  हुई  और  इस  पर  कितनी  ब्याज

 राशि  थी  तथा  गत  बच  क्र  दौरान  इसी  अवधि  में  उपरोक्त  राशि  कितनी

 ऋण  में  इस  वृद्धि  का  देश  के  भुगतान  संतुलन  पर  क्या

 प्रभाव  पड़ा  और

 चालू  वर्ष  के  दौरान  अजिंत  राजस्व  किलने  प्रतिशत  था

 तथा  इस  वर्ष  की  प्रथम  छमाही  के  दौरान  ऋण  और  ब्याज  की

 अलग-अलग  कितनी  राशि  थी  2

 वित्त  मंत्री  !  स्थिति  का  आकंलन

 वित्तीय  वर्ष  के  अंत  में  किया  जाता  ब्यौरे  इस  प्रकार

 1995  ५७  19५6-५7

 .

 राजकोचीय  घाटा

 (1)  आंतरिक  ऋण  एवं  अन्य  देयताएं  62041  59805

 (2)  विदेशी  ऋण  1969  2461

 ब्याज  भुगतान

 (1)  आंतरिक  ऋण  एवं  अन्य  देयताएं  '._  47101  54726

 (2)  विदेशी  ऋण  4899  5274
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 अतिरिक्त  ऋण  सेवा  आवश्यकताओं  के  काशण  विदेशी
 ऋण  में  वृद्धि  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  को  प्रभावित  करती

 ऋण  की  अदायगी  नए  उधारों  से  पूरी  की  जाती  है
 जबकि  ब्याज  भुगतान  राजस्व  प्राप्तियों  से  पूरा  किया  जाता

 1996-97  के  बजट  अनुमान  में  प्रावधानों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार

 *  |996-०7

 1.  .  ऋण  को  वापसी-अदायगी  68558

 (91  दिवसीय  राजकोषीय

 प्रारक्षित  निधियों  तथा  बिना

 ब्याज  बाले  जमा  एवं  निलंबित

 लेनदेन  के  भुगतान  को

 2...  कुल  ब्याज  भुगतान  60000

 3...  राजस्थ  प्राप्तियां  130345

 4.  2  से  3  तक  का  प्रतिशत  46  प्रतिशत

 विनिवेश  आयोग

 1285.  श्री  बादल  चौधरी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  23  1996  के  इकानामिक

 टाइम्सਂ  में  कोर  ग्रुप  पारालाइजेज  डिसइन्व्रेस्टमेंट
 पैनलਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  से  अबगत

 यदि  तो आयोग  के  पास  अब  तक  कल  कितने  मामले

 भेजे  गए  तथा  आयोग  द्वारा  कितने  मामलों  में  सिफारिशें  की  और

 (1)  विनिवेश  आयोग  को  और  प्रभावी  बनाने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  सरकार  को

 इस  समाचार  की  जानकारी

 और  अब  तक  सरकारी  क्षेत्र  के  40  उपक्रम  बिनिवेश

 आयोग  को  प्रस्तुत  किए  गए  इस  संबंध  में  बिनिवेश  आयोग  से  अभी

 लक  कोई  सिफारिशें  प्राप्त  नहीं  हुईं  का  गठन  23.8.1996

 को  किया  गया  था  तथा  इस  अबस्था  में  आयोग  को  और  अधिक

 कारगर  बनाने  के  उपायों  पर  बिचार  करना  असामयिक

 संसद  सदस्यों  के  पत्र

 1286.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  वित्त  मंत्री  2

 1996  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2702  के  उत्तर  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  सूचना  एकत्र  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  कया  कारण
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 वित्त  मंत्री  :  से  विभिन्न
 अभिकरणों  से  प्राप्त  होने  और  उन्हें  मिलाने  की आवश्यकता  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  पूरी  जानकारी  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुईं

 बैंकों  ट्वारा  नियांत  संबंधी  ऋण

 1287.  श्री  जोस  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 बर्ष  1996-97  के  दौरान  निर्यात  संबंधी  ऋण  प्रदान  करने

 हेतु  जाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  क्या  लक्ष्य  निधांरित  किए  गए

 क्या  इस  लक्ष्य  में  बुद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  का  निजी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  भी  निर्यात
 संबंधी  ऋण  प्रदान  किक जाना

 अनिवाय  बनाने  का  कोई  बिचार  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 विस  मंत्री  :  भारतीय  रिजर्व  बैंक  द्वाराः
 हाल  ही  में  की  गई  मौद्रिक  नीति  की  घोषणा  के  बाद  निर्यात  ऋण  के  -

 लिए  निबल  बैंक  ऋण  का  ।2  प्रतिशत  लक्ष्य  निर्धारित  कियां  गया

 इससे  यह  लक्ष्य  निबल  बैंक  ऋण  का  10  प्रतिशत
 था  और  इसे  बढ़ाकर  12  प्रतिशत  किया  गया  इस  लक्ष्य  में  और

 वृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  निवल  बैंक

 ऋण  का  ।2  प्रतिशत  लक्ष्य  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  पर  भी  लागू

 प्रश्न  ही  नहीं

 बैंक  धोखाधड़ी

 1288.  श्री  जंग  बहादुर  सिंह  पटेल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ।4  और  ।5  सितम्बर  1996  के
 जागरणਂ  और  टाइम्स  आफ  इंडियाਂ  में  “4.6

 करोड़  की  धोखाधड़ी  में  पाच  बैंक  अफसरों  सहित  आठ  बन्दीਂ  और

 33  करोड़  स्कैम  इन  शीर्षकों  के  अन्लर्गत

 प्रकाशित  समाचारों  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या

 बैंक  अधिकारियों  द्वारा  ऋण  सुविधाएं  स्वीकृत  किए  जाने

 हेतु  निर्धारित  मानदंडों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकारी  और  निजी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  हुई  धोखाधड़ियों  का

 बैंक-वार  तथा  बैंक  शाखा-वार  ब्यौरा  क्या  है  और  दोषी  पाए  गए
 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्रवाई  की  गई

 वित्त  मंत्री  :

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सूथित  किया  है  कि  पंजाब  नैशनल

 बैंक  की  मार्वे  रोड  मलाड  मुम्बई  शाखा  के  निरीक्षण  के

 दौरान  उन्हें  विभिन्न  आवास  परियोजना  संबंधी  ग्रुप  आफ

 बिल्डर्सਂ  को  मंजूर  कुल  10.88  करोड़  रुपए  के  सावधि  ऋणों  के  संबंध

 में  अनियमितलाओं/मंभूरी  शर्तों  के  उल्लंघन  का  पता  चला  बैंक

 ने  दिसम्बर  1995  छूक्ं  जनथरी  1996  में  अपने  देय  राशियों  की  वसूली
 के  लिए  मुकदमा  दांधर  किया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने पंजान  नैशनल
 बैंक  के  तत्कालीन  क्षेत्रीय  प्रबंधक  एवं  शाखा  प्रबंधक  तथा  अन्यों  के

 विरुद्ध  1996  में  एक  मामला  दर्ज  किया

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  इलाहाबाद
 बैंक  ने  अपनी  लाजपतनगर  शाखा  में  1996  में  मैसर्स  मोहन

 एग्रो  मिल्स  लिमिटेड  एवं  मैसस॑  गंगा  प्लाइबुड  के

 धोख़ाधड़ी  के  मामले  की  सूथना  दी  जिसमें  6.39  करोड़  रुपए  और

 170,400  अमरीकी  डालर  अन्तर्ग्रस्त  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने

 1996  में  इलाहाबाद  बैंक  के  3  शाखा  क्षेत्रीय  प्रबंधक  एवं
 सहायक  महाप्रबंधक  तथा  अन्यों  के  विरुद्ध  एक  नियमित  मामला  दर्ज
 किया

 और  बैंकों  ने  भारतीय  रिजर्य॑  बैंक  द्वारा  जारी  विस्तृत
 मार्गनिर्देशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विभिन्न  प्रकार  की  ऋण  सुविधाओं
 की  मंजूरी  और  उनके  संवितरण  के  लिए  व्यापक  नीतियां  और  प्रक्रियाएं
 तैयार  की  ऋण  पोर्टफोलियों  का  कार्य  देखने  वाले  विभिन्न

 अधिकारियों  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  थे ऋणों  और  अग्रिमों  को

 मंजूर  करते  समय  निर्धारित  प्रणालियों  और  प्रक्रियाओं  का  अनुपालन
 करें  और  यह  सुनिश्चित  करें  कि ऋण  संबंधी  निर्णय  और  बूसली  कार्य

 विवेकपूर्ण  ढंग  से  किए  जाते  भारतीय  रिजर्य॑  बैंक  ने  इस  बात  को

 सुनिश्चित  करने  के  महत्व  पर  जोर  दिया  है  कि  विभिन्न  अधिकारियों

 को  प्रदान  की  गई  विवेक  शक्तियों  का  ये  विवेकपर्वुक  प्रयोग  उन

 मामलों  में  विभागीय  कार्यवाहियां।सर्तकता  कार्यवाहियां  शुरू  की  जाती

 हैं  जहां  यह  पता  चले  कि  कर्मचारी  ने  गलत  इरादे  से  निर्धारित

 प्रक्रियाओं  का  अनुपालन  नहीं  किया

 वर्ष  1993,  1994,  1995  और  1996  के  दौरान
 सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्न  बैंकों  द्वारा  भारतीय  रिजर्य  बैंक  को  सूचित  की

 गई  धोखाधड़ियों  की  संख्या  और  उनमें  अन््तर्ग्रस्त  राशि

 और  वर्ष  1993,  1994,  1995  और  1996  के  दौरान

 धोखाधड़ियों  के  लिए  सरकारी  क्षेत्र  में  बैंकों  के  दोषी  कर्मचारियों  के

 विरुद्ध  की  गई  कार्रवाई  संलग्न  और  ॥|  में  दी  गई

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  वर्ष  1993,  1994,  1995  और

 1996  के  दौरान  भारतीय  रिजब॑  बैंक  को  सूचित  की  गई

 धोखाधड़ियों  की  कुल  संख्या  से  संबंधित  तत्काल  उपलब्ध  सूचना  नीचे

 दी  गई

 करोड़

 यर्ष  धोखाधड़ियों  की  संख्या  अन्तग्रस्त  राशि

 1993  223  8.61

 1994  215  4.51

 1995  182  14.51
 1996  27  :  10.83

 2  +नन+  ७०

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  दोषी  कर्मयारियों  के  विरुद्ध  की  गई
 कार्रवाई  से  संबंधित  सूचना  भारतीय  रिजर्ब  बैंक  द्वारा  नहीं  रखी  जाती
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 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंको  में  1995,  1994,  1995  और  1996  के  दौरान  पता  लगाए  गए
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 धोखाधड़ी  के  शैंक-बार  मामलों  और  उनमें  अन्तर्ग्रस्त  राशि  को  दर्शाने  वाला

 बैंक  का  नाम

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंक

 बॉ

 .  भारतीय  स्टेट  बैंक

 2.  स्टेट  बेंक  ऑफ  बीकानेर

 एण्ड  जयपुर

 .  स्टेट  बैंक  आफ  हैदराबाद

 .  स्टेट  बैंक  आफ  इंदौर

 .  स्टेट  बैंक  आफ  मैसूर

 .  स्टेट  बैंक  आफ  पटियाला

 .  स्टेट  बैंक  आफ  सौराष्ट्

 .  स्टेट  बैंक  आफ  ज्रावणकोर

 .  इलाहाबाद  बैंक
 ॥

 .  आंध्रा  बैंक

 *  बैंक  आफ  बड़ीदा

 .  बैंक  आफ  इण्डिया

 .  बैंक  आफ  महाराष्ट्र

 .  केनरा  बैंक

 सेंट्ल  बैंक  आफ  इंडिया

 .  कारपोरेशन  बैंक

 .  देना  बैंक

 .  इंडियन  बैंक

 .  इंडियन  ओवरसीज  बैंक

 ः
 न्यू

 बैंक  आफ  इंडिया

 ओरियंटल  बैंक  आफ

 कामर्स

 .  पंजाब  नैशनल  बैंक

 .  पंजाब  एण्ड  सिंध  बैंक

 ०>नकनन-_-ननकाचु-(१9/-क

 धोखाधड़ी  की  संख्या
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 |  2  3  4  5  6  1  8  9  10

 24.  सिंडिकेट  बैंक  139  103  109  22...  174.0  137.80..  782.43  22.68

 25.  यूनियन  बैंक  आफ  6।  39  59  18  756.54.  336.54  251.71  131.53

 26.  यूनाइटेड  बैंक  आफ  50  43  40  09  11459.66 171.09  41.21  23.80

 27.  यूको  बैंक  -  35  58  74  08.  183.46..  46.89.  374.17  26.84

 4*  165.27

 28.  विजया  बैंक  -  33  32  39  12.  190.83  '.  45.93.  147.77  2.19

 जोड़  2213  2266  1890  454.  32032.43  20007.88  11531.12  2372.67

 9844000
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 मुद्रा  दर

 1289.  श्री  अमर  पाल  सिंह  :

 ओमपाल  सिंह  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  थोक  मृल्य  सूथकांक  और  उपभोक्ता

 मूल्य  सूचकांक  आधारित  दरों  के  बीच  विशेषरूप  से  वित्तीय  वर्ष

 1995-96  को  तीसरी  तिमाही  से  बढ़  रहे  अंतर  की  जानकारी  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 इसके  लिए  कौन  से  कारण  जिम्मेदार  ठहराए  गए  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  उपयारात्मक  कदम  उठाए

 गए  हैं  अथवा  उठाने  का  प्रस्ताव

 विस  मंत्री  :  और  वर्ष

 1995-96  की  तीसरी  तिमाही  के  लिए  थोक  मूल्य  सूचकांक
 और  औद्योगिक  कामगारों  के  लिए  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक

 पर  आधारित  मुद्रास्फीति  की  दर  की  सूची
 नीचे  सारणी  में  दी  गई  है  :--

 सारणी

 वार्षिक  मुद्रास्फीसि  दर  प्रतिशत
 ः

 .
 पर  आधारित  आई.डब्ल्यू

 पर  आधारित

 1995-96

 अक्तूबर  8.4  10.4

 नवम्बर  8.3  10.3

 दिसम्बर  5.4  9.7

 जनवरी  वि  5.0  9.0

 फरवरी  4.6  8.6

 मार्च  5.1  8.9

 1996-97

 अप्रैल  5.0  9.8

 मई  4.5  9.3

 जून  4.5  8.8

 जुलाई  6.0  8.3

 अगस्त  5.6  8.9

 सितम्बर  6.4(  8.5

 अक्तुबर  हि  उन

 29  1996  लिखित  उत्तर  172

 (1)  दो  श्रृंखलाओं  के  बीच  मुद्रास्फीति  की  दर  में  अंतर

 प्रारंभिक  तौर  पर  उनकी  वस्तु  संरचना  में  अंतर  के  कारण  है  और

 इसलिए  उनका  भारांश  में  खाद्यान्म  मदों

 का  भार  में  भारत  का  लगभग  दुगुना
 में  खाद्यान्न  मदों  को  समनुदेषित  32  के  भार  की  तुलना  में

 में  खाद्यान्न  मदों  को  दिया  गया  भार  57

 इसलिए  गैर-खाद्य  उत्पादों  की  अपेक्षा  खाद्य-उत्पादों  की  कीौमल  में

 अत्यधिक  वृद्धि  से  डब्ल्यू  पर  आधारित  मुद्रास्फीति
 दर  में  उच्च  वृद्धि  हुई

 खाद्य  मदों  की  कीमतों  में  वृद्धि  को  संचल  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  किए  गए  आपूर्ति  पक्ष  संबंधी  उपायों  में  सार्वजनिक  जिलरण

 प्रणाली  के  माध्यम  से  अधिक  क्षेत्रों  को शामिल  करने  का  जिस्तार  करने

 और  सुदृढ़  करने  के  अतिरिक्त  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  खाद्यान्नों  की

 खुले  बाजार  में  बिक्री  जारी  रखना  शामिल  मांग  पक्ष  सरकार  गर्च

 1996-97  के  बजट  में  राजकोषीय  घाटे  को  सकल  घरेलू  उत्पाद  के  5

 प्रतिशत  तक  बनाए  रखने  और  विबेकपूर्ण  मौद्रिक  नीति  के  माध्यम  से

 मौद्रिक  विस्तार  को  15.5  से  16  प्रतिशत  तक  बनाए  रखने  का  प्रयास

 कर  रही

 अमोनिया  का  आयात

 1290.  श्री  सुरेश  कोडीकूनील  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अमोनिया  के  आयात  के  लिए  कोई  निर्णय

 लिया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  लथा  इसके  लिए

 मूल्य  निर्धारित  किया  गया

 अमोनिया  के  आयाल  से  इसके  घरेलू  मूल्य  पर  क्या

 प्रभाव
 ह

 क्या  सरकार  को  अमोनिया  आयाल  के  विरुद्ध  केरत्त  से

 कोई  अभध्याबेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संथंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  इस  संबंध  में  कया  प्रतिक्रिया

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 और  रसायन  और  उर्बरक  मंत्रालय  से  प्राप्त  सूचथमा  के

 अनुसार  सरकार  1.4.92  से  असरणीबद्ध  कर  दिए  जाने  के  बाद

 अमोनिया  का  आयात  नहीं  कर  रही

 (1)  अमोनिया  के  आयात  के  कारण  अमोनिया  के  घरेलू  मूल्य
 पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  से  संबंधित  सूथना  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  नहीं

 रखी

 से  रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  से  प्राप्त  सूथना  के

 हालांकि  अमोनिया  के  आयात  के  बारे  में  केरल  सरकार  से
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 कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  कोचीन  पत्तन  में  बिलिंगडन
 द्वीप  पर  एफ  ए  सी  की  अमोनिया  भंडारण  सुविधा  से
 उत्पन्न  पर्यावरणीय  खतरे  के  मुद्दे  पर  ए  सी  टी
 और  अन्य  बनाम-का  सोसायटी  ऑफ  इंडिया  और  अन्यਂ  शीर्षक
 से  एक  सिबिल  अपील  उच्चतम  न्यायालय  के  सम्मुख  वियाराधीन

 बाहनों  का  उत्पादन

 1291.  श्रीमती  वसुन्थरा  राजे  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  ऑटोमोबाइल  उद्योग  से  तेल  के

 कम  उपधोग  वाले  बाहनों  के  उत्पादन  करने  को  कहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (a)  विभिन्न  ऑटोमोबाइल  उत्पादकों  ने  इस  प्रकार  के  वाहनों
 के  उत्पादन  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 उद्योग  मंत्री  मुरासोल्ली  :  और  सरकार
 की  यह  नीति  रही  है  कि  इंधन  दक्ष  जाहनों  के  ब्िनिर्माण  को  प्रोत्साहित
 किया  ऐसे  वाहनों  के  विनिर्माण  हेतु  कुछ  राजकोषीय  प्रोत्साहन
 दिये  जा  रहे  कर  ढांचे  के  योक्तिकीकरण  के  परिणामस्थरूप

 अब  इन  प्रोत्साहनों  को  समाप्त  कर  दिया  गया

 आटोमोटिय  वाहन  विनिर्माताओं  ने  इंधन  दक्ष  वाहनों
 विनिर्माण  के  लिंए  प्रौद्योगिकी  के  आयात  हेतु  विदेशी  तकनीकी

 सहयोगी  के  अनुबंध  किये

 घरेलू  मांग  तथा  कॉफौ  का  आयात

 1292.  श्री  मुल्लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बर्लमान  में  घरेलू  बाजार  में  कॉफी  की  औसल  मासिक

 आवश्यकता  का  क्या  ब्यौरा  क्या

 गत  तीन  बर्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  घरेलू  बाजार

 में  बेची  गई  कॉफी  की  कूल  मात्रा  तथा  इसका  मूल्य  क्या

 क्या  घरेलू  बाजार  में  कॉफी  की  मांग  तथा  पूर्ति  के  बीच

 कोई  अंतर

 यदि  तो  तत्संथंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  घरेलू  बाजार  में  कॉफी  की  मांग  बढ़ाने  हेतु
 क्या  कदम  उठाए  गए

 _  वाणिज्य  मंत्राय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 घरेलू  बाजार  में  लगभग  4500-5500  टन  कॉफी  को  औसत

 मासिक  आवश्यकता  का  अनुमान  लगाया  गया
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 घरेलू  बाजार  में  उसके  मूल्य  के  साथ  बेची  गईं  कॉफी  की

 कुल  मात्रा  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  मात्रा  मूल्य

 1993  49928  231.97

 1994  54000  542.70

 1995  54000  583  .20

 प्रश्न  नहीं

 कॉफो  बोर्ड  के  उपभोग  को  बढ़ाया  देने  के  लिए  आंतरिक
 बाजारों  में  मेलों  और  प्रदर्शनियों  में  भागीदारी  जैसे  अनेक
 संवर्धनात्मक  उपाय  करता  कॉफी  बोर्ड  ने काफी  के  उपभोग  के
 संवर्धन  के  लिए  कॉफी  ड्िबिंग  तकनीकों  में  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  भी  शुरू
 किया

 कामन  इफ्लूएंट  ट्रीटमेंट  प्लांट्स  हेसु  कार्यबल

 की  स्थापना

 1293.  श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इफ्लुएंट  ट्रीटमेंट  प्लांट्सਂ  की
 स्थापना  से  जुड़े  मुद्दों  के  विषय  में  समन्धय  स्थापित  करने  तथा

 परियोजनाओं  के  शुरू  होने  में  विलंब  के  ल्लिए  बाधाओं  को  दूर  करने

 हेतु  एक  कार्यबल  गठित  किया

 यदि  तो  कार्य  बल  में  कौन-कौन  से  सदस्य

 कथा  वित्तीय  संस्थाओं  के  प्रतिनिधियों  को  भी  इस
 कार्यबल  में  शामिल  किया  गया

 परियोजना  शुरू  किए  जाने  में  बिलंब  के  लिए  बाधाओं  को

 दूर  करने  में  यह  कार्यबल  कहां  तक  सहायक  रहा

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 और  सरकार  ने  चर्मशोधनशालाओं  के  लिए
 कामन  इफ्लुएंट  ट्रीटमेंट  प्लांट्स  की  स्थापना  से

 संबंधित  कार्रवाई  के  समन्वय  के  लिए  5.7.96  को  एक  काय॑  दल  का

 गठन  किया  इस  कार्यदल  में  बित्तीय  संस्थानों  सहित  निम्नलिखित

 संगठनों  के  प्रतिनिधि  शामिल  है  :--

 पर्यावरण  और  बाणिज्य  केन्द्रीय  चर्म

 अनुसंधान  राष्ट्रीय  पर्यावरण  इंजीनियरी  अनुसंधान
 उत्तर  पश्चिम  बंगाल  के  केनन््द्रीय/राज्य  प्रदूषण

 नियंत्रण  डी
 राष्ट्रीय  यमड़ा  जिकास  कार्यक्रम  और'चमड़ा  निर्यात
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 यह  कार्यदल  से  संबंधित  सभी  मामलों  का

 समन्वय  करता  आ  रहा  दिनांक  15.10.96  को  हुई  इसको  पहलो
 बैठक  में  सो  ई  की  स्थापना  से  संबंधित  केन्द्रीय  इमदाद  की  सीमा
 को  समाप्त  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  द्रिज  लोन  प्रदान

 शोधनशाला के  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  आई  और

 द्वारा  तकनीकी  परामर्श  प्रदान  प्रदूषण  प्रश्राव  के

 मानदण्डों  को  शोधनशालाओं  के  स्राव  के  उपचार  के  लिए

 आवश्यक  कुछ  विशेष  रसायनों  और  उपकरणों  पर  आयात  शुल्क  में

 छूट  देने  इत्यादि  पर  विचार  किया

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  में  आरक्षित  पदों  को  भरना

 1294.  श्री  सिंह  देख  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजर्ज  ब्रेंक  में  अनुसूचित  जाति  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  को  श्रेणियों  के  लिए  चतुर्थ  श्रेणी  तथा  तृतीय
 श्रेणी  के  आरक्षित  पद  नहीं  भरे  जा  रहे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (1)  सभी  श्रेणियों  के साथ  उचित  न्याय  करने  हेतु  भर्ती  शीघ्र

 कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 वित्त  मंत्री  :  (०,)  से  भारतीय  रिजर्व

 बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  लिपिक  वर्ग  में  और  सब  स्टाफ  वर्ग  में

 अनुसूचित  के  पदों  में  पिछला  बकाया  इन  वर्गों

 में  अनुसूचित  जनजाति  के  पदों  में  पिछला  बकाया  भारतीय  रिजव॑

 बैंक  ने  आगे  यह  भी  सूचित  किया  है  कि  कुछ  विभागों  के  निरंतर

 बढ़ते  हुए  कम्प्यूटरीकरण  और  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा

 अब  तक  किए  जा  रहे  किन्हों  कार्यकलापों  के  संबंध  में  उनकी  शक्तियों

 के  न््यागमन  के  स्टाफ  आवश्यकता  में  कमी

 भविष्य  में  नई  भर्ती  के समय  अनुसूचित  जनजाति  के  बकाया  रिक्त

 पदों  को  भरने  की  कार्रवाई  की

 भारतीय  को-आपरेटिय  बैंक

 1295.  श्री  सुरेश  प्रभु  :  क्या  बित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  भारतीय  को-आपरेटिव  बैंक  को

 लाइसेंस  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की

 सम्भावना

 वित्त  मंत्री  :  और  (@).  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  को-आपरेटिव  बैंक  आफ

 इंडियाਂ  नामक  एक  सोसाइटी  ने  बैंकिंग  कारोबार  करने  के  लिए

 लाइसेंस  मांगा  भारतोय  रिजर्व  बैंक  ने  यह  भी  सूचित  किया  है  कि

 इस  प्रकार  का  लाइसेंस  जारी  करने  के  लिए  बैंककारी  विनियमन

 अधिनियम  में  संशोधन  की  आवश्यकता

 औद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  क्षेत्र

 1295.  श्री  अन्नासाहिब  पाटिल  :  क्या  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पिछड़े  क्षेत्रों

 तथा  विकासशील  क्षेत्रों  क ेबीच  असमानता  कई  गुणा  बढ़  गई  है  तथा

 बहुत  से  राज्यों  में  पिछड़े  क्षेत्र  उचित  ढांघागत  सुविधाओं  के  अभाव

 में  सरकार  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  हेतु  दिए  जाने  वाले

 प्रोत्साहनों  के  बावजूद  पिछड़े  ही  बने  हुए

 यदि  तो  क्या  सरकार  पिछड़े  क्षेत्रों  के औद्योगिकीकरण

 तथा  अंतर्क्षेत्रीय  विकास  में  असंतुलन  को  समाप्त  करने  के  लिए  पिछड़े
 क्षेत्रों  हेतु  प्रभावी  तथा  व्यावहारिक  रणनीतियां  बनाने  के  लिए  एक  नये

 प्रोत्साहन  पैकेज  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  से  सरकार  इस
 बात  से  अवगत  है  कि  आधारभूत  सुविधाओं  के  अभाव  के  कारण  कुछ
 क्षेत्र  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  रह  गये  सरकार  सार्वजनिक

 और  दोनों  क्षेत्रों  आधारभूत  सुविधाओं  में  और  अधिक  निवेश

 के  संवर्धन  में  सहायता  कर  रही  परिवहन  राजसहायैता

 विकास  केंद्र  योजना  और  एकीकृत  आधारभूत  विकास  योजना  जैसी

 केन्द्रीय  रूप  से  प्रायोजित  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  के  अतिरिक्त

 सरकार  ने  हाल  ही  में  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  जो  कि  देश  के  सर्वाधिक  पिछड़े
 क्षेत्रों  में  स ेएक  के  त्वरित  विकास  के  लिए  अनेक  नयी  पहलों  की

 घोषणा  की

 लघु  तथा  मध्यम  क्षेत्र  में  सीधा  विदेशी  पूंजी  निबेश

 1297.  श्री  नामदेव  दिवाथे  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  लघु  तथा  मध्यम  क्षेत्र  में  सीधे  विदेशी  पूंजी
 निवेश  को  आकर्षक  बनाने  के  लिए  तथा  इस  क्षेत्र  के  उद्योग  को

 अन्तराष्ट्रीय  बाजार  में  अद्ध॑  तथा  पूर्ण  रूप  से  तैयार  मार्त्न  भेजने  के

 लिए  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  आरक्षित  श्रेणियों  की  संख्या  तथा  लघु  स्तर

 के  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  बस्तुओं  सहित  तत्म्रंबंधी  ब्यौरे  क्या  है  तथा

 कितनी  और  मरदों  को  अनारक्षित  किर्ट  जाने  का  बिचार

 प्रस्तावित  परिवर्तनों  का  क्या  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना

 और
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 प्रस्तावित  अनारक्षणों  पर  लघु  क्षेत्र  की  क्या  प्रतिक्रिया

 है  2

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  इस  समय

 लघु  उद्योगों  में  घरेलू  अथवा  विदेशी  कंपनियों  द्वारा  इक्विटी  निवेश  24

 प्रतिशत  तक  की  सीमित  संयंत्र  और  मशीनरी  में  निवेश  सीमा  के

 कारण  लघु  क्षेत्र  में  विदेशी  प्रत्यक्ष  निवेश  की  मात्रा  नगण्य

 से  इस  समय  लघु  क्षेत्र  में  उत्पादन  हेतु  836  उत्पाद

 आरक्षित  बड़ी  चाहे  ये  घरेलू  हों  अथवा

 मदों  का  सिर्फ  तभी  विनिर्माण  आरंभ  कर  सकती  हैं  यदि  वे  अपने

 वार्षिक  उत्पादन  के  न्यूनतम  75  प्रतिशत  भाग  के  निर्यात  का  वायदा

 आरक्षित  मदों  की  सूची  1989  से  यथावत

 मध्याहन  12.00  बजे
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 सेन्ट्रल  पल््य  एण्ड  पेपर  रिसर्च  सहारनपूर  का

 वर्ष  1995-96  का  वार्षिक  प्रतिजेदन  और  इसके
 कार्यकरण  की  समीक्षा  आदि

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :-

 (1)  सेन्ट्रल  पल्प  एण्ड  पेपर  रिसर्च  सहारनुपर
 के  वर्ष  1995-96  के  वार्षिक  प्रतियेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 सेन्ट्रल  पल्प  एण्ड  पेपर  रिसर्च  सहारनपुर
 के  वर्ष  1995-96  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ग्रंथालय  में  रखे  देखिए  संख्या  662/96]

 (2)  निम्नलिखित  पत्रों  फी  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 :-

 भारत  भारी  उद्योग  निगम  लिमिटेड  और  भारी  उद्योग

 उद्योग  मंत्रालय  के  बीच  वर्ष  1996-97  के

 लिए  समझौता

 में  रखी  देखिए  संख्या  663/96]

 हिन्दुस्तान  मशीन  दूल्स  लिमिटेड  और  भारी  उद्योग

 उद्योग  मंत्रालय  के  बीच  वर्ष  1996-97  के

 लिए  समझौता

 में  रखी  देखिए  संख्या  664/96]
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 भारत  यंत्र  निगम  लिमिटेड  और  भारी  उद्योग

 उद्योग  मंत्रालय  के  बीच  वर्ष  1996-97  के

 लिए  समझोता

 ग्रिंथालय  में  रखी  देखिए  संख्या

 स्मारक  सिक्का  मानक  वजन  और  गुणवत्ता  के

 अन्तर  की  सीमा  से  युक्त  एक  सौ  रुपये  का  सिक्का

 पचास  प्रतिशत  चालीस  प्रतिशत

 पांच  प्रतिशत  निकल  और  पांच  प्रतिशत  जिक  सम्मिलित

 कथा  पचास  दस  रुपये  और  दो  रुपये  के  सिक्के

 पयहत्तर  प्रतिशत  तांबा  और  25  प्रतिशत  निकल

 सम्मिलित  तथा  जिन्हें  बल्लभाई  पटेलਂ  की  स्मृति
 में  निर्मित  किया  गया  है  1996  आदि

 वित्त  मंत्री  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा-पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  सिक्का  निर्माण  1906  की  धारा  2।  की  उपधारा

 (3)  के  अन्तर्गत  सिक्का  निर्माण  वजन  और

 गुणवत्ता  के  अन्तर  की  सीमा  से  युक्त  एक  सौ  रुपये  का

 सिक्का  जिसमें  पचास  प्रतिशत  चालीस  प्रतिशत
 पांच  प्रतिशत  निकल  और  पांच  प्रतिशत  जिंक  सम्मिलित

 तथा  पचास  दस  रुपये  और  दो  रुपये  के  जिनमें

 पचहँत्तर  प्रतिशत  तांबा  और  25  प्रतिशत  निकल  सर्म्मिलित

 है  तथा  जिन्हें  बल्लभभाई  पटेलਂ  को  स्मृति  में

 निर्मित  किया  गया  1996  जो  18  1996
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  |

 में  रखी  देखिए  संख्या  666/96]

 (2)  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  :-

 25  1996  का  तदर्थ  छूट  आदेश  संख्या  92
 जिसके  द्वारा  2।  1995  के  तदर्थ  छूट
 आदेश  संख्या  ।।4  कतिपय  संशोधन  किये  गये  हैं
 तथ्था  एक  व्याख्यात्मक

 28  1996  का  तदर्थ  छूट  आदेश  संख्या  99  जो

 उर्बरक  संयंत्रों  को  अमोनिया  की  आपूर्ति  के  लिए
 उद्योगमंडल  में  एक  अमोनिया  संयंत्र  प्रतिस्थापन

 परियोजना  की  स्थापना  के  लिए  अपेक्षित  संयंत्र

 और  मशीनरी  आदि  को  उन  पर  उदप्रहणीय  सम्पूर्ण
 मूल  और  अतिरिक्त  सीमा  शुल्क  से  छूट  देने  के

 बारे  में  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 14  1996  का  तदर्थ  छूट  आदेश  संख्या  105
 जिसका  आशय  25  1993  के  तदर्थ  छूट
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 आदेश  संख्या  139  में  संशोधन  करना  है  तथा  एक
 व्याख्यात्मक

 8  1996  का  तदर्थ  छूट  आदेश  संख्या  ।।2

 जो  मैसर्स  पावर  ग्रेड  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  की

 जयपोरगाजवके  बेक-टू-बैक

 ट्रांसमिशन  परियोजना  के  लिये  अपेक्षित  बिनिर्दिष्ट
 उपस्करों  के  आयात  पर  उदग्रहणीय  सम्पूर्ण  मूल
 और  अतिरिक्त  सीमा  शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे

 में  है तथा  एक  व्याख्यात्मक

 जो  10  ।996  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशिल  हुये  थे तथा  जिनके

 द्वारा  ।।  1996  को  अधिसूचना  संख्या

 में  कतिपय  संशोधन  करना  है  तथा

 एक  व्याख्यात्मक

 में  रखी  देखिए  संख्या  667/96}

 (3)  स्वापक  औषधि  और  मनःप्रभावी  पदार्थ  1985
 की  धारा  77  के  स्वापषक  औषधि  और  मन:प्रभावी

 पदार्थ  1996  जो  4  1996
 के  भारत  के  राजपन्र  में  अधिसूथना  संख्या

 509(  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  |

 में  रखी  देखिए  संख्या  668/96]

 (4)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  ओर  नमक  1944  की

 धारा  38  की  उपधारा  के  अधिसूचना  संख्या

 जो  4  1996  के  भारत  के

 राजपन्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  28

 1967  की  अधिसूचना  संख्या  में  कतिपय

 संशोधन  किए  गए  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ग्रिथालय  में  रखी  देखिए  संख्या  669/96]

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  कलकत्ता  का

 वर्ण  1994-95  का  वार्थिक  प्रतिबेदन  तथा  इसके  कार्यकरण

 की  समीक्षा  आदि

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :-

 (1)  कंपनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)
 के  निम्नलिखित  पन्नों  को  एक-एक  प्रति

 लथा  अंग्रेजी  :-

 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  कलकत्ता

 के  वर्ष  1994-95  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  ।
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 भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  कलकत्ता

 का  बर्ष  1994-95  का  वार्षिक  लेखापरीक्षत

 लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  व

 टिप्पणियां  ।

 (2)  उपयुक्त  (7)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटलਂ  पर  रखने

 में  हुए  बिलम्ब  के  कारण  दशाने  बाला  विवरण  तथा

 अंग्रेजी  ।

 प्रंधालय  में  रखे  देखिए  संख्या

 (3)  मसाला  कोचीन  के  वर्ष  1995-96  के  वार्षिक

 प्रतिबेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 मसाला  कोचीन  के  वर्ष  1995-96  के  वार्षिक

 लेखाओं  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 मसाला  कोचीन  के  बर्ष  1995-96  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 में  रख्छी  देखिए  संख्या  671/96]

 (4)  भारतीय  निर्यात  प्रत्यय  गारंटी  निगम  लिमिटेड  और
 वाणिज्य  मंत्रालय  के  जीच  बर्ष  1996-97  के  लिए  समझौता
 ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथ्रा  अंग्रेजी

 में  रखो  देखिए  संख्या  672/96]

 नेबेली  लिरनाइट  कारपोरेशन  लिमिटेड  और  कोयला

 मंत्रालय  के  बीच  वर्ष  1996-97  के  लिए  समझौता  ज्ञापन

 कोयला  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कान्सि  :

 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :--

 नेबेली  लिग्नाइट  कारपोरेशन  लिमिटेड  ओर  कोयला  मंत्रालय  के
 बीच  वर्ष  1996-97  के  लिए  समझौता  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी

 में  रखी  देखिए  संख्या  673/96]

 अपराइन  12.01  क्ने

 सभा  का  कार्य

 संसदीय  कार्य  मंत्री  और  पर्थटन  मंत्री  श्रीकान्त  :

 आपकी  अनुमति  से  मैं  यह  सूचित  करता  हूं  कि  सोमवार  2
 1996  से  प्रारम्भ  होने  बाले  सप्ताह  के  दौरान  इस  सदन  में

 निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा  :-

 1.  आज  की  कार्यसूथी  से  बकाया  सरकारी  कार्य  की  किसी

 ०  मंद  पर
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 2.  आयकर  1996  का  निरनुमोदन
 चाहने  वाले  खांविधिक  संकल्प  पर  चर्चा  तथा  आयकर

 1996  पर  विचार  और  पारित

 3.  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किए  गए  रूप  में  निम्नलिखित

 विधेयकों  पर  विचार  और  पारित  करना  :-

 आजाद  राष्ट्रीय  उर्दू  विश्वविद्यालय

 1995

 महात्मा  गांधी  अंतर्राष्ट्रीय  हिन्दी  विश्वविद्यालय

 1995

 श्री  थामस  :  निम्नलिखित  विषयों

 को  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  शामिल  किया  जाए  :-

 (1)  एशियाई  देशों  के  आपसी  आर्थिक  हितों  के  सुरक्षार्थ
 विशेषतौर  पर  भारत  के  साथ  और  अधिक  सहयोग  हेत्
 चीन  के  प्रधानमंत्री  द्वारा  व्यक्त  की  गई  इच्छा  के  परिपेक्ष्य

 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  जैसे  एशियाई  आर्थिक

 समुदाय  के  गठन  के  लिए  चीन  और  अन्य  एशियाई  देशों

 .,.  के  साथ  सहयोग  किए  जाने  की

 (2)  केरल  में  कोटटायम  जिले  के

 अम्बाकम  मनकोम्पू  क्षेत्रों  में  सड़कों
 के  निर्माण  सहित  बिकासात्मक  कार्यकलापों  और  बुनियादी
 ढांथे  के  विनिर्माण  हेतु  जनजातीय  बहुल  पिछड़े  क्षेत्रों  के

 बिकास  के  लिए  धनराशि  दिए  जाने  की

 रासा  सिंह  राबत  :  अध्यक्ष  कृपया
 आगामी  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  निम्न  विषयों  को  सम्मिलित  करने  का

 कष्ट  करें  :--

 1.  अजमेर-ब्याबर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  यातायात

 को  अत्यधिक  सघनता  तथा  प्रतिदिन  हो  रही  दुर्घटनाओं
 में  रोज  बींसियों  व्यक्तियों  की  दर्दनाक  मौलों  को  रोकने

 हेतु  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  दिल््ली-जयपुर-अजमेरं-ब्यावर
 लक  अखिलम्ब  चारलेन  बनाने  की

 2.  अजमेर  जिले  को  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  जिला

 घोषित  कर  वहां  औद्योगिक  विकास  किए  जाने  की

 श्री  मंनोरंजन  भक्षत  और  निकोबार  :

 निम्नलिखित  विषयों  को  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में

 शामिल  किया  जाए  :-

 (1)  विधान  मंडल  रहित  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  बतमान

 (2)  अडंमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  के  लिए  पर्याप्त

 जिमान  सेचाएं  प्रदान  किए  जाने  के  बारे
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 श्री  राम  बहादुर  सिंह  :  अध्यक्ष

 निम्नलिखित  को  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  जोड़ा
 .

 बिहार  में  लोगों  को  यह  विश्वास  था  कि  गंडक  सिंचाई  योजना  के

 पूरा  होने  के  बाद  उत्तर-बिहार  देश  के  लिए  अन्न  का  भंडार  बन

 लेकिन  25-30  वर्ष  बोत  एक  यह  योजना  पूरी  नहीं  हो  यह

 वरदान  के  बदले  अभिशाप  बन

 इसका  सबसे  अधिक  खामियाजा  सीबान  एवं  गोपालगंज

 जिले  को  भुगतना  पड़  रहा

 श्री  रेड्डी  :  निम्नलिखित

 विषयों  को  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  शामिल  किया  जाएं  :--

 (1)  इन्दिरा  आवास  योजना  के  अंतर्गल  आंध्र  प्रदेश  सरकार

 द्वारा  आबासों  के  आवंटन  में  निर्धारित  मानदण्डों  के

 कथित  उल्लंघन  के  बारे

 (2)  आंध्र  प्रदेश  में  नई  रेल  लाइनों  की  अत्यधिक  आवश्यकता

 में  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  9  बरास््ते  सूर्यापेट  और

 के  साथ-साथ  हैदराबाद  से  विजयवाड़ा  लक  एक

 नई  रेल  लाइन  बिछाए  जाने  के  लिए  सर्वेक्षण  कराया
 ८  है

 *

 श्री  अजित  कुमार  मेहता  :  कृपया  आगामी

 सप्ताह  की  कार्यंसूची  में  निम्नलिखित  बिषयों  को  जोड़ा  जाए  :-

 ।.  नबनिर्मित  रेलबे  जोन  हाजीपुर  के  अंतर्गत  अभी  कोई
 कोच  का  कारखाना  नहीं  इस  क्षेत्र  के  औद्योगिकीकरण

 की  दिशा  में  एक  सार्थक  कदम  उठाने  के  लिए  इस  जोन

 में  समस्तीपुर  अथवा  अयारपुर  रेलवे  स्टेशन  के  निकट
 #  जहां  आबादी  से  मुक्त  भूमि  उपलब्ध  एक  कोच

 फैक्ट्री  और  शरहारा  रैलबे  स्टेशन  यार्ड  के  निकट  माल

 डिब्बे  की  मरम्मत  का  कारखाना  स्थापित  करने  का

 अनुरोध  करता

 2.  किसानों  को  बतमान  में  गेहूं  बुआई  के  लिए
 लथाਂ  अन्य  फसलों  के  लिए  कैल्शियम  उर्वरक्त  की

 आवश्यकता  है  जिसका  समस्तीपुर  ही  नहीं  सम्पूर्ण  बिहार

 में  अभाव  अतएय  मैं  इन  उर्बरकों  को  शीघ्र  उपलब्ध

 कराने  की  मांग  करता

 श्री  रवीन्द्र  कुमार  पांडेय  :  कृपया
 निम्नलिखित  विषय  को  अगले  सप्ताह  की  कार्यसूची  में  शामिल  किया
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 ५

 सरकार  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  एवं  फ्री  सेल  मार्केट  के

 आवश्यक  वस्तुओं  का  वितरण  एवं  बिक्री  सही  ढंग  से  कराने

 हेतु  आवश्यक  कदम  वितरण  एबं  बिक्री  सुनिश्चित  कराने  के

 लिए  केन्द्रीय  निगरानी  दल  का  गठन  हो  एवं  समय-समय  पर  इसको

 समीक्षा  की

 श्री  गंगा  चरण  राजपूत  :  कृपया  निम्नलिखित  विषयों

 को  अगली  साप्ताह  को  कार्यसूची  में  रखने  का  कष्ट

 ।.  बुन्देलखण्ड  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  में  सबसे  पिछड़ा

 हुआ  क्षेत्र  जिस  तरह  से  केन्द्र  सरकार  ने  पिछड़ेपन  के

 आधार  पर  उत्तराखण्ड  को  पृथक  राज्य  बनाने  की  घोषणा

 की  है  उसकी  तरह  बुन्देलखण्ड  को  भी  पृथक  राज्य  बनाने

 की  घोषणा  को

 2.  हमीरपुर  जनपद  में  प्रतिवर्ष  बाढ़  से  सैकडों  गांव  प्रभावित

 होते  प्रतिवर्ष  किसानों  और  शहर  के  नागरिकों  का

 करोड़ों  का  धन  एबं  जन  की  हानि  होती  इस  वर्ष  भी

 विनाशकारी  बाढ़  हमीरपुर  जनपद  में  आयी  जिसमें  करीब

 500  करोड़  रुपए  का  नुकसान  अतः  हमीरपुर
 जनपद  के  लोगों  को  बाढ़  राहत  हेतु  100  करोड़  धनराशि

 दिलाई
 '

 अपराहन  12.08  बजे

 समितियों  के  लिए  निर्वाचन

 कयर  बोर्ड

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  में  प्रस्ताज  करता

 हूं  :-

 कयर  उद्योग  1954  के  नियम  4  के

 उप-नियम  (1)  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य

 ऐसी  रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  विनिर्दिष्ट  अवधि  के  लिए  कयर  बोर्ड  के  सदस्यों  के

 रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य

 निर्वाचित

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कयर  उद्योग  1954  के  नियम  4  के

 उप-नियम  (1)  (S)  के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य

 ऐसी  रीति  जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  विनिर्दिष्ट  अवधि  के  लिए  कयर  बोर्ड  के  सदस्यों  के

 रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य

 निर्वाचित
 :

 अ्रस्ताव  स्वीकृत
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 चाय  बोर्ड

 वाणिज्य  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बोला  बुल्ली  :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :--

 चाय  1954  के  नियम  4(1)  और  5(।
 के  साथ  गठित  चाय  1953  की  धारा  4(3

 के  अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति

 जैसा  कि  अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य

 उपबंधों  और  उसके  अंतर्गत  बनाये  गये  नियमों  के

 अध्यधीन  चाय  बोर्ड  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के

 लिए  अपने  में  से  दो  सदस्य  निर्वाचित

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कि  चाय  1954  के  नियम  4(1)  और  5(।)
 के  साथ  पठित  चाय  1953  की  धारा  4(3)  के

 अनुसरण  में  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति  जैसा  कि

 अध्यक्ष  निदेश  उक्त  अधिनियम  के  अन्य  उपबंधों
 और  उसके  अंतर्गत  बनाये  गये  नियमों  के  अध्यधीन  चाय

 बोर्ड  के  सदस्यों  के  रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  अपने  में

 से  दो  सदस्य  निर्वाचित

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 ”
 श्री  चाक्को  :  मुझे  इस  देश  के

 युवाओं  के  सम्बन्ध  में  गहन  चिन्ता  का  मुद्दा  उठाने  के लिए  कुछ  समय

 देने  हेतु  मै ंआपका  आभारी

 छात्रावासों  और  कालेज  परिसरों  में  चल  रही
 रैगिंग  की  कुप्रथा  सारे  देश  के  लिए  शर्म  का  बिषय  बन  गयी  रैगिंग
 के  नाम  पर  समाज-विरोधी  तथा  परपीड़नात्मक  क्रूर  गलिविधियां

 जारी  हैं  जिनके  परिणामस्वरूप  हिंसा  फैलती  है  और  कभी-कभी  हत्याएं
 भी  हो  जाती  हाल  ही  में  चेन्नई  में  मद्रास  विश्वविद्यालय  *

 के  कुलपति  के  इकलौते  पृत्र  की  एक  कॉलेज  के  छात्रावास  में  रैगिंग
 के  नाम  पर  नृशंस  हत्या  कर  दी  इस  अपराध  में  सलिप्त  अपराधियों

 ने  मृतक  पर  सभी  प्रकार  के  अत्याचार  जब  ब्रह  बेहोश  हो  गया

 तो  उसके  हाथ  काट  दिए  चीर-फाड़  करने  बाले  यंत्रों  स ेउसके

 हाथ  काट  दिए  गए  तथा  उन्हें  एक  निकटबर्ती  नहर  में  फैंक  दिया

 लेकिन  यह  क्रूरता  यहीं  समाप्त  नहीं  उसके  शरीर  को  डिब्बे  में  पैक

 करके  एक  सर्विस  बस  में  रख  दिया

 रैंगिंग  के  नाम  पर  छात्रों  का आचरण  देश  के  लिए  शर्म

 का  जिषय  बन  गया  तमिलनाडु  के  मुख  मंत्री  ने  खुले  तौर  पर  यह

 जकतव्य  दिया  है  कि  इस  घटना  से  सख्ती  से  निबटा  पहले  भी

 ऐसे  ही  बकक्तव्य  दिए  गए  लेकिन  वे  वक्तव्य  समय  व्यतीत  होने
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 के  साथ-साथ  हवा  में  बिलीन  हो  ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के

 लिए  देश  में  इस  समय  कोई  कानून  नहीं  मैं  ऐसे  अनेक  छात्रीਂ  को

 जानता  हूं  जो  शारीरिक  रूप  से  विकलांग  जो  मानसिक  दृष्टि  से

 विक्षिप्त  जो  इस  प्रकार  के  अत्याचारों  के  शिकार  हैं  और  इन

 बब॑रतापूर्ण  अत्याचारों  के  जीते-जागते  उदाहरण

 मैं  सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  देश  में  रैगिंग

 पर  पूर्ण  प्रतिबंध  लगाने  हेतु  यहां  इस  संसद  में  एक  विधेयक  लाए  तथा

 इसे  अपनी  पूर्ण  शक्ति  से  लागू

 कठोर  सजा  केबल  कुछ  समय  के  लिए  निवारक  कारक

 ऐसे  लोगों  जो  इस  प्रकार  के  अपराध  में  अन््तर्ग्रस्त

 कालेजों  से  बर्खास्त  किया  जाना  चाहिए  और  उन्हें  कठोर  सजा  दी

 जानी  मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  कि  इस
 मामले  में  राज्य  सरकार  के  साथ  परामर्श  से  उचित  कार्यवाही  की

 श्री  निर्मल  कान्ति  :  हम  आपको

 अपना  सर्व॑सम्मत  समर्थन  देते

 श्री  मनोरंजन  भक्त  और  निकोबार  :

 अध्यक्ष  मैं  सभा  का  ध्यान  अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह
 में  विद्यमान  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दे  की ओर  दिलाना  चाहता

 जैसाकि  आप  जानते  अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसमूह  सांप
 राज्य  क्षेत्र  होने  के  इसका  प्रशासन  एक  प्रशासक  के  माध्यम  से

 भारत  सरकार  द्वारा  चलाया  जाता  गत  एक  वर्ष  से  वहां  कोई

 नियमित  प्रशासक  नहीं  एक  बार  पांडियेरी  का  उप  राज्यपाल  '

 प्रशासन  की  जिम्मेदारियों  को  देख  रहा  था  और  उसके  बाद  शायद

 तमिलनाडु  का  राज्यपाल  देख  रहा

 हाल  भारत  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  ने

 जारी  किए  हैं  जिसके  द्वारा  अंडमान  और  निकोबार  ट्वीपसमूह  में

 समुद्री  रेत  या  पत्थर  खनन  कार्य  नहीं  किया  जा  किसी  विकास

 कार्य  के  लिए  कोई  निर्माण  कार्य  जैसे  स्कूल  मकान

 भूमि  से  लिया  आज  सम्पूर्ण  विकास

 निर्माण  कार्य  आदि  रोक  दिए  गए  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  जो  भी

 धनराशि  वर्ष  के  दौरान-किए  जाने  बाले  विकास  कार्य  के  लिए  आबंटित

 की  गई  उसका  अधिकांश  हिस्सा  बापस  करना  पड़ेगा  और  इस  प्रकार

 इस  आदेश  के  कारण  कोई  विकास  कार्य  शुरू  नहीं  किया  जा

 मैंने  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  क ेसाथ  बैठक  की  उन्होंने  मुझे
 आश्वासन  दिया  था  कि  वे  इस  अम्बंध  में  कुछ

 आज  तक  कोई  ठोस  परिणाम  नहीं  मैंने  माननीय

 प्रधान  मंत्री  जी  से  बात  मैंने  सभी  को  लिखा  मैंने  सरकार  की

 सकारात्मक  सम्भाव्यताओं  का  पता  लगाने  का  प्रयास  किया  था

 मैं  इसमें  असफल  उसके  यह  सभा  ही  केबल  ऐसा

 मंच  है  क्योंकि  ये  छोटे-छोटे  द्वीपसमूह  भारत  की  मुख्य  भूमि  पर

 निर्भर  हैं  और  इस  संसद  पर  निर्भर  हमारी  कोई  विधान  सभा

 नहीं  हमारां  और  कुछ  नहीं  है  जहां  हम  अपनी  शिकायतों  पर  बिचार

 बिमर्श  कर

 आपने  स्वयं  भी  द्वीपसमूह  का  दौरा  किया  इस  सभा

 के  अनेक  विशिष्ट  सदस्यों  ने  तथा  पूर्व  प्रधान  मंत्रियों  ने  भी  ट्वीपसमूह
 का  दौरा  किया  मैं  इस  मामले  में  आप  सभी  का  समर्थन  मांगता

 ताकि  यह  कार्य  बिना  किसी  विलम्ब  के  तत्काल  शुरू  किया  जा

 इस  कार्य  में  रूकाबट  नहीं  आनी  चाहिए  और  देश  के  उस  भाग

 के  लोगों  के  समक्ष  इस  तरह  की  समस्या  नहीं  आनी

 अध्यक्ष  महोदय  :  संसदीय  कार्य  मंत्री  इसके  बारे  में  गृह  मंत्री  को

 जानकारी

 अध्यक्ष  महोदय  :  रमेश  चंद  तोमर

 श्री  हननान  मोल्लाह  :  संघ  राज्य  क्षेत्रों  पर  सभा  में  कभी

 चर्चा  नहीं  होती  हमारी  मांग  है  कि  नियम  193  के

 अंतर्गत  एक  विशेष  चर्चा  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ताकि

 बाद-विवाद  में  सभी  पार्टियां  भाग  ले  सकें  और  इस  पर  एक  राय  प्रकट

 कर  सकें  कि  संघ  राज्य  क्षेत्रों  का  प्रशासन  कैसे  चलाया  जाना  चाहिए
 और  उनकी  समस्याएं  क्या  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  सीट  पर  मैंने  तोमर

 से  बोलने  के  लिए  कहा

 श्री  हननान  सोल्लाह  :  हम  यह  चाहते  हैं

 कि  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  सम्बंध  में  नियम  193  के  अंतर्गत  विशेष  चर्चा

 की

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आपने  अपनी  बात  कह  दी

 अपराहम  12.16  बजे

 महोदय  पीठासीन

 रमेश  चन्द  तोमर  :  उपाध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  में

 कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  बहुत  खराब  डकैती  और

 अपहरण  की  घटनाएं  चरम  सीमा  पर  पूरे  प्रदेश  मे ंअराजकता  का

 वातावरण  बना  हुआ

 मेरे  संसदीय  क्षेत्र  हापुड  में  ऐसी  घटनाएं  चरम  सीमा

 पर  पुलिस  इन  घटनाओं  को  रोकने  में  असफल  रही  बह  उल्टे

 इसको  बढ़ावा  दे  रही  मेरे  क्षेत्र  मे ंलोग  भय  के  वातावरण  में  जी

 रहे  जब  रक्षक  ही  भक्षक  बन  जाएं  तो  न्याय  की  आशा  किस  से

 की  जा  सकती

 उपाध्यक्ष  रैंक  प्रमोशन  के  चक्कर  में  8  नवम्बर  को  दिन  दहाड़े

 भोजपुर  थाने  के  अन्तर्गत  मछरी  पिकेट  पर  पुलिस  बालों  ने  फर्जी
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 मुठभेड़  में  चार  लोगों  की  हत्या  कर  चार  मरने  बाले  युवकों  में  तीन

 युवक  नाबालिग  उनमें  स ेअशोक  की  उम्र  ।7  वर्ष  वह  तीन

 महनों  का  अकेला  भाई  था  और  घर  में  अकेतल्ता  कमाने  बाला
 पुह्निस  ने  उसे  दिन  दहाड़े  मौल  को  घाट  उतार  उसके  खिलाफ  कोई

 आपराधिक  मामला  नहीं  वह  निर्दोष  इसी  प्रकार  जलालुद्दन
 जिसकी  वर्ष  उसको  भी  पुलिस  ने  मौत  के  घाट  उतार

 परवेश  जो  कि  ।8  वर्ष  का  वह  भी  घर  में  अकेला  कमाने  वाला

 जसबीर  जो  कि  29  वर्ष  बल्य  उसको  भी  हत्या  कर  दी  फर्जी

 मृठभेड़  में  चार  लोग  मार  दिए  क्षेत्र  की जनला  इस  फर्जी  मुठभेड़
 के  खिलाफ  और  पुलिस  के  खिलाफ  आन्दोलन  कर  रही  है  तथा  हत्या

 में  लिप्त  पुलिस  कर्मचारियों  के खिलाफ  कायंबाही  की  मांग  कर  रही

 है  लेकिन  पुलिस  अधिकारी  उल्टे  ही  जनता  को  धमका  रहे  जो  लोग

 इसके  खिलाफ  आन्दोलन  और  प्रदर्शन  कर  रहें  पुलिस  उनके

 खिलाफ  गलत  केस  बनामे  की  कोशिश  कर  रही  है  और  उन्हें  धमका

 रही  लोग  इस  डर  की  वजह  से  घर  से  बाहर  नहीं  निकत्ल  रहे  हैं  कि

 कहीं  पुलिस  उन्हें  गलत  केश  में  न  फंसा

 मेरी  गृह  मंत्री  से  मांग  है  कि  जिन  चार  युवकों  की  फर्जी  मुठभेड़
 में  मृत्यु  हो  उस  केस  की  से  जाधं  करवायी  दोषी

 पुलिस  कर्मचारियों  को  सस्पैंड  करके  उनके  खिलाफ  302  का  मुकदमा
 दर्ज  कराया  उन  चारों  युवकों  के  घर  में  कोई  कमाने  वाला  नहीं

 इसलिए  उनके  परिवार  बालों  को  5-5  लाख  रुपए  का  मुआबजा
 दिया  जो  पुलिस  अधिकारी  दोषी  पुलिस  कर्मचारियों  क ेखिलाफ

 कार्यवाही  नहीं  कर  रहे  उनका  तबादला  कराया  इससे  लोगों

 को  राहत  की  सांस  मिल  सकती  है  और  लोग  सुखी  जीवन  बिद्वा  सकते

 हैं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  जाजपेयी  :  उपाध्यक्ष  जो

 मामला  उठाया  गया  वह  केवल  माननीय  सदस्य  ने  उठा  उसे

 सदन  ने  सुम  लिया  और  उस  पर  कोई  कार्यवाही  न  की  यह  स्थिति

 गम्भीर  उत्तर  प्रदेश  के शासन  के  लिए  यह  सदन  सीधा  जिम्मेदार

 वहां  राष्ट्रपति  राज  बहां  पुलिस  मुठभेड़ें  हो  रही  हैं  और  नौजबान
 मारे  जा  रहे  गाजियाबाद  दिल्ली  के  पास  पूरे  प्रदेश  में  क्या  हो

 रहा  इसकी  हम  कल्पना  कर  सकते  आप  केन्द्र  सरकार  को

 आदेश  दें  कि  जो  मामला  श्री  तोमर  ने  उठाया  वह  उसके  बारे  में  सारे

 तथ्य  एकत्र  करके  सदन  के  सामने  जो  दोषी  पुलिस  वाले  उनके

 खिलाफ  जांच  होनी  अगर  बे  जांच  के  बाद  दोषी  प्रमाणित  हो

 जाते  हैं  तो  उन्हें  सजा  मिलनी

 रेल  मंत्री  राम  विलास  पासबान  )  :  उपाध्यक्ष  हम  यह

 मामला  होम  मिनिस्टर  को  नॉलेज  में  लाएंगे  और  उनसे  कहेंगे  कि  जह

 इस  मामले  में  कार्यवाही  कर  सदन  को  सूचित

 श्री  राजेश  पायलट  :  इस  सम्बंध  में  कृपया  मुझे
 न्भी  मौका

 श्री  राजेश  पायलट  :  उपाध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  में  शूगर
 मिल्स  चालू  नहीं  हुई  एडमिनिस्ट्रशन  पेमेंट  नहीं  करवा  रहा

 है  और  सरकार  द्वारा  घोषित  सपोर्ट  प्राईस  किसानों  को  नहीं  मिल  रही

 अब  एक-दो  महीने  मिल  चलेंगी  फिर  एक  साल  के  लिये  बंद  हो

 तो  एडमिनिस्ट्रेशन  से  कहिये  कि  शूगर  मिलें  किसानों

 का  गन्ना  लेना  शुरू  करें  और  उचित  दाम  भी  देने  शुरू  करें  तभी  इस

 फसल  का  फायदा  नहीं  तो  तीन  महीने  के  बाद  यह  खत्म  हो

 राम  चन्द्र  डोम  :  उपाध्यक्ष

 मैं  आपके  माध्यम  से  सभा  का  तथा  सरकार  का  ध्यान  अपने

 जिले  बीरभूम  में  हाल  में  घटित  रेल  दुर्घटना  की  ओर  दिलाना  चाहता

 इस  दुर्घटना  के कारण  आयल  टैंकर  का  एक  रैंक  पटरी  से  उतर

 गया  था  और  इसके  कारण  वहां  तेल  बिखर  गया  अत्यधिक  लेल

 बिखर  जाने  के  काफी  बडे  क्षेत्र  मे ंखड़ी  फसल  क्षतिग्रस्त  हो

 गई  लगभग  200  एकड  भूमि  प्रभावित  हुई  यह  घटना  बीरभूम
 जिले  में  आंदल-सैंथिया  रेलवे  सेक्शन  पर  डबराजपुर  रेलथे  स्टेश्न  के

 निकट  घटित  इससे  सैंकडों  किसान  प्रभावित  हुए  लेकिन

 सरकार  किंसानों  को  हुए  नुकसान  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कर  रही  जे

 रेल  बिभाग  से  पर्याप्त  मुआबजे  के  लिए  इंतजार  कर  रहे  लेकिन

 उन्हें  अभी  तक  कुछ  भी  नहीं  दिया  गया

 अतः  सरकार  मेरा  अनुरोध  है  कि  बह  मामले  को  देखे  और

 प्रभावित  किसानों  को  पर्याप्त  मुआबजे  का  शीघ्र  भुगतान  महोदय

 मेरा  अनुरोध  है  कि  रेल  विभाग  किसानों  को  मुआबजे  का  भुगतान

 -  असीम  बाला  :  उपाध्यक्ष  कृपया  हमें  भी
 *

 बोलने  की  अनुमति

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभी  को  बोलने  का  मौका  कृपया
 इंतजार

 एकाघ  घंटा  फालतू  बैठकर  सबको  ऐकामोडेट  करने  को  कोशिश

 आप  भी  आधा  घंटा  बैठने  के  लिये  लैयार  सबको  चांस

 श्री  शर्मा  :  उपाध्यक्ष

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  पांचबे  बेतत  आयोग  का  गठन

 1993  में  हुआ  था  और  1994  में  उन्होंने  अपना  कार्य  प्रारम्भ  भी  किया

 डनके  अनुसार  यह  रिपोर्ट  1996  तक  आ  जानी  थआाहिए  थी

 लेकिस  आज  की  तारीख  तक  रिपोर्ट  नहीं  सारे  सरकारी  कर्मचारी
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 ऐजीटेशन  कर  रहे  देश  के  अंदर  इंडस्ट्रियल  पीस  डिस्टर्ब  न  हो

 इस  प्रकार  की  स्थिति  का  निर्माण  हुआ  अब  9  दिसम्बर  को

 देश  मे  पूर्ण  बंद  का  आह्यान  उन्होंने  किया  ह ैऔर  बेतन  आयोग  ये

 बाहर  के  धरने  पर  बैठे  हुये

 मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  इस  सैशन  के  अंतगगंत  22  तारीख

 से  पहले  बेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  की  घोषणा  ऐसा  निर्देश  आप

 सरकार  को

 श्री  जायसवाल  :  उपाध्यक्ष  में

 माननीय  सदस्य  के  इस  बयान  से  स्वयं  को  सम्बद्ध  करता  हूं  और

 सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  पिछले  तीन  दिन  से  चले  आ  रहे  सरकारी

 कर्मचारियों  के  आन्दोलन  को  देखते  हुये  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट

 अविलम्ब  प्रस्तुत  की

 असीम  बाला  :  सार्वजनिक  क्षोत्र
 के  अन्तर्गत  एक  अग्रणी  भेषज  उद्यम  के  रूप  में  चल  रहा  अब

 यह  कम्पनी  इतनी  रूग्ण  बत  गई  है  कि  यह  फील्ड  रिप्रेजेन्टेटिव  या

 फील्ड  बक॑र  और  अन्य  कामगारों  को  बेतन  का  भी  भुगतान  नहीं  कर
 पा  रही  है  और  उनको  बेतन  नहीं  मिल  रहा  हम  काफी  समय  से

 यह  मांग  करते  रहे  हैं  कि  सरकार  द्वारा  आधुनिकीकरण
 किया  सरकार  ने  कोशिशि  भी  की  लेकिन  कुछ  अव्यवस्था
 के  कारण  यह  सब  कुछ  हुआ  सरकार  से  हमारी  मांग  ये  है  कि  सभी

 कामगारों  और  फील्ड  रिप्रेजेन्टेटिव्ज  को  तत्काल  उनका  थेतन  दिया

 हमारी  यह  भी  मांग  है  कि  को  भेषज  क्षेत्र  में

 प्रमुख  और  नीतिगत  उद्योग  के  रूप  में  समझा  जाना  हमारी  यह
 भी  मांग  है  कि  की  कामगार  यूनियनों  और  फौल्ड

 रिप्रेजेन्टेटिव्ज  के  परामर्श  से  को  अर्थक्षम  बनाने  की

 योजना  को  शीघ्र  शुरू  किया  जाना  वर्तमान  प्रयालन  संबंधी

 आशश्यकताओं  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  तत्काल  जारी  की  जानी

 मेरा  आपसे  साईकिल  उद्योग  के  बारे  में  भी  विनम्र  निवेदन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  केवल  एक  मुद्दा  उठा  सकते

 असीम  बाला  :  धन्यवाद

 वैद्य  दाऊ  दयाल  जोशी  :  माननीय  उपाध्यक्ष  सारे

 देश  में  गेहूं  का अभाव  सा  हो  गया  कल  भी  सुमित्रा  महाजन  जी

 ने  इस  विषय  को  उठाया  राजस्थान  में  केन्द्रीय  खाद्य  निगम  ने  छः

 लाख  बोरियां  गेहूं  इकट्ठा  करके  भिन्न-भिन्न  स्टेशनों  पर  खुली  बिक्री

 में  बेचने  के  लिए  सुरक्षित  रखा  इस  वर्ष  की  बरसात  में  वह  गेहूं

 कुछ  भीख  गया  ।  गेहूं  भोगना  केन्द्रीय  खाद्य  निगम  के  लिए  बड़े

 सौभाग्य  का  विषय  हो  गेहूं  भीग  यह  दिखाकर  512  रुपए

 प्रति  क्बिटल  का  गेहूं  450  रुपए  प्रति  क्यिंटल  के  हिसाब  से  जयपुर
 के  एक  अधिकारी  ने  बडे  व्यापारियों  से  सांठ-गांठ  करके  खुले  में  बेचा  |

 11,000  बोरियां  तक  व्यापारियों  को  दे  दी  गई  और  बह  गेहूं  आज

 हिन्दुस्तान  से  बाहर  विदेशों  में  चला  जब  ।5  दिन  बाद  इसका  पता

 चला  कि  450  रुपए  के  भाव  में  गेहूं  बिक  रहा  है  तो  केन्द्र  सरकार  ने

 यहां  से  पत्र-व्यव्रहार  किया  और  गेहूं  का  भाव  475  रुपए  प्रति  क्विंटल

 15  दिन  बाद  किया  475  रुपए  प्रति  क्विंटल  के  हिसाब  से  गह
 बिका  और  आज  लाख  बोरियां  बड़े  व्यापारियों  के  साथ  सांठ-गांठ

 करके  बेच  दी  गई  कल  केन्द्रीय  सरकार  ने  फिर  घोषणा  की  है  कि

 लाख  टन  खुले  बाजार  में  गेहूं  बेचने  के  लिए  हम  निकाल  रहे

 मुझे  डर  है  कि  जिस  प्रकार  से  छः  लाख  बोरियां  योजनाबद्ध  तरीके  से

 एक  षड्यंत्र  करके  बड़े  व्यापारियों  को  दे  दी  यह  लाख  टन  गेहूं
 भी  बड़े  व्यापारियों  के  माध्यम  से  बाहर  विदेशों  में  चला  आज

 गेहूं  नहीं  लोग  तरस  रहे  ।।  रुपए  किलो  में  गेहूं  का  आटा  खाने

 को  लोग  विवश  आटा  महंगा  मिल  रहा  450  रुपये  प्रति

 क्विंटल  का  गेहूं  मिल  बाले  आटा  बनाकर  9  रुपए  किलो  और

 रुपए  किलो  में  बेच  रहे  मेरा  निवेदन  है  कि  इसकी  जांच  की

 मेरा  चारज  है  कि  तीन  करोड़  रुपया  खाद्य  निगम  ने  योजनाबद्ध  षड्यंत्र
 करके  व्यपारियों  के  साथ  सांठ-गांठ  करके  खाया  ऊपर  तक  यह

 पैसा  पहुंचा  मैंने  खाद्य  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  जी  को  पत्र  लिखा

 उन्होंने  जवाब  में  लिखा  कि  मैं  इस  पर  उचित  कार्रथाई  कर  रहा

 तीन  बार  पत्र  लिखे  और  तीनों  बार  एक  ही  पंक्ति  का  जबाब  आया

 कि  उचित  कारंबाई  कर  रहे  अब  तक  कोई  कार्रवाई  नहीं  तीन

 करोड़  रुपया  खाद्य  निगम  ने  खा  लिया  और  बड़े  व्यापारियों  को  गेहूं  बेच

 हिन्दुस्तान  की  जनता  आज  गेहूं  के  लिए  तरस  रही  इसके

 लिए  समुचित  व्यवस्था  की  मेरे  क्षेत्र  में  हाट  में  व्यापारी  गेहूं  लेकर

 आए  तो  गेहूं  को  लूट  लिया  अगर  गेहूं  का  भाव  इसी  प्रकार  बढ़ता

 रहा  तो  देश  में  अराजकता  की  स्थिति  पैदा  हो  कृपा  करके

 इसके  लिए  उचित  व्यवस्था

 श्री  बृज  भूषण  तिवारी  :  उपाध्यक्ष  इस

 समय  रबी  की  बुआई  चल  रही  इस  संबंध  में  मैं  सदन  का  ध्यान

 आकृष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  डुमरियागंज  जनपद

 सिद्धार्थनगर  में  सहकारी  और  सरकारी  गोदामों  और  ब्लाकों  में  गेहूं  के

 बीज  तथा  खाद  का  नितांत  अभाव  है  और  जो  खाद  या  जो

 बीज  प्राइजेट  दुकानों  पर  मिल  रहा  वह  इतना  घटिया  किस्म  का  है

 कि  उससे  किसानों  की  उपज  में  बहुत  फ्रद्लिकूल  प्रभाव  इसलिए

 मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  को  यह  स्पष्ट

 निर्देश  दें  कि  हमारे  क्षेत्र  के  अंदर  गेहूं  क ेनये  बीज  और  खाद

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  आवश्यक  कार्रवाई  यह  केबल

 मेरे  ही  जिले  का  मामला  नहीं  पूरे  उत्तर  प्रदेश  में  इस  प्रकार  की

 शिकायत  है  और  इस  प्रकार  कर  आवश्यकता

 श्री  मोहन  रावले  :  उपाध्यक्ष  सिंधिया

 वर्कशॉप  के  लोगों  को  108  महीने  से  बेतन  नहीं  मिला  में  चिदंबरम

 जी  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  बार-बार  मैंने  यह  मामला  भूतपूर्व
 वित्त  मंत्री  मनमोहन  सिंह  जी  के  पास  लेकर  और  चिटम्बरम
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 साहब  ने  जो  वर्तमान  जित्त  मंत्री  हैं  उन्होंने  इसको  इनीशिएट  किया

 मैं  आपसे  विनती  करता  हूं  कि  108  महीने  हो  गये

 श्री  मोहन  राबले  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मांग

 कर  रहा  हूं  कि  ।99।  तक  जिन्होंने  लिया  है  उनको  बेतन

 दिया  जाए  और  1991  में  जिनको  डिक्लेअर  की  थी  और

 1993  तक  जो  कंपनी  के  रजिस्टर  में  उनको  थेतन  दिया

 इसलिए  में  चिदम्बरम  साहब  से  विनती  करता  हूं  तक  जिलने

 रोल  कॉल  रजिस्टर  में  होंगे  उन  सभी  लोगों  को  1996  तक  का  थेतन

 देना  मैं  चिदम्बरम  साहब  से  आशा  करता  हूं  कि  वह  इस  पर

 कार्रवाई  वित्त  मंत्री  यहां  पर  बैठे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  ठीक  आपने  अपनी  बात  कह  दी
 उन्होंने  सुन  ली  कृपया  बैठ

 श्री  मोहन  रावले  :  मैं  आपसे  अपील  कर  रहो  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  अपील  उन्होंने  सुन  ली  कृपया
 बैठ

 .  \

 कृपया  बैठ  आप  क्यों  नहीं  बैठ  कृपया  अपनी  सीट

 पर  बैठ

 श्री  मंगल  राम  प्रेमी  :  माननीय  उपाध्यक्ष

 आजादी  के  50  बषों  के  बाद  भी  आज  सिर  पर  मैला  ढोने  वाले

 कर्मचारियों  की  प्रथा  उसी  हालत  में  चल  रही

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रत्येक  को  अवसर  दिया

 श्री  मंगल  राम  प्रेमी  :  उनकी  दयनीय  दशा  को  समाप्त  करने  हेतु
 इस  मुद्दे  को इस  सदन  में  बार-बार  उठाया  जाता  रहा  किंतु  इस  ओर

 आज  लक  कोई  ठोस  कार्रवाई  न  होने  के  कारण  यह,समस्या  ज्यों  की

 त्यों  बनी  हुई  मानवाधिकार  आयोग  के  अध्यक्ष  माननीय  जस्टिस

 रंगनाथ  मिश्र  जी  ने  यह  कहा  था  कि  यदि  किसी  गांव  में  कोई  व्यक्ति

 सिर  पर  मैला  ढोता  है  तो  उस  गांग  के  प्रधान  को  सजा  दी  जाए  और

 अगर  शहर  में  ऐसा  होता  हे  लो  उस  शहर  के  जो  मुख्य  अधिकारी  हैं

 उनको  सजा  दी  जानी  सिर  पर  मैला  डोने  वाले  कर्मचारियों  को

 नोटीफाइड  एरिया  और  टाउन  एरिया  इत्थादि  में

 श्री  राम  नाइक  :  उपाध्यक्ष  येह  विषय

 बहुत  महत्थ  का

 श्री  मंगल  राम  प्रेमी  :  20  माह  से  बेतन  नहीं  मिला  जिससे

 उनको  दो  समय  की  रोटी  खाने  को  नहीं  मिल  पा  रही  है  और  ये  लोग

 बुरी  हालत  में  इनको  फंड  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  कितना

 फंड  कहां  पर  इसके  बारे  में  इनको  कुछ  भी  मालूम  नहीं  मेरी

 सरकार  से  मांग  है  कि  देश  के  समस्त  मैला  ढोने  वाले  कम॑चारियों  को

 प्रदेशों  की  सरकारों  के  द्वारा  सीधे  अपने  अधीन  ले  ले  ताकि  उनको

 समय  पर  बेतन  आदि  मिले  और  उनको  पारिवारिक  समस्या  का  हस्त

 हो  मैं  यह  भी  मांग  करता  हूं  कि  यह  अत्यंत  ही  महत्वपूर्ण
 मामला  है  और  इस  पर  दो  घंटे  की  चर्चा  हाउस  में  की  जाए  और  जब

 सक  ऐसा  नहीं  होगा  और  इस  हाउस  में  सभी  नेला  इस  विषय  पर

 नहीं  तब  तक  इस  समस्या  का  समाधान  होने  वाला  नहीं

 मैं  सरकार  से  इतनी  प्रार्थना  करता  हूं  कि वह  इस  ओर  अवश्य  ध्यान

 श्री  राम  नाईक  :  यह  विषय  बार-बार  सदन  के  नेता  राम  बिलास
 "ot

 जी  उठा  रहे  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  इसकी  प्रतिक्रिया  में  उन्हें  कूछ
 कहना  चाहिए  क्योंकि  अब  50  साल  हो  गये  9  दिसम्बर  को  हम

 एक  बड़ा  कार्यक्रम  करने  जा  रहे  हैं  उसमें  यह  घोषणा  होनी  चाहिए  कि

 आगे  चलकर  यह  प्रथा  नहीं  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  बिषय

 सदन  के  नेता  को  इस  बारे  में  कुछ  कहना

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  उपाध्यक्ष  मासनीय  सदस्य  ने

 जो  यह  मामला  उठाया  है  वह  सचमुथ  ही  देश  के  लिए  एक  कलंक

 की  बात  है  कि  आजादी  के  50  साल  बाद  भी  आज  एक-दो  नहीं

 करीब-करीब  तीन  हजार  ऐसे  शहर  छोटे-बड़े  कस्बे  हैं  जहां  आज

 भी  सिर  पर  पखाना  ढोने  का  सिस्टम  जारी  हम  लोगों  ने  1990  में

 योजना  बनाई  थी  कि  3  साल  के  अंदर  हम  उस  व्यवस्था  को  खत्म  कर

 आज  यदि  कोई  आदमी  गरीब  मकान  बनाता  सरकार  उसके

 लिए  सब्सिडी  देगी  और  जो  अफोर्ड  कर  सकते  जैसे  कर्नाटक  में

 किया  पहले  से  ही  वहां  सिर  पर  पखाना  ढोने  का  कोई  सिस्टम

 नहीं  ह ैऔर  फिर  बीच  में  बह  काम  धीमा  हो  गया  है  और  हम  लोगों

 से  इसको  बहुत  ही  मंभीरता  से  लिया  है और  एक  निश्चित  सीमा  की

 अबधि  के  अंदर  सिर  पर  पखाना  ढोने  का  सिस्टम  खत्म  करने  के  लिए

 सरकार  प्रतिबद्ध  जहां  तक  दूसरा  प्रश्न  है  कि  उनके  तमाम

 कर्मचारियों  को  सरकारी  कर्मचारी  घोषित  किया  तो  आप  जानते

 हैं  कि  इसमें  म्युनिसिपैलिटी  इसमें  हर  तरह  के  कर्मचारी  इसलिए

 इस  मामले  में  राज्य  सरकार  को  भी  आगे  आना  केन्द्र  सरकार

 उस  मामले  में  जरूर  पहल

 रास  जिलास  पासवान  :  अभी  रेल  मंत्री  जी  ने  सिर  पर  मैला

 ढ़ोने  की  प्रथा  को  समाप्त  कराने  की  बात  पहले  कम  से  कम  जे

 अपने  विभाग  में  ही  इस  प्रथा  को  समाप्त  करा  दें  क्योंकि  वहां  अभी

 भी  यह  काम  चालू  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  हो  अब  आप  बैठ
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 श्री  राम  कृपाल  यादव  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके

 माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान  अपने  संसदीय  क्षेत्र  पटना  की  ओर  दिलाना

 चाहता  बिहार  में  अभी  तक  एक  भी  केन्द्रीय  विश्थ-विद्यालय

 स्थापित  नहीं  किया  गया  पटना  विश्व-विद्यालय  हर  सरकार  से  एक

 केन्द्रीय  विश्व-विद्यालय  बनने  के  मापदंड  पूरे  करता  है  और  वहां

 पिछले  20  सालों  से  बराबर  यह  मांग  की  जाती  रही  है  कि  बिहार

 यदि  कोई  केन्द्रीय  विश्व-विद्यालय  बनने  लायक  है  तो  बह  केबल

 पटना  विश्व-विद्यालय  है  जिसे  केन्द्रीय  विश्व-विद्यालय  बनाया  जा

 सकता  मगर  अभी  तक  सरकार  ने  इस  दिशा  में  कोई  कार्यवाही  नहीं

 की

 मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  मांग  करना  चाहता  हूं  कि  बिहार
 जो  उत्तर  प्रदेश  के  बाद  जनसंख्या  के  लिहाज  से  दूसरे  नम्बर  पर  आता

 हैं  और  एक  बड़ा  प्रदेश  वहां  अविलम्ब  एक  केन्द्रीय  विश्व-विद्यालय

 स्थापित  होना  चाहिए  क्योंकि  पटना  विश्व-विद्यालय  में  आज  न  केबल

 बिहार  के  छात्र  पढ़ने  के  लिए  आते  हैं  बल्कि  बिहार  से  लगे  सीमाबर्ती
 '
 इलाकों  के  छात्र  भी  पढ़ने  आते  मेरी  मांग  है  कि  केन्द्रीय  सरकार

 यथाशीघ्र  पटना  विश्व-विद्यालय  को  केन्द्रीय  विश्व-विद्यालय  बनाने

 हेतु  आवश्यक  कार्यंघाही  करे  ताकि  बिहार  के  छात्रों  के  साथ-साथ

 सीमाबर्ती  इलाकों  के  छात्रों  के  साथ  भी  न्याय  हो

 रासा  सिंह  रावत  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं

 आपके  माध्यम  से  एक  बहुत  ही  अहम्  समस्या  की  ओर  सरकार  का

 ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  काफी  समय  से  पैट्रोलियम  पदार्थों
 में  मूल्यवृद्धि  हरगिज  न  की  वित्त  मंत्री  जी  सदन  में  मौजूद
 उन्होंने  कुछ  समय  पूर्व  एक  प्राइवेट  चैनल  पर  साक्षात्कार  के

 दौरान  पैट्रोलियम  पदार्थों  में  मूल्यवृद्धि  की  संभावना  की  घोषणा  की  है
 जो  एक  प्रकार  से  संसद  की  अयमानना  है  क्योंकि  इन  दिनों  संसद  का

 अधिवेशन  चल  रहा  ऐसे  समय  में  नीतिगत  वक्तव्य  सदन  के  बाहर

 दिया  जाना  संसद  का  घोर  अपमान  इससे  योरबाजारी  और

 पैट्रोलियम  पदार्थों  के  संग्रह  की  प्रवृत्ति  को  बढ़ावा  मिलेगा  तथा  दैनिक

 वस्तुओं  के  दाम  बढ़  अभी  कुछ  समय  पहले  ही  सरकार  ने

 पैट्रोल  और  गैस  के  दाम  बढ़ाए  फिर  से  उनके  दाम  बढ़ाने
 की  बाल  करना  उपभोक्ताओं  का  गला  घोंटना  देश  की  महंगाई  को

 और  बढ़ाना  है  तथा  देश  की  जनता  की  शेष  बची  शक्ति  को  नष्ट  करना

 डीजल  और  पैट्रोल  में  मिलावट  से  सरकारी  आय  को  भारी

 नुकसान  पहुंच  रहा  गांव  के  गरीब  लोगों  तक  कैरोसिन  ऑयल  नहीं

 पहुंचता  पैट्रोल  की  खपत  पर  सरकार  को  जो  पाबंदी  लगानी  चाहिए

 जह  पाबंदी  अभी  तक  लग  नहीं  पाई  सरकार  ले  इस  मामले  में

 कोई  सख्ती  नहीं  की  हिम्मत  जुटा  नहीं  पाई  है  लेकिन  पैट्रोलियम
 पदार्थों  में  मूल्यवृद्धि  का  षडयंत्र  रया  जा  रहा

 ॥

 अभी  पैट्रोलियम  मंत्री  जी  ने  आर्थिक  सम्पादकों  के  सम्मेलन  में

 इस  प्रकार  की  बात  कही  सरकार  के  निकम्मेपन  और  कमजोर  ,
 आर्थिक  नीतियों  पर  पर्दा  डालने  के  लिए  पैट्रोलियम  पदार्थों  के  मूल्यों
 में  होने  जाली  वृद्धि  को  इस  देश  की  जनता  हरगिज  बर्दाश्ल  नहीं
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 इसलिए  मेरा  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  पेट्रोलियम
 पदार्थों  के  मूल्यों  में  किसी  प्रकार  की  वृद्धि  न  की  जाए  क्योंकि  आम

 आदमी  पहले  ही  महंगाई  और  मुद्रास्फिति  के  कारण  दबा  हुआ  उसे

 और  अधिक  महंगाई  के  बोझ  से  बचाया  जाना

 श्री  वैद्य  दाऊ  दयाल  जोशी  :  बित्त  मंत्री  जी  यहां  बैठे

 बे  बताएं  कि  क्या  पेट्रोलियम  पदार्थों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  रही  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  बोलने  कृपया  उन्हें  बोलने  की

 अनुमति

 श्री  सुरेश  कोडीकुनील  :  मैं  माननीय  सभा  का  ध्यान

 दीपावली  की  पूर्व  संध्या  पर  अपने  निवांचन  क्षेत्र  में  घटित  शराब  त्रासदी

 की  ओर  दिलाना  चाहता  उस  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कुछ  मजदूर
 नकली  शराब  पीने  से  बीमार  पड  गए  तीन  मजदूरों  की  मौत  हो  गई
 थी  और  40  से  अधिक  मजदूरों  की  हालतਂ  शराब  का  सेवन  करने  के

 पश्चात  बिगड़  ये  राज्य  के  बहुत  गरीब  मजदूर  इस  शराब

 त्रासदी  से  सम्पूर्ण  केरल  राज्य  को  आघात  पहुंचा

 वे  मजदूर  अभी  भी  अस्पताल  में  दाखिल  हैं  ओर  उनको  भली

 भांति  इलाज  होने  के  बावजूद  उनके  स्वास्थ्य  में  कोई  सुधार  नहीं  हो  रहा

 «  उपाध्यक्ष  अप्रैल  1996  में  जब  श्री  अंटनी  केरल

 के  मुख्य  मंत्री  उन्होंने  पर  पूर्ण  प्रतिबंध  लगाया  उस

 10,000  से  अधिक  शराब  की  दुकानें  बंद  कर  दी  गई

 पुलिस  और  एक््साइज  अधिकारियों  को  सतर्क  कर  दिया  गया  था

 और  औरक  शराब  की  सभी  दुकानें  बंद  करा  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  संक्षेप  में  यह

 राज्य  का  विषय  लेकिन  फिर  भी  मैंने  इसकी  अनुमति  दी

 श्री  सुरेश  कोडीकुनील  :  आम  चुनावों  के  बाद  एल  डी  एफ  सत्ता

 में  लेकिन  ये  अरक  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए
 प्रभावो  कदम  नहीं  उठा  रहे  इसलिए  हमारे  राज्य  में  औरक  बनाने

 पर  प्रतिबन्ध  लगाने  संबंधी  नीति  पूरी  तरह  गड़बड़ा  गई  है  और

 अब  सम्पूर्ण  केरल  राज्य  में  नकली  शराब  बनाई  जा  रही  सारी  अरक

 अन्य  राज्यों  से  आ  रही  है  और  पुलिस  तथा  उत्पाद  शुल्क
 अधिकारी  इसे  रोकने  के  लिए  कोई  प्रभावी  कदम  नहीं  उठा  रहे

 केरल  सरकार  की  रूचि  अऔरक  पर  लगातार  प्रतिबन्ध

 लगाने  की  नहीं  इन  परिस्थितियों  में  केरल  में  भविष्य  में  ऐसी  और

 अधिक  दुघ॑टनाएं  हो  सकती

 भारत  सरकार  को  शराब  त्रासदी  की  पुनरावृत्ति  से  बचने  के

 लिए  तत्काल  हस्तक्षेप  करना  भारत  सरकार  को  इस  शराब

 त्रासदी  पर  केरल  सरकार  से  बिस्तुत  रिपोर्ट  मांगनी  में  भी  भारत
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 सरकार  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  प्रभावित  व्यक्तियों  को  प्रधान  मंत्री

 राहत  कोष  से  कुछ  वित्तीय  सहायता  दी

 श्री  निहाल  चन्द  चौहान  :  माननीय  उपाध्यक्ष

 मुझे  आज  आपने  लाखों  किसानों  की  आवाज  को  उठाने  का

 मौका  इसके  लिए  मैं  आपका  आभारी  राजस्थान,पंजाब
 और  देश  के  अन्य  प्रान्तों  क ेकिसानों  की कपास  की  उपज  का  मंडियों

 में  उचित  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  लाखों  किसान  मंडियो  में  लाइन
 लगाकर  बैठे  उनकी  दशा  देखी  नहीं  जा सकती  कपास  का  मूल्य
 1100  रुपए  प्रति  क्विंटल  है और  एक  एकड़  में  4.95  क्विंटल  कपास

 की  उपज  होती  है  जबकि  एक  एकड़  पर  बीज  और  दवाई  का

 खर्चा  लगभग  5000  रुपए  होता  यानी  किसानों  को  मिट्टी  के  भाव

 कपास  बेचनी  पड़  रही  जब  किसान  अपनी  उपज  मंडी  में  बेचले

 तो  सस्ते  दामों  पर बिकती  है  और  जब  किसानों  के  हाथों  से वह  उपज

 निकल  जाती  है  और  व्यापारियों  के  गोदामों  में  पहुंच  जाती  है  या  मंडी

 में  आ  जाती  तो  उसके  दगुने  दाम  हो  जाते  जैसे  किसानों  का  गेहूं
 अप्रैल  में  400  रुपए  प्रति  क्विंटल  के  हिसाब  से  बिका  और  आज

 बाजार  में  वही  गेहूं  900  रुपए  प्रति  क्विंटल  के  हिसाब  से  बिक  रहा

 यह  किसानों  और  मजदूरों  का  शोषण

 उपाध्यक्ष  हमारे  प्रधान  मंत्री  जो  अपने  को  किसान  का

 बेटा  होने  का  बड़े-बड़े  रेडियो  और  दूरदर्शन  से  प्रधार  करते

 हैं  और  कहते  हैं  कि  किसान  का  बेटा  प्रधान  मंत्री  है  और  आज  किसानों

 का  इस  प्रकार  से  शोषण  हो  रहा  इससे  आप  अंदाज  लगा  सकते

 है  कि  बाकी  देश  का  क्या  हाल  अन्त  में  मैं  सरकार  से  पुरजोर
 मांग  करता  हूं  कि  कपास  का  मूल्य  कम  से  कम  2500  रुपए  प्रति

 क्विंटल  तुरन्त  करके  सरकार  को  इसे  किसानों  से  खरीदने  के  लिए
 कदम  उठाने  चाहिए  बरना  किसानों  का  आक्रोश  गंभीर  संघर्ष  का  रूप

 ले  सकता  है  जिसकी  जिम्मेदारी  सरकार  की

 उपाध्यक्ष  कल  और  परसों  के  दैनिक  पंजाब  केसरी

 समायार  पत्र  में  यह  सब  कुछ  आया  है  कि  कपास  और  नरमा  के  भाव

 क्या  रहे  हैं  और  किसानों  का  किस  प्रकार  से  शोषण  हो  रहा

 श्री  रमेन्द्र  कुमार  :  उपाध्यक्ष  मैं  सरकार  का

 ध्यान  बिहार  के  साउथ  कर्णपुरा  कोल  फील्ड  की  ओर  दिलाना  चाहता

 बिहार  में  साउथ  कर्णपुरा  कोल  फील्ड  है  जिसमें  सेंटर  कोल  फोल्ड

 क  अंतर्गत  तीन  कोयलरीज  बरकाकाना  और

 साउथ  कर्णपुरा  कोल  फील्ड  में  उच्च  ग्रेड  के  ए,बी  और  सी  ग्रेड  के  435
 मिलियन  मीट्रिक  टन  कोयले  के  भंडार  हैं  और  उससे  नीचे  के  ग्रेड  के

 448  मिलियन  मीट्रिक  टन  कोयले  के  भंडार  कोयला  निकालने  की

 तकनीक  .  नहीं  रहने  के  कारण  वर्ष  1994-95  में  135  करोड़  रुपए  का

 घाटा  हुआ  और  वर्ष  1995-%  में  122  करोड़  रुपए  का  घाटा

 इसमें  24000  मजदूर  काम  करते  बिहार  की  जो  कोल  फील्ड  हैं  ये

 थिकसिन  हैं  और  थिकसिन  मार्यानंग  की  हमारे  देश  में  तकनीक  नहीं

 इसहिक्श  कुछ  दिन  पहले  थिकसिन  की  मायनिंग  करने  के  लिए  बिदेशों

 न

 से  कुछ  एक्सपटर्स  को  बुलाया  गया  था  और  उन्होंने  जो  धिंकसिन

 मायनिंग  की  तकनीक  अखितयार  तो  उनसे  भी  थिकसिन  की

 मायनिंग  ठीक  तरह  से  नहीं  हो

 उपाध्यक्ष  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  डूस  कोल  फौल्ड

 को  चिकसित  करने  के  लिए  या  जो  कोल  फील्ड  घाट  में  चल  रही

 उनको  उस  घाटे  से  उबारने  के  लिए  और  जो  24  हजार  मजदूर  इनमें

 काम  कर  रहे  थ ेबेकार  न  हो  इसलिए  एक  बड़े  पैमाने  पर

 विज्ञापन  निकाला  पहले  भारत  कोकिंग  कोल  लिमिटेड  में  ऐसी

 समस्या  आ  गयी  वहां  खुली  खदान  के  जरिये  एक  माइनिंग
 टेक्नोलॉजी  को  विकसित  किया  गया  हम  सरकार  से  खास  तौर  से

 कोयला  मंत्री  से यह  आग्रह  करना  चाहेंगे  कि कोयला  उद्योग  के  साउथ

 कर्णपुरा  कोलफील्ड  के  इस  प्रश्न  पर  कोल  मंत्रालय  और  ट्रेड  यूनियन
 के  साथ  जियार  करके  कोई  रास्ता

 श्री  मनोज  कूमार  सिन्हा  :  उपाध्यक्ष  श्री  बृज

 भूषण  लिजारी  ने  जिस  घिषय  का  अभी  जिक्र  किया  उसकी  ओर  से

 आपके  माध्यम  से  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  आज  पूरे

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  म  रासायनिक  उर्वरक  का  बहुत  जबरदस्त

 अभाव  हो  गया  जिस  तरह  की  काला  बाजारी  उस  क्षेत्र  में  हो  रही

 है  उससे  पूरे  उत्तर  प्रदेश  के  सरकारी  गोदामों  में  डाई  अमोनिया  फास्फेट

 की  अनुपलब्धता  वहां  रबी  की  बोआई  चरम  सीमा  पर  में

 आपके  माध्यम  से  सरकार  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सरकार

 अविलम्ब  इसके  बारे  में  प्रबन्ध  स्थानीय  अधिकारियों  ने  यह
 नताया  है  कि  वहां  रेलबे  बैगन  की  शार्टेज  ह ैजिसके  कारण

 रासायनिक  उर्बरक  उपलब्ध  नहीं  हो  रही  संयोग  से  रेल  मंत्री  जी

 सदन  में  में  उनसे  भी  आग्रह  करना  चाहता  हूं  कि  वे  रेल

 अधिकारियों  को  निर्देश  इस  समय  रबी  की  बोआई  चरम  सीमा  पर

 है  और  रासायनिक  उर्बरक  अनुपलब्ध  इसके  लिए  आप

 अबिलम्ब  कोई  व्यवस्था  करके  रेलबे  बैगन  की  उपलब्धता  और

 रासायनिक  उर्वरक  सुनिश्चित

 श्री  रमेश  चेन्नित्तला  :  उपाध्यक्ष  सदन  के

 नेता  और  रेल  मंत्री  जी  यहां  मौजूद  हैं  इसलिए  मैं  हिन्दी  में  भाषण  करना

 चाहता  मैं  केरल  की  समस्या  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भाषण  लम्बा  नहीं  होना

 श्री  रमेश  चेन्नित्तला
 :

 मैं  हिन्दी  में  बोल  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  लेकिन  हिन्दी  में  भी  लम्बा  नहीं  होना

 श्री  रमेश  चेन्नित्तला  :  उपाध्यक्ष  रेल  मंत्री

 जी  ने  केरल  के  संसद  सदस्यों  की  एक  मीटिंग  बुलाई  थी  जिसमें  उन्होंने

 हम  लोगों  को  आश्वासन  दिया  था  लेकिन  उन  आश्वासनों  को  पूरा  करने

 की  अभी  तक  कोई  कोशिश  नहीं  देश  में  ।7  रेलवे  जोन  6

 नये  रेलथे  जोन  बनाये  गये  केरल  के  बारे  में  हमने  डिमांड  की  थी

 और  सोचा  था  कि  रेल  मंत्री  जी  इसे  स्वीकार  करेंगे  लेकिन  उन्होंने  केरल

 को  उपेक्षित  कर  इसके  बारे  में  हमारे  सारे  सदस्यों  ने  रेल  मंत्री
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 को  एक  मेमोरंडम  दिया  हमें  रेलबे  के  हर  काम  के  लिए  मद्रास  जाना

 पड़ता  पहले  चीफ  इंजीनियर  का  आफिस  कोचिंन  में  स्थापित  करने

 के  लिए  कहा  था  लेकिन  वह  नहीं  उसका  नोटीफिकेशन  भी  हुआ
 था  लेकिन  उसको  एकदम  कैंसिल  कर  दिया  केरल  में  रेलबे  के

 जो  भो  कार्यक्रम  चल  रहे  बह  बहुत  स्लो  चल  रहे  हमारे  लिए

 हर  बजट  में  पैसा  लिया  जाता  है  लेकिन  वह  पेसा  खर्च  नहीं  वह

 मद्रास  और  तमिलनाडु  की  ओर  देखते  रहते  वहां  डबलिंग  का  काम

 या  गेज  कन्व्शन  का  जो  काम  चल  रहा  है  उसमें  चाहे  मद्रास  के

 आफिसर  चाहे  बंगलौर  के  आफिसर  वे  हमारी  समस्याओं  को

 नहीं  देखले  उसको  जल्दी  इम्पलीमैंट  करने  के  लिए  कोई  काम

 नहीं  हम  लोगों  ने  यह  डिमांड  की  है  कि  केरल  में  बैस्ट  कोस्ट

 रेलबे  जोन  की  जरूरत  इसके  ऊपर  मंत्री  महोदय  को  ध्यान  देना

 आज  देश  के  हर  प्रदेश  हर  राज्य  में  नया  जोन  बनाया  गया  है

 लेकिन  केरल  अभी  तक  उपेक्षित  यदि  रेलवे  की  डैबलपमैंट

 एक्टिवटीज  को  ठीक  तरह  से  चलाना  है  तो  केरल  में  एक  रेलवे  जोन

 की  जरूरत  मेरा  आपके  माध्यम  से  रेल  मंत्री  जी  से  निषेदन  है  कि

 वह  हमारी  डिमांड  पर  कुछ  सोचें  और  उन्होंने  हमसे  जो  वायदा  किया

 उस  वायदे  को  पूरा

 उपाध्यक्ष  रेल  मंत्री  जी  बोलने  के  लिए  तैयार  आप

 उन्हें  मौका

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  किसी  को  बोलने  के  लिए  रोक  नहीं  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ

 श्री  रमेश  चेन्निसला  :  उपाध्यक्ष  आप  उन्हें  आदेश  देंगे

 तभी  तो  यह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठते  क्यों  नहीं  2  कृपया  बैठ

 उन्हें  बोलने

 श्री  चाकको

 श्री  थामस  :  1991  में  एणांकुलम

 में  एक  मुख्य  इंजीनियर  का  कार्यालय  स्वीकृत  किया  गया  लेकिन

 यह  अभी  तक  शुरू  नहीं  हुआ  प्रस्ताव  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया

 इसे  कार्यान्थित  किया  जाना

 :  बह  बोलना  चाहले

 या
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  आपकी  बात  मान  ली

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  उपाध्यक्ष  सर्बप्रथम  में  इनको

 बहुत  अच्छी  हिन्दी  बोलने  के  लिए  थन्यबाद  देता  जहां  तक  जोन

 का  सवाल  माननोय  सदस्य  को  मालूम  है  कि  नौ  जोन  पहले  से  ही
 जोन  33  साल  के  बाद  जोन  तो  संभव  नहीं

 आपके  चीफ  इंजीनियर  के  श्रॉफिस  के  संबंध  में  कहा  कल

 लिखकर  भी  दिया  हम  उसे  देख  रहे  दूसरी  अभी

 रेलवे  का  सप्लीमैंट्री  बजट  आने  बाला  आपने  शॉर्ट  रूट  के  संबंध

 में  कहा  डबलिंग  के  लिए  बोला  जो  आपका  जनरल  मामला wa
 उसे  हमने  ऑलरेडी  मान  लिया  जहां  तक  आपका  वर्क  स्लो  का

 चार्ज  मै ंआपको  विश्वास  टिलाना  चाहता  हूं  कि  किसी  भी  कीमत

 पर  वर्क  स्लो  नहीं  जहां  तक  डबलिंग  का  मामला  में  यह

 कहना  चाहता  हूं  कि इस  पर  आप  जितना  इंट्स्टेड  हैं  उतना  ही  रेलवे

 भी  इंट्स्टेड  है  क्योंकि  यह  रेलवे  के  लिए  स्थयं  प्रौफिट  की  बात

 इसलिए  किसी  भी  कीमत  पर  साउथ  या  केरल  को  उपेक्षित  करने  का

 सवाल  ही  उत्पन्न  नहीं  रेलवे  का  बजट  आ  रहा  उस  बजट

 में  हम  विस्तार  से  डिस्कस  भी  करेंगे  और  एक-एक  पाइंट  का  जबाब

 भी

 श्री  प्रेमचन्द्रन  :  आदरणीय  उपाध्यक्ष

 मैं  आपका  आभारी  जो  आपने  मुझे  केरल  मे  काजू  श्रमिकों

 से  संबंधित  एक  लोक  महत्व  के  एक  अल्पावश्यक  मुद्दे  को  उठाने  का

 अवसर  प्रदान  किया  केरल  में  योजना  के  अन्तर्गत

 शामिल  किए  गए  कुल  4,26,000  श्रमिकों  में  से  ।,25,000  काजू  क्षेत्र

 के  काजू  उद्योग  इस  समय  विभिन्न  कारणों  से  गंभीर  संकट  का

 स्गमना  कर  रहा  पहला  कारण  तो  कच्चे  काजुओं  का  अभाव  है  और

 दूसरे  कच्चे  काजुओं  के  मूल्य  में  निरंतर  वृद्धि  हो  रही  इसके  कारण

 वर्ष  प्रतिवर्ष  कार्य  दिवसों  में  कमी  हो  रही  इस  स्थिति  से  निपटने

 के  लिए  वर्ष  1989  में  काजू  श्रमिक  योजना  नामक  एक
 विशेष  योजना  तैयार  की  गई  इस  योजना  के  अन्तर्गत  श्रमिकों  को

 उपस्थितियों  को  नजरअंदाज  करते  हुए  इन  श्रमिकों  को  का

 लाभ  दिया  गया  किन्तु  यह  जानकर  आश्चर्य  होता  है  कि  कर्मयारी

 राज्य  निगम  ने  5.10.1996  को  हुई  अपनी  बैठक  में  मनमानी  तौर  पर

 इस  विशेष  योजना  को  बन्द  करने  का  फैसला

 इस  योजना  से  35,000  से  40,000  तक  काजू  श्रमिकों  को

 लाभ  दिया  जाता  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  ने  इस  योजना  को

 30.10.1996  से  बंद  करने  का  निर्णय  किया

 मैं  श्रम  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  बह  इस  निर्णय  पर

 पुनर्वियार  करके  इस  योजना  को  जल्दी  से  जल्दी  दुबारा  शुरू  मैं

 यह  बताते  हुए  श्रम  मंत्री  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  95
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 प्रतिशत  काजू  श्रमिक  महिलाएं  ये  महिलाएं  श्रमिक  भी  अनुसूचित
 :  जाति  और  जनजातियों  की  उन  विशेष  परिस्थिलियों  और

 उनके  कार्य  के  स्वरूप  को  ध्यान  में  रखा  जिसके  कारण  वे  कई

 लरह  की  बीमारियों  का  शिकार  बनती  और  भी  कई  कारण  हैं  जिनसे

 उनके  काय॑  दिवसों  की  संख्या  कम  होती  य ेसभी  कारण  श्रमिकों  के

 नियंत्रण  से  बाहर  होते  वे इस  योजना  का  लाभ  उठा  रहीं  और

 वे  गरीबी  को  रेखा  से  नीचे  रह  रहीं+  है  किन्तु  अब  उन्हें  इस
 योजना  का  लाभ  देने  से  मना  कर  दिया  गया

 अतः  मैं  सरकार  और  श्रम  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  इसे

 विशेष  मामला  मानकर  इस  पर  बिचार  किया  उन्हें  उपस्थितियों

 की  उपेक्षा  कर  योजना  का  लाभ  दिया  इस  तथ्य  पर

 विचार  करते  हुए  कि  वे  गरीबी  को  रेखा  से  नीचे  आ  रहे  लगभग

 35000  से  40,000  श्रमिक  इस  योजना  के  लाभान्वित  होते  अतः

 मैं  श्रम  मंत्री  स ेएक  बार  फिर  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  30.10.1996

 से  इस  योजना  को  बंद  करने  हेतु  5.10.1996  को  लिए  गए  निर्णय  पर

 पुनर्विचार
 ह

 श्री  रवीन्द्र  कुमार  पांडेय  :  माननीय  उपाध्यक्ष
 -  हमारे  क्षेत्र  में  कोलफोल्ड्स  नाम

 की  कोल  इंडिया  की  संस्था  जिसमें  दीपाबली  के  चार  दिन  पहले
 करीब-करीब  सादा  मिट्टी  निकालने  के  उपरान्त  ।2  व्यक्तियों  का

 देहान्त  जबकि  के  नाम  पर  करोड़ों  रुपया  कोल

 इंडिया  का  खर्च  हो  रहा  संयोग  ऐसा  रहा  कि  उस  पीरियड  में  मैं

 अपने  क्षेत्र  में  था  और  जब  हमने  मुआबजे  के  बारे  में  प्रबंधन  से  मांग

 की  तो  वहां  के  महाप्रबन्धक  महोदय  ने  कहा  कि  हमारे  यहां  ऐसी  कोई
 व्यवस्था  नहीं  उनके  क्षेत्र  मे ंजब  व्यक्ति  खुलकर  सादा  मिट्टी
 निकालते  हैं  तो  उनको  वहीं  पर  रोकना  चाहिए  ऐसी  दुर्घटनाएं  पूरे
 साल  में  लगभग  पचासों  बार  हुई  लेकिन  किसी  को  एक  नये  पैसे

 का  मुआबजा  नहीं  दिया  जबकि  में  भू-धसान  के

 नाम  पर  करोड़ों  रुपये  कीਂ  एड  भारत  सरकार के  द्वारा  दी  गई

 मैं  आपके  माध्यम  से  यह  आग्रह  करना  चाहूंगा  कि  इसकी

 पुनरावृत्ति  फिर  न  ऐसी  व्यवस्था  की  जाय  एवं  दोषी  प्रबंधन  के

 विरूद्ध  कार्रवाई  की

 श्री  हाराधन  राय  :  उपाध्यक्ष  देश  में

 कोयले  की  पैदाबार  ज्यादा  हो  रही  लेकिन  साथ  ही  साथ  खदान  में

 एक्सीडेंट्स  और  उनके  साथ  दुर्घटनाजनक  मृत्यु  भी  धीरे-धीरे  ज्यादा

 रही  इसका  कारण  न  कोल  न  खान  न

 क्रोत्य  इंडिया  न  ये  लोग  लोगों  की  सुरक्षा
 £मस  रैगूलेशंस  को  नहीं  मानते  बहां  जो कोट  ऑफ  इन्क्वायरी

 weet  एकी  रिकमेंडेशन  को  भी  ये  लोग  नहीं  मानते  इन  लोगों  की  जो

 ॥इपार्टाइट  कंसलटेटिब  कमेटी  उस्तकी  रिकमेंडेशंस  को  भी  ये  लोग

 नहीं  मानते  ये  लोग  बाइपार्टाइट  स्टैंडिग  कमेटी  की  रिकमेंडेशन  को

 भी  नहीं  मानते  इन  लोगों  के  जो  सुझाव  उनको  भी  ये  लोग  नहीं

 मानते  उस  उल्लंघन  के  चलते  इतनी  रिपोट्स  रिकमेंडेशंस

 गक्तिन  उनका  पालन  नहीं  कर  रहे

 बंगाल  में  जो  महाबीर  खदान  जिसमें  67  आदमियों  को

 चली  क्रेट्रा  में  बंगाल  में  जहां  55-56  आदमियों  की  जान  चली

 गहलोटन  में  ही  दिन  बिहार  में  में  76

 आदंमियों  की  मौत  हो  इसके  बाद  भी  इन  लोगों  का  ध्यान  नहीं

 गया  और  अभी  भी  ऐसी  घटनाएं  हो  रही  मैं  आपको  इसके

 तीन-चार  एग्जाम्पल  दे  रहा  13.11.96  को  सतग्राम  इन्क््लाइनन  में

 सपोर्ट  नहीं  रहने  के  कारण  35  फीट  20  फीट  चौड़ा  और  थिकनैस

 में  7  "/",  फीट  का  एक  पत्थर  सपोर्ट  नहीं  रहने  के  कारण  गिर

 चार  आदमी  उसी  में  दबकर  मर  ।4  तारीख  को  डाबर  कोलियरी

 में  एक  आदमी  की  मृत्यु  15.11.96  को  सोनपुर  बाजारी  में  एक
 आदमी  को  मृत्यु  17.11.96  को  सोनूपर  बाजारी  में  एक  ही  आदमी

 को  और  मृत्यु  ऐसी  मृत्यु  की  संख्या  रोजाना  बढ़ती  चली  जा  रही

 सन्  1990  से  1995  तक  ऐसो  घटनाओं  का  विवरण  मैं  आपको  दे

 रहा  1990  से  1995  तक  में  फेटल  एक्सीडेंट  इस
 प्रकार  हुए  :  1990  में  131,  1991  में  120,  1992  में  149,  1993  में  132,
 1994  में  186  और  1995  में  188,  सीरियस  इंजरी  1990  में  547,  ।99।
 में  494,  1992  में  472,  1993  में  461,  1994  में  697  और  1995  में  531

 में  फेटल  एक्सीडेंट  1990  में  24,  1991  में  19,  1992
 में  27,  1993  में  3।  1994,  में  50  और  1995' में  20,  सीरियस  इंजरी
 1990  में  314,  1992  में  278,  1993  में  278,  1994  में  233  और  1995
 में  191.

 ह

 इस  तरह  से  जब  लोगों  को  मौत  होती  उसकी  कोर्ट  ऑफ

 इन्क््यायरी  कानून  से  होती  वह  जो  रिकमेडेशन  करती  उसके  प्रति
 भी  ये  लोग  लापरवाह

 अपराहन  1.00  बजे

 जिस  अधिकारी  की  बजह  से  इतने  आदमी  मरते  और  घायलल  होते
 उसको  प्रमोशन  दिया  जाता  कोई  सजा  नहीं  इतनी  दुर्घटनाएं

 होती  लेकिन  किसी  को  परवाह  नहीं  मेरा  सुझाज  है  इस  सदन  «

 से  कि  अध्यक्ष  महोदय  एक  कमेटी  गठित  करें  जो  खदानों  में  जाकर  देखे
 कि  यहां  कया  हो  रहा  ह ैऔर  दोषी  आदमियों  को  दंड  मिले  तथा  आगे

 से  इन  दुर्घटनाओं  पर  रोक  लगाई

 श्री  राम  टहल  चौधरी  :  उपाध्यक्ष  मेरे  संसदोय

 क्षेत्र  रांची  में  कप्ररखाना  वहां  पर  ।5  हजार  मजदूर  काम

 करते  हैं  और  लाखों  लोगों  का  पालन-पोषण  इस  कारखाने  के  द्वारा

 होता  1991  से  बहां  के  अधिकारियों  और  कर्मथारियों  का  पे  रिजीजन

 नहीं  हुआ  जिसके  कारण  बे  लोग  इसको  लेकर  आंदोलन  कर  रहे
 उन  कर्मचारियों  का  पे  रिवीजन  नहीं  किए  जाने  के  कारण  स्थिति

 दिनोंदिन  बिगड़ती  जा  रही  कई  लोगों  को  सस्पेंड  किया  गया
 पयासों  पर  मुकदमा  किया  गया  बहां  पर  बाकी  सभी  ऐसी  संस्थाओं

 में  कर्मचारियों  का  पे  रिवीजन  हो  चुका  लेकिन  में
 काम  करने  वाले  लोगों  का  नहीं  हुआ  वहां  पर  चेयरमैन  भी  उसी

 व्यक्ति  को  नियुक्त  किया  जाता  है  जिसकी  रिटायरमेंट  को  एक  या  दो
 साल  बाकी  होते  इस  कारण  वे  जितने  दिन  थंहां  रहते  हैं  उस

 कारखाने  का  शोषण  करते  हैं  और  लूट--खसोट  करते  जिससे  यह
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 उद्योग  बबांद  हो  रहा  उसको  मदर  इंडस्ट्री  कहा  जाता  इससे

 मजदूरों  और  कारखाने  दोनों  का  नुकसान  हो  रहा  वहां  पर  कार्यदेश

 वहां  के  कर्मचारी  काम  करने  के  लिए  तैयार  जो  पुरानी  मशीनें

 हैं  उनको  बदला  इससे  उत्पादन  भी  बढ़ेगा  और  जो  समस्या  आए

 दिन  पैदा  होती  वह  भी  नहीं  मेरा  सुझाव  है  कि  वहां

 चेयरमैन  ऐसे  व्यक्ति  को  बनाया  जाए  जिसके  रिटायरमेंट  में  आठ-दस

 साल  बाकी  जिससे  वह  जवाबदारी  से  काम  कर  अगर  कोई
 गलंती  करता  है  तो  उसको  हटाया  जाना  चाहिए  और  किसी  तरह  से

 उस  कारखाने  को  बचाने  का  काम  करना  यहां  पर  बार-बार

 इस  मामले  को  उठाया  जा  चुका  लेकिन  उस  पर  कोई  ध्यान  नहीं

 दे  रहा  इससे  स्थिति  विस्फोटक  हो  रही  लाखों  लोगों  की

 रोजी-रोटी  का  भी  सवाल  यहां  पर  सभी  अधिकारियों  और

 कर्मचारियों  ने एक  दिन  की  टोकन  स्ट्राइक  की  कोई  काम  पर  नहीं

 यह  सिर्फ  सरकार  का  ध्यान  आकृष्ट  करने  के  लिए  की  गई

 इसलिए  सरकार  तुरंत  हस्तक्षेप  करके  इस  समस्या  का  समाधान
 “

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  रेड्डी  आपको  दूसरा  मुद्दा  उठाना

 पहला  पहला  मुद्दा  कल  उठाया  चुका

 रेड्डी  :  जी

 उपाध्यक्ष  यह  श्री  सेलेम  लेफ्ट  बैंक  के  बारे  में  है जिससे

 नालगोडा  जिले  में  लगभग  तीन  लाख  एकड़  भूमि  सिंचित  हो

 इस  जिले  से  लगभग  तीन  सौं  से  चार  सौ  लोग  दिल्ली  आए  और  इस

 परियोजना  को  पूरा  करने  में  सरकार  के  उदासीन  रवैये  के  खिलाफ  धरना

 एस  एल  बी  सी  और  तेलुगु  गंगा  परियोजना  दोनों  का  कार्य  :  -

 बास्तव  में  1985  के  दौरान  आरंभ  किया  गया

 .  वास्तव  में  हमें  बहुत  खुशी  है  कि  हम  ।0  वर्षों  में

 तेलुगु  गंगा  परियोजना  को  पूरा  कर  सकेंगे  और  कृछ  पानी  प्राप्त  कर

 लेकिन  अतिवृष्टि  और  बाढ़  के  कारण  अभी  स्थिति  सही  नहीं

 लेकिन  इसी  के  साथ  ही  एस  एल  बी  सी  परियोजना  का  काय॑  भी

 शुरू  कर  दिया  दस  साल  बीत  चुके  हैं  लेकिन  इस  परियोजना  को

 पूरा  करने  के  संबंध  में  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  लोग  बर्तमान  में

 उपलब्ध  पीने  के  पानी  में  फ्लोराइड  होने  के कारण  भारी  कठिनाई  का

 सामना  कर  रहे

 उसके  कारण  लस्बदाओं  सहित  नालगौंडा  जिले  से  सैंकड़ों  लोग

 आए  और  यहां  दिल्ली  की  सड़कों  पर  धरने  पर  बैठ  इस  परियोजना

 से  नालगौंडां  और  मिरयालगुडा  जिले  के  लोगों  को  निश्चित  रूप  से

 सहायता  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  मे ंनालगौंडा  और  मिरयालगुडा  दो

 जिले  हैं  और  इन  दोनों  जिले  के  लोग  पीने  के  पानी  और  सिंचाई  के

 उद्देश्य  से  निश्चित  रूप  से  लाभान्यित  इस  इस  परियोजना

 को  तत्काल  शुरू  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  पिछली  सरकारों  ने

 पिछले  ।0  वर्षों  से  यह  कार्य  नहीं  किया

 पिछली  संसद  के  दौरान  अनेक  खेतिहर  लम्बादा

 महिलाओं  और  भद्रजनों  सहित  490  लोगों  ने  अपना  यह  विरोध  प्रकट

 करने  के  लिए  ही  नामांकन  पन्न  भरे  थे  कि  इस  परियोजना  को  राज्य

 सरकार  अथवा  केन्द्र  सरकार  में  से  किसी  ने  भी  गंम्भीरता  से  नहीं  लिया

 अतः  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस

 मामले  को  तुरन्त  लिया  जाए  और  इस  पर  ठोस  कार्य  किया

 श्री  वर्मा  :  उपाध्यक्ष  कोल

 इंडिया  लिमिटेड  के  अन्तर्गत  फे  अधीन  दोगाह

 कोलबॉशरी  प्लांट  ।  को  विगत  26  अक्लूबर  को  बंद  कर  दिया

 बंद  करने  का  कोई  औचित्य  या  कोई  कारण  न  तो  श्रमिक  संगठनों

 को  बताया  गया  और  न  अधिकारियों  को  बताया  गया  और

 के  अधिकारी  आए  और  अचानक  उसको  बंद  कर  बोकारो

 स्टाल  प्लांट  के  लिए  यह  एकमात्र  कोलबॉशरी  उसके  लिए  बहुत
 उपयोगी  है  लेकिन  अधिकारियों  न ेसाजिश  करके  एश  कंटेन्ट्स  अधिक

 होने  का  बहाना  करके  उसको  बंद  कर  दिया  ताकि  बिदेश  से  कोल  बोश

 मंगाया  इसमें  करीब  2000  मजदूर  बेकार  हो  यह  जो

 कोलबॉशरी  प्लांट  ।  इसकी  क्षमता  6000  टन  प्रतिदिन  की  है
 जबकि  उस  दिन  इसे  दो  बने  बंद  किया  गया  और  उस  दिन  भी  5000
 टन  का  उत्पादन  यदि  उसमें  डिफेक्ट  है  या  सिक्योरिटी

 दृष्टिकोण  से  उसमें  कोई  खराबी  है  तो  5000  टन  का  उत्पादन  उस  दिन

 उसमें  कैसे  दूसरी  बात  यह  भी  है  कि  मुझे  लथा

 सारी  यूनियन्स  ने  बुलाया  था और  उनके  बुलाने  पर  मैं  तारीख  को

 यहां  गया  था  और  मैंने  देखा  था  कि  वह  प्लांट  लोहे  के  मजबूत  गर्डर

 पर  खड़ा  ह ैऔर  उसको  26  तारीख  को  यह  कहकर  बंद  कर  दिया  कि

 यह  बेकार  है  तो  फिर  पांच  करोड़  रुपए  की  लागत  वाली  कंबेयर  जो

 घूमती  उसकी  कवरिंग  अभी  13  स्कीम  26  अक्तृबर  से  नवम्बर  तक

 काम  कर  रही  थी  और  26  अक्तूबर  को  उस  प्लांट  को  बंद  कर  दिया

 इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  यह  सब  घपला  इससे  साबित  हो

 जाता  है  कि  फिर  से  इसे  मॉडरनाइज  करने  के  नाम  पर  सिर्फ  रुपया  मारने

 के  लिए  ही  इसे  बंद  किया  गया  इससे  स्टील  प्लांट  को  बहुत  ही

 धक्का  पहुंचेगा  और  निश्चित  रूप  से  यह  एक  भयंकर  भ्रष्टाचार

 इसीरिए  मैं  मांग  करता  हूं  कि  सरकार  हाई  लैबल  पर  इसकी  जांच

 से  इसकी  जांच  करवाए  क्योंकि

 के  जो  अधिकारी  वहां  पर  बैठे  हुए  वे  अर्षों  से  वहीं  रहते  हैं  और

 उनके  अधिकारी  एक  साधारण  अधिकारी  से  होकर  तक  हो

 जाते  वे  सब  मिलकर  घपला  करते  रहते  ये  सभी  सेंसिटिव  पोस्ट

 हैं  और  इन  लोगों  का  ट्रांसफर  तीन  बर्षों  में  होना  ये  सभी

 भ्रष्टाचारी  लोग  बैठे  हुए  हैं  और  वे  इंडियाਂ  का  भट्टा  बिठा

 देंगे  और  देश  को  भारी  घाटा  56  करोड़  रुपए  का  घाटा

 केवल  उस  बैल्ट  पर  लगाया  इसलिए  मेरी  सरकार  से  अपील  है

 कि  इसकी  जांच  से  करवाई  इसमें  वहां  के

 कर्मचारियों  का  कोई  दोष  नहीं  यूनियन  के  लोगों  ने  बताया  कि  इसमें

 कोई  डिफेक्ट  नहीं  इसमें  सिक्योरिटी  का  कोई  प्रश्न  नहीं  इसको

 शीघ्र  चालू  करवाया  यह  सब  केवल  मजदूरों  को  बेकार  करने

 सथा  बाहर  से  कोयला  मंगाकर  कमीशन  खाने  का  घषडयंत्र



 इंडियाਂ  में  इसो  तरह  से  एक  जगह  पर  दामोदर  नदी  एबं  रेलवे  डाइबर्जन

 स्कीम  पर  9  करोड़  रुपए  का  खर्च  का  अनुमान  उसके  लिए  पहले

 प्लांनिग  बनी  लेकिन  आज  16  बर्ष  हो  गए  इसकी  प्लानिंग  अभी

 तक  पूरी  नहीं  हुई  इसमें  49  करोड़  रुपया  चला  मैं  चाहता  हूं
 कि  सरकार  इसकी  भी  जांच  कराए  तभी  इस  देश  की  रक्षा  हो  सकेगी

 और  स्टील  प्लांट  चल

 इन्ही  शब्दों  के  साथ  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  का  ध्यान

 आकर्षित  करते  हुए  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  वह  इसकी  शीघ्र  जांच

 सटन  में  राम  बिलास  पासवान  जी  भी  उपस्थित  हैं  और  वे  इसकी
 गंभीरता  से  जांच

 श्री  शत्रुघ्न  प्रसाद  सिंह  :  उपाध्यक्ष

 पूरे  देश  में  रासायनिक  खाद  की  कमी  बिहार  में  बरौनी  और  सिन्दरी
 दो  खाद  के  कारखाने  जिनकी  हाल्तत  बहुल  दिनों  से  खराब  पिछली

 सरकार  ने  इनके  पुनरूद्धार  के  लिए  ।26  करोड़  रुपए  की  स्वीकृति  दी

 लेकिन  सरकार  ने  अभी  तक  इस  संबंध  में  कोई  कार्यब्राही  नहीं  की

 बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  में  ही  नहीं  बल्कि  पूरे  देश  में  खाद  के  लिए
 हाहाकार  मचा  हुआ  सरकार  विदेशों  से  मंहगे  दामों  पर  खाद  मंगा
 रहो  लेकिन  अपने  देश  में  जो  कारखाने  जैसे  सिन्दरी  और

 इन  कारखानों  का  पुनर्निर्माण  नहीं  हो  रहा  बरौनी  के  लिए
 ७  ऋई  विशेषज्ञों  की एक  समिति  का  गठन  किया  गया  और  उस  समिति

 न  अपनी  अनुशंसायें  उन  अनुशंसाओं  की  समीक्षा  की  लेकिन

 अभो  तक  उर्वरक  योजना  विभाग  और  वित्त  विभाग  में  तमाम

 प्रस्ताव  लम्बित  पड़े  हुए  किसानों  के  लिए  रासायनिक  खाद  चाहे
 बह  सुपला  हो  या  यूरिया  हो  या  कैलशियम  कमी

 बरौनी  में  खाद  का  कारखाना  होते  हुए  भी  खाद  की  कमी

 खगरिया  और  बैशाली  जिले  में  कृत्रिम  खाद  का

 अभाव  है  और  काला-बाजारी  हो  रही  उपाध्यक्ष
 आप  केन्द्रीय  सरकार  को  निदेश  देना  चाहेंगे  कि अविलम्ब  किसानों  को

 खाद  उपलब्ध  कराई  जाए  और  जहां-जहां  काला-बाजारी  हो  रही
 उसको  रूकबा  कर  दोषी  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  हमें

 सूचना  रही  मेरे  क्षेत्र  में  खाद  के  भंडार  रहने  के  बावजूद
 भी  प्राइबेट  कंपनियां  खाद  ऊंचे  दामों  पर  ले  रही  हैं  और  काला-बाजारी
 करया  रही  हमारे  बिहार  प्रदेश  खास  कर

 खगरिया  जिलों  में  खाद  चाहिए  और  आप  कृपया  इसका  प्रबन्ध

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता

 श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  उपाध्यक्ष

 जहां  रेल  मंत्रालय  रेल  के  रख-रखाव  के  लिए  करोडों  रुपये

 खर्च  करता  वहां  रेलबे  कालोनियों  की  हालत  बहुत  खराब  मेरे

 क्षेत्र  मे ंऐसी  9-10  रेलवे  कालोनियां  जहां  पर  रेलेव  कमयारी  रहते

 जो  पानी  के  लिए  तरस  गए  वहां  बिजली  नहीं  है  और  सड़कें  टूटी
 पड़ी  हुईं  उन  फ्लैट  की  बहुत  बुरी  हालत  कई  बार  रेलब

 अधिकारियों  से  मिलने  के  बाद  भी  वहां  के  विकास  के  लिए  पैसा  खर्च

 नहीं  होता  माननीय  रेल  मंत्री  जो  यहां  मौजूद  पहले  भी  मैंने

 उनको  खत  लिखा  था  और  आज  भी  एक  सस््लीप  दी  मैं  आशा  करता

 1996  य

 आप  गरीबपरवर  मजदूरों  की  मदद  करते  हैं  और  उनको  आबाज

 उठाते  कि  आप  उन  कर्मचारियों  के  लिए  कुछ  यदि  आप

 उनकी  हालत  को  तो  लगेगा  कि  आप  100-200  साल  पुरानी
 दिल्ली  के  अन्दर  आप  रह  रहे  मैं  आपको  दाबत  देता  हूं  कि आप

 सरप्राइज  विजिट  करें  और  किसी  समय  मेरे  साथ  बहां  तकरीबन

 5-7  लोगों  की  डेंगू  को  वजह  से  मृत्यु  हुई  में  आशा  करता  हूं  कि

 एक  मुश्त  पैसा  लगाकर  आप  उन  लोगों  का  ध्यान  ये  आपके

 कर्मयारी  आपके  लिए  काम  करते  इसलिए  उनकी  कालोनियों  का

 सुधार  करना  था  उनके  लिए  काम  करना  आपका  फर्ज  जहां  रेलवे

 पर  आप  करोड़ों  रुपए  खर्च  करते  बहां  आप  इन  रेलवे  कम॑ंचारी  की

 कालोनियों  पर  भी  पैसा  खर्च  यही  मेरी  आपसे  प्रार्थना

 श्री  विजय  गोयल  :  उपाध्यक्ष  मुझे  भो

 इसी  से  संबंधित  बात  कहनी  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  सदर-दिल्ली  में  रेलये

 का  स्टेशन  और  कालोनी  वहां  पर  भी  किसी  प्रकार  की  कोई  सुविधा
 नहीं  इस  बारे  में  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  तीन-चार  बार  व्यक्तिगत

 रूप  से  लिख  चुका  कहा  गया  कि  उचित  कार्रवाई  के  लिए  भेज  दिया
 गया  इसके  सिवाय  और  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  गई  आज  डेंगू
 की  बीमारी  पूरे  दिल्ली  में  फैली  हुई  रेल  पटरियों  के  दोनों  तरफ  कड़ा
 पड़ा  हुआ  यह  कूड़ा  निगम  को  नहीं  उठाना  है और  किसी  और

 अथारिटी  को  नहीं  उठाना  वह  पूरे  का  पूरा  रेल  मंत्रालय  को  साफ
 करना  मेरी  कांस्टीटयूएंसी  फे7/क्ैर  एक-एक  जगह  पूरे  रेलवे
 की  जंगह  पर  इतना  कूडा  पड़ा  हुआ  है  कि  उस  ओर  ध्यान  ही  नहीं  दिया
 जा  रहा  यह  डेंगू  बाली  तो  पहली  बात  दूसरी  बात  यह  है  कि
 मैंने  आपको  पत्र  लिखा  मेरे  यहां  पर  जो  रेलबे  स्टेशन  है  उसको

 कम्प्यूटराइज  किया  जो  सिंगल  लाइन  है  उसकों  डबल  किया

 कृपया  उन  पर  कार्यवाही  की  नहीं  तो  हम  जनता  को  क्या

 अखबारों  के  अंदर  तो  बड़े-बड़े  विज्ञापन  देते  आपका

 एक-एक  विज्ञापन  लाखों  रुपए  का  अखबारों  के  अंदर  आता  है  किन्तु
 काय॑बाही  कूछ  भी  नहीं  होती  यही  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  इस
 ओर  ध्यान  दिया

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  उपाध्यक्ष  मैं  दोनों  माननीय

 सदस्यों  को  आमंत्रित  करता  में  स्वयं  एक  सप्ताह  के  अंदर  दोनों
 कालोनियों  में  इनके  साथ  चलूंगा  और  जो  भी  अधिकारी  दोषी  होंगे  में

 उन  पर  एक्शन

 श्री  ग्रजमोहन  राम  :  उपाध्यक्ष  पलामू  और
 ये  दोनों  जिले  मेरे  संसदीय  निवांचन  क्षेत्र  में  आते  इन  दोनों

 छ

 जिलों  में  भयंकर  रूप  से  मलेरिया  की  बीमारी  फैली  हुईं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जरा  ब्रिफ  मलेरिया  और  डेगूं  पर
 कल  डिसकशन  हो  चुका

 श्री  ब्रजमोहन  राम  :  हम  लोगों  को  मौका  नहीं  मिल

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आप  इसलिए  मैंने  आपको

 अलाऊ  कर  दिया
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 श्री  ग्रजमोहन  राम  :  इसके  लिए  अभी  मैंने  बहां  कई
 गांवों  का  दौरा  किया  और  बहां  मैंने  कि  कई  लोग  मलेरिया  से

 प्रतिदिन  मर  रहे  प्रत्येक  ब्लाक  में  लोगो  के  मरने  की  खबर  है  लेकिन

 स्वास्थ्य  विभाग  किसी  भी  तरह  की  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  पा  रही
 सिबिल  सर्जन  पलामू  से  हम  मिले  और  उनसे  दवा  की  व्यवस्था

 करने  के  लिए  कहा  तो  बे  हमें  असमर्थता  जाहिर  करते  डाक्टर

 कहले  हैं  कि  हमारे  पास  कोई  व्यवस्था  नहीं  आए  जब  तक  ऊपर
 से  कोई  व्यवस्था  नहीं  कराएंगे  तब  तक  हम  कुछ  नहीं  कर

 हमारा  भारत  सरकार  से  कहना  है  कि  अविलम्ब  बहां

 बिहार  सरकार  के  माध्यम  से  व्यवस्था  कराई  जाए  जिससे  कि  वहां  के

 लोगों  को  बचाया  जा  पत्तामू  और  गड़बा  जिले  को  भी  हमने  यह

 सूचना  दी  है  वहां  के  लोगों  को  अविलम्ब  दबा  और  खून  जांच  करने

 की  मशीन  भेज  कर  उस  बीमारी  का  रोकने  के  लिए  तत्काल  कोई  उपाय

 कराए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  हे  मेरे  पास  जितने  नाम  थे  वे  सब  खत्म

 हो  गए  एक  सप्ताह  में  एक  बार  एक  व्यक्ति  बोल  सकता  इस
 पर  एतराज  है  वह  दोबारा  नहीं  जो  स्टेट  सबजैक्ट  है

 बे  भी  अब  डिसअलाऊड
 हो  रहे  ठीक  है  में  आप

 चारों  को  अलाऊ  कर  देता

 श्री  शिवानंद  कोजलगी  :  कनाटक  के

 बेलगाम  जिले  में  गोकक  में  एक  दूरदर्शन  केन्द्र  का  निर्माण  काफी  पहले

 किया  गया  था  लेकिन  पदों  या  कम॑चारियों  की  मंजूरी  नहीं  होने  के

 कारण  दूरदर्शन  केन्द्र  अभी  लक  चालू  नहीं  हो  पा  रहा  अनुरोध
 है  कि  आवश्यक  पद  तत्काल  मंजूर  करके  गोकक  स्थित  दूरदर्शन  केन्द्र

 को  शीघ्र  शुरू  किया

 आप  से  यह  भी  अनुरोध  है
 कि  माननीय  सूचना  और  प्रसाण  मंत्री

 को  इन  पदों  को  तत्काल  मंजूरी  देने  और  दूरदर्शन  के  केन्द्र  को  यथाशीघ्र

 शुरू  करने  के  निदेश  दिए

 श्री  राजीज  प्रताप  रूडी  :  उपाध्यक्ष  मैं  विशेष

 रूप  से  सरकार  का  ध्यान  इस  विषय  पर  आकृष्ट  करना  हम

 लोगों  ने  पिछले  दस  बर्षों  में  पंजाब  की  बदहाली  ओर  आतंकवादी

 गतिबिधियों  को  देखा  पिछले  इस  ब्षों  में  हम  लोगों  ने  जम्मू-कश्मीर
 में  बढ़ती  हुईं  आतंकवादी  गतिथरिधियों  को  देखा  ह ैऔर  यह  पूरा  मामला

 बदल  कर  नेपाल  की  सीमा  से  सटे  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  की  खुली
 सीमा  पर  जिस  प्रकार  से  आतंकवादियों  के  लिए  वह  केन्द्र  बिन्दु  बनता

 जा  रहा  है  मैं  समझता  हूं  कि  इस  पर  सरकार  को  ध्यान  देना

 अगले  तीन  से  पांच  बर्षों  के  भीतर  पंजाब  और  जम्मू-कश्मीर  से  भी

 खराब  हालत  बिहार  के  उस  खुले  बार्डर  के  माध्यम  से  जो  नेपाल

 से  लगा  हुआ  क्योंकि  जिनी  आई  एस  आई  की  गतिविधियां  हैं  बह

 वहां  से सीमित  करके  और  जो  हमारी  नेपाल  के  साथ  सीमा  है  जिससे

 हमें  कितनी  खबरें  प्राप्त  विशेषकर  हमारे  जो  स्थानीय  सांसद

 बस  इलाके  से  आते  हैं  जो  हमारे  उस  सीमावर्ती  इलाके  के  लोग  हैं  वहां

 से  बार-बार  यह  समायार  प्राप्त  हो  रहे  हैं  कि  अत्याधुनिक-हथियार  और

 बिदेशी  घुंसपैठो  उस  इलाके  से  प्रवेश  करके  पूरे  भारतवर्ष  में  आतंकवादी
 गतिविधियां  बढ़ाने  का  प्रयास  कर  रहे

 मैं  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  से  सटे

 इलाके  जो  नेपाल  से  जुडे  हुए  उन  पर  सतकंता  बरती  जाए  ओर

 विशेष  रूप  से  बिहार  सरकार  को  सूचित  किया  जाए  कि  इनकी
 गतिथिधियों  पर  निगरानी  रखे  और  केन्द्रीय  सरकार  से  भी  मेरा  आग्रह

 है  कि  इनकी  गतिथिधियों  पर  ध्यान

 श्री  बादल  चौधरी  :  त्रिपुरा  संसाधनों

 पर  नियंत्रण  सहित  उग्रवादी  गतिविधयों  क ेकारण  समस्याओं  का  सामना

 कर  रहा  उग्रवादियों  की  बिद्रोही  गतिविधियां  हाल  में  बढ़  गईं

 उग्रवादियों  ने  और  एलएमजी  जैसे  अत्याधुनिक
 हथियार  भी  प्राप्त  कर  लिए  हैं  और  उनका  प्रयोग  कर  रहे  कुछ
 गम्भीर  घटनाओं  1996  को  सिथाई  थाने  के  अंतगंत

 बरखाथल  के  निकट  दो  तीएसएफ  कार्मिकों  पर  घात  लगाकर  हमला

 और  उनकी  हत्या  किया  ।।  1996  को  बीरगंग  थाने  क्र

 अंतर्गत  बरबरिया  में  पांच  व्यक्तियों  का अपहरण  ओर  बाद  में  उनप

 शव  पाए  23  नवम्बर  1996  को  त्रिपुरा  में  बन  मंत्री  के

 पर  हमला  और  25  नवम्बर  1996  को  जिरेनिया  थाने  के  अंतर्गत

 खागबारी  में  तीन  सी  आई  एस  एफ  कार्मिकों  पर  घात  लगाकर  हमन्ना

 व  उनकी  हत्या  किया  जाना  शामिल

 अभी  हाल  ही  में  कुछ  दिन  पहले  आन्तरिक  क्षेत्रों  में  अनेक

 घटनाएं  हुईं  हैं  जिनमें  उग्रवादियों  द्वारा  गैर  आदिवासी  व्यक्तियों  की

 उन्हें  घायल  किए  जाने  और  उनका  अपहरण  किए  जाने  का

 पता  लगता  6,  नवम्बर  1996  से  तीन  सप्ताह  के  दोरान  20  से  ज्यादा

 व्यक्तियों  का  अपहरण  किग्ना  गया  इससे  क्षेत्र  मे ंजातीय  तनाव

 और  जन  सामान्य  में  डर  पैदा  हो  गया  राज्य  के  विभिन्न  भागों  में

 खासकर  उन  भागों  में  जहां  सभी  जाति  क॑  लोग  रहते  जातीय  हिंसा
 की  संभावना  को  देखते  हुए  इस  विद्यमान  स्थिति  की  उपेक्षा  नहीं  की

 जा

 असम  राइफल्स  राज्य  के  इलाकों  से  भलीभांति  परिचित  है  और

 स्थिति  को  प्रभावी  रूप  से  संभाल  रही  यह  बताया  जा  सकता  है

 कि  असम  राइफल  की  जिन  बटालियनों  के  त्रिपुरा  राज्य  में  स्थाई

 मुख्यालय  हैं  बे  इस  प्रकार  22  बटालियनों  का  मुख्यालय
 23  बटालियनों  का  मुख्यालय  उड़ईपेड  और  26  बरटालियनों  का

 मुख्यालय

 यह  समझा  जाता  है  कि  ये  ब्रल  आजकल  जम्मृ
 कश्मीर  और  नागालैंड  में  तैनात  अतः  असम  राइफल  की  इन  तीन

 बटालियनों  को  जिनके  मुख्यालय  त्रिपुरा  में  ह ैलेकिन  उनकी  तैनाती

 कहीं  और  की  गई  तुरन्त  इसी  राज्य  को  यापिस  दिलाया

 केन्द्रीय  रिजरब॑  पुलिस  बल  की  साठ  कम्पनियों  को  राज्य  में  तैनाल

 किया  गया  उत्तर  प्रदेश  में  चुनाव  को  देखते  हुए  कम्पनियां  वापिस

 ले  ली  उसमें  से  10  कम्पनियों  को  अभी  राज्य  को  वापिस  दिया

 जाना  इससे  राज्य  में  सुरक्षा  कार्य  में  कमी  आई  और  फल्नस्थ

 ूप
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 राज्य  में  उग्रबादी  हिंसा  की  बाढ़  आ  गई  अतः  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस
 बल  को  ।0  कम्पनियों  को  राज्य  को  तत्काल  वापिस  किया  जाना

 त्रिपुरा  में  सीमा  सुरक्षा  बल  की  केवल  सात  बटालियन  हैं  जबकि

 इसके  लिए  ।।  बटालियनें  स्वीकार  की  गई  जोकि  त्रिपुरा  के  लम्ने

 सीमा  क्षेत्र  क ेलिए  अपयाप्स  इसलिए  शत्रिपुरा-बंगलादेश  सीमा  पर

 सीमा  सुरक्षा  बल  को  अधिकृत  संख्या  में  तत्काल  तैनाती  की  जानी

 चाहिए  और  सीमा  के  पहचान  किए  गए  उन  क्षेत्रों  मे ंजिसका  प्रयोग

 उग्रबादी  बंगलादेश  में  घुस  जाने  के  लिए  करते  हैं  और  बटालियनें

 स्थापित  की  जानी

 इसलिए  मेरा  भारत  सरकार  से  नम्र  निवेदन  है  कि  तत्काल
 आवश्यकता  को  देखते  हुए  सोमा  सुरक्षा  बल  की  तीन

 असम  राइफल  को  तीन  बटालियनें  और  केन्द्रीय  रिजब॑  पुलिस  बल  की

 दस  जो  उत्तर  प्रदेश  के  चुनावों  और  मणिपुर  नागालैंड  और

 जम्मू  कश्मीर  में  कानून  व्यवस्था  बनाए  रखने  के  लिए  वापस  ले  ली

 गई  पुनः  तैनात  किए  जाने  की  तत्काल  आवश्यकता

 जायसवाल  :  उपाध्यक्ष  भारत-नेपाल

 सीमा  से  सटे  बीरगंज  नेपाल  में  नया  ट्रेफिक  नियम  लागू  करके  भारतोय

 रजिस्ट्रेशन  के  बाहनों  के  जेपाल  प्रवेश  पर  पाबंदी  लगा  दी  गई

 इस  नियम  के  मुताबिक  भारतीय  के  वाहनों  को  नेपाल  में  प्रवेश

 करने  के  लिए  अस्थायी  नेपाली  लेना  बगैर  नेपाली  प्राप्त

 किए  भारतीय  बाहनों  के  नेपाल  में  घूमते  पकड़े  जाने  पर  कठोर

 कार्यवाही  की  नेपाल  में  प्रवेश  के  पूर्व  नेपाली  सीमा  शुल्क
 अधिकारियों  एवं  कर्मचारियों  द्वारा  भारतीय  बाहन  से  मनमाना  टैक्स

 लिया  जाता  जिससे  भारतीय  बाहनों  को  नेपाल  प्रवेश  में  भारी

 कठिनाई  उठानी  पड़ती  इस  नये  नियम  से  भारतीय  वाहनों  के  प्रवेश

 के  लिए  प्रतिबंध  ही  लगा  दिया  गया

 भारतीय-नेपाल  मैत्री  संधि  के  तहत  यह  तय  था  कि  सीमा  से  जुड़े
 दोनों  मित्र  राष्ट्र  क ेनजदीकी  शहरों  के  रेलवे  बस  हवाई

 अड्डा  और  अस्पतालों  के  करीब  3  क्षेत्र  में  दोनों  देश  के

 नागरिक  अपने-अपने  देश  के  वाहनों  को  स्थतंत्र  रूप  से  चला

 इस  निर्धारित  सीमा  क्षेत्र  मे ंउसके  आगमन  पर  कोई  बंदिश  नहीं
 साथ  ही  उनसे  कोई  टैक्स  भी  नहीं  बसूला  इसी  मैत्री  संधि  के

 तहत  नेपाली  के  वाहन  भारतीय  क्षेत्र  के रक््सौल  तथा  अन्य  शहरों

 में  बगैर  टैक्स  किए  सैंकड़ों  की  तादाद  में  प्रतिदिन  भारतीय  क्षेत्र  में  आते

 जाते  परन्तु  भारतीय  वाहनों  के  सेपाल  प्रवेश  के  नाम  पर  बतौर  फार्म

 भराकर  धड़ल्ले  से  टैक्स  बसूली  करते  रहे

 रक््सौल  मात्र  डेढ़  दूर  बीरगंज  नेपाल  शहर

 पहुंचने  के  लिए  दो  सौ  रुपये  से  अधिक  की  राशि  टैक्स  के  रूप  में

 वसूली  जाती

 अतः  मैं  सरकार  से  मांग  करता  हूं  कि  मैत्री  संधि  के  नियमों  का

 नेपाल  सरकार  पालन

 श्री  दासमुंशी  :  उपाध्यक्ष  आपकी

 अनुमति  से  मैं  एक  अहम  मामला  उठाना  चाहंता  हूं  चूंकि  माननीय

 प्रधानमंत्री  के  दो  मंत्रिमंडलीय  सहयोगी  और  सदन  के  नेता  श्री  राम

 बिलास  पासवान  भी  उपस्थित  अतः  मैं  दोनों  मंत्रियों  का  ध्यान

 आकृष्ट  कर  रहा

 उपाध्यक्ष  सभी  केन्द्रीय  मंत्रियों  को  राष्ट्रपति  शपथ

 दिलाते  हैं  और  शपथ  लेने  के  बाद  उन्हें  सम्बद्ध  मंत्रालय/विभाग

 आवंटित  किए  जाते  हैं  कि  भारत  की  जनता  की  ओर  से  कौन  किस

 मंत्रालय/विभाग  का  कार्य  देखेगा  और  बे  संसद  के  प्रति  जबाबदेह  भी

 यहां  लोक  सभा
 ह

 जल  संसाधन  मंत्रालय  एक  मुख्य  मंत्रालय  जिसके  में

 समझता  हूं  श्री  जनेश्बर  मिश्र  जिन्हें  देश  के  भीतर  नदी  जल  विबयादों

 और  अन्य  देशों  के  साथ  नदी  जल  बिबादों  के  मामलों  में  बातचीत

 करनी  होती  माननीय  मंत्री  को  पूरा  सम्मान  देते  हुए  में  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  मैंने  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  मुख्य
 श्री  ज्योति  बसु  फरकक््का  जल  बिबाद  के  मामले  में  बंगलादेश

 सरकार  के  साथ  बातचील  कर  रहे
 *

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  बह  किस  हैसियत  से  भारत  सरकार  का

 प्रतिनिधित्थ  कर  रहे  हैं  7  संसद  को  विश्वास  में  क्यों  नहीं  लिया  गया  2
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  एक  आधिकारिक  शिष्ट  मंडल  है

 जिसकी  अध्यक्षता  श्री  ज्योति  बसु  कर  रहे  हैं  और  इसे  केन्द्रीय

 मंत्रिमंडल  की  स्वीकृति  मिली  हुई  यदि  तो  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  जल  संसाधन  मंत्री  को  इस  बातचीत  से  अलग  क्यों  रखा

 गया  2

 इस  मामले  को  हल्के  ढंग  से  नहीं  लिया  जा  सकता

 यह  पश्चिम  बंगाल  ओर  बंगलादेश  के  बीच  का  मामला  नहीं

 पश्चिम  बंगाल  भारत  का  अंग  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  हम  सम्पूर्ण
 भारत  का  प्रतिनिधित्य  करते

 दो  देशों  से  सम्बन्धित  इस  प्रकार  के  मामले  में  किसी  केन्द्रीय  मंत्री

 जिसे  कि  भारत  के  राष्ट्रपति  का  प्रतिनिधि  माना  जाता  की  उपस्थिति

 के  बिना  बातचीत  नहीं  को  जा  सकती  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण
 मामरला  इस  मुद्दे  पर  सदन  के  नेता  को  जो  कि  प्रधान  मंत्री  के  बरिष्ठ

 मंत्रिमंडलीय  सहयोगी  सभा  को  विश्वास  में  लेना  होगा  तथा  समुचित
 उत्तर  देना  प्रंधान  मंत्री  को  भी  सभा  को  विश्वास  में  लेना  होगा

 और  बताना  होगा  कि  इस  मामले  में  क्या  हुआ  देश  में  इससे  पहले

 ऐसा  कभी  नहीं  यह  अन्तर्राष्ट्रीय  मामला  मुझे  आश्चर्य  है
 कि  ऐसा  कैसे  किया  जा  रहा  श्री  ज्योति  बसु  का  केन्द्रीय  सरकार

 का  प्रतिनिधित्व  करने  और  बंगलादेश  के  साथ  फरक््का  नदी  जल

 विवाद  के  मामले  पर  बातचीत  करने  का  संवैधामिक  औचित्य  नहीं

 मैं  यही  मुद्दा  उठाना  चाहता  मुझे  आशा  है  कि  सरकार  इसका

 समुचित  उत्तर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कुछ  कहने  दीजिये
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 श्री  चाक्को  :  यह  बात  अब  कार्यवाही  बृतान्त
 में  दर्ज  है  कि  यह  सांवैधानिक  ओऔचित्य  का  मामला  है  न  कि  राजनीति

 अतः  मैं  आपसे  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  इसे  एक  गंभीर

 मामले  के  रूप  मे  यह  कल  को  विभिन्न  राज्यों  में  विभिन्न  दलों

 के  लिए  भी  उदाहरण  बन  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय

 सरकार  यदि  हमारे  संविधान  का  चुपचाप  अतिक्रमण  करने  की  अनुमति
 देगी  तो कल  का  इस  पर  रोक  कैसे

 महोदय  :  कृपया  इस  पर  वाद-विवाद  न

 श्री  जोस  :  यहां  दो  कैबिनेट  मंत्री

 उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  व्यक्त  करनी

 श्री  चाक्को  :  महोदय  ये  ऐसी  शक्तियां  नहीं  जिनका

 हर  कोई  उपयोग  कर  सकता  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  मुझे  कूछ  कहने

 मंत्री  क्या  श्री  दासमुंशी  ने  जो  कहा  है  वह  सही  यह  एक

 गम्भीर  मामला  कृपया  इस  पर  ध्यान  सभा  को  सही  स्थिति  की

 जानकारी  दी  ,

 श्री  दासमुंशी  :  क्या  श्री  फारूख  अब्दुल्ला  कश्मीर  मुद्दे
 पर  पाकिस्तान  के  साथ  बातचीत  कर  सकते

 अपराहन  1.29  बजे

 आय  कर  विधेयक

 वित्त  मंत्री  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि आयकर  1961  में  और

 संशोधन  करने  बाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दो

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हैः

 कि  आयकर  1961  में  और  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  चिदम्भरम  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित**  करता

 *  भारत  के  दिनांक  29.11.96  में

 प्रकाशित
 ४+  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुर:स्थापित।
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 अपराहन  1.29  '/,  बजे

 अध्यादेश  के  बारे  में  व्याख्यात्मक  थघिवरण

 बित्त  मंत्री  :  में  आय  कर

 अध्यादेश  1996  द्वारा  तत्कूूल  विधान  बनाए  जाने  के  कारण

 दर्शाने  बाला  एक  व्याख्यात्मक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखा  देखिये  संख्या

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मध्याहन  भोजन  के  लिए  अपराहून
 2.30  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  होती

 अपराहन  1.30  बजे

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  मध्याहून  भोजन  के  लिए  अपराहन

 2.30  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 राहन  2.39  बजे

 मध्याहन  भोजन  के  पश्चात्  लोक  सभा

 अपराहन  2.39  बजे  पुनः  समयेत

 महोदय  पीठासीन

 नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 उड़ीसा  में  सूखे  की  स्थिति

 श्री  सन््तोष  मोहन  देव  :  उड़ीसा  में  सूखे  के

 मुद्दे  पर कुछ  और  सदस्य  बोलना  चाहते  मैं  समझता  हू  इस  पर  सत्ता

 पक्ष  को  कोई  आपत्ति  नहीं

 रेल  मंत्री  राम  बिलास  :  कोई  समस्या  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  कौन-कौन  बोलना  चाहते

 श्री  सन्तोष  मोहन  देव  :  जी  नीतीश  कुमार  बोलेंगे  और  उसक

 बाद  मैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  लेकिन  आप  5  मिनट  में  अपनी  बात  खत्म

 कर



 2।  नियम  193  के  अधोन  चर्चा

 अपराहन  2.50  बजे

 श्री  नीतीश  कुमार  :  उपाध्यक्ष  इस  सदन  में

 उड़ीसा  में  सूखे  के  चलते  जो  अकाल  जेसी  स्थिति  उत्पन्न  हुईं  उस

 पर  चर्चा  हो  रही  यह  सबाल  सिर्फ  उड़ीसा  का  नहीं  है  बल्कि  पूरे

 राष्ट्र  का  उड़ीसा  के  कुछ  जिले  बारबार  सूखे  को  चपेट  में  आते  हैं

 लेकिन  इस  बार  वहां  के  बहुत  बड़े  भू-भाग  में  अकाल  जैसी  स्थिति

 उत्पन्न  हुई  उड़ोसा  के  सटस्यों  ने इस  सदन  में  उसकी  चर्चा  करते

 हुए  जानकारी  दी  है  वहां  30  में  से  26  जिले  सूखाग्रस्त  यह  भी

 बताया  गया  कि  उड़ीसा  की  आधी  आबादी  सूखे  से  बुरी  तरह  प्रभावित

 है  और  8  जिलों  में  दुर्भिक्ष  जैसी  स्थिति  फैमीन  लाइफ  सिचुएशन  है

 जिससे  स्थिति  का  अंदाजा  लगाया  जा  सकता

 एक  प्रश्न  के  उत्तर  इसो  सदन  में  कृषि  मंत्री  जी  ने  जानकारी

 दी  है  कि  आज  वहां  पानी  की  समस्या  उत्पन्न  हो  गई  है  और  लोगों  को

 नहाने  के  लिए  पानी  नहीं  मिल  रहा  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  जनवरी

 आते  स्थिति  इतनी  गम्भीर  हो  जाएगो  कि  लागों  को  पीने  के  लिए  पानी

 मिलना  मुश्किल  हो  जब  जनवरी  में  स्थिति  इस  कदर  बिगड़ने
 वाली  है  तो  सबाल  आता  है  कि  केन्द्र  सरकार  उसके  लिए  कया  कर

 रही  राज्य  की  सरकार  क्या  कर  सकती  है  और  क्या  करेगी  -  इस
 बारे  में  हर  कोई  जानता  राज्य  की  सरकार  थन  की  कमी  का  रोना

 रोती  देश  के  पूर्वी  जिसमें  उड़ीसा  और  बंगाल  के

 कुछ  हिस्से  शामिल  अत्यन्त  पिछड़े  हैं  जहां  रिसोर्सेज  या  संसाधनों

 की  कमी  धन  को  कमी  है  लेकिन  जमीन  के  अंदर  रत्न  भरे  पड़े

 वह.इलाका  देश  को  धनधान्य  से  परिषृर्ण  बनाता  है  लेकिन  उसके  पास

 लोगों  को  भरपेट  भोजन  कराने  के  लिए  अनाज  नहीं

 ऐसी  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिए  सरकार  के  पास  कितना

 धन  है  -  मैं  राज्य  सरकार  के  बारे  में  यहां  कोई  चर्चा  नहीं  करना  चाहता

 क्योंकि  आज  जो  परिस्थिति  यहां  उत्पन्न  हुई  उसका  समाधान  हमें

 राजनैलिक  भेदभाव  से  ऊपर  उठकर  दूंढ़ना  उससे  कैसे  निपटा

 इस  बारे  में  सोचना  लेकिन  राज्य  सरकार  अगर  कुछ  नहीं

 कर  रहा  है  तो  उसकी  चर्चा  सदन  में  अवश्य

 वहां  की  राज्य  सरकार  कया  कर  रही  इस  बारे  में  हमारे  उड़ीसा
 के  साथियों  ने  बताया  है  कि  राज्य  में  लिफ्ट  इरीगेशन  या  सिंचाई  पर

 जो  टैक्स  या  सैस  लगता  अब  उसे  बढ़ाया  जा  रहा  हमें  यह

 जानकारी  दी  गई  है  कि  320  रुपए  प्रति  हैक्टेयर  से  बढ़ाकर  अब  उसे

 ७20  रुपए  प्रति  हेक्टेयर  किया  जा  रहा  एक  तरफ  लोग  पानी  के

 बिना  मर  रहे  तबाह  हो  रहे  दूसरी  तरफ  मालगुजारी  बढ़ाई  जा  रही

 जिसे  देने  की  स्थिति  में  लोग  नहीं  पहले  सिंचाई  के  लिए  जिन

 किसानों  को  320  रुपए  प्रात  हैकक््टेयर  के  हिसाब  से  संस  देना  पड़ता
 अब  उन्हें  620  रुपए  प्रति  हैक्टेयर  सैंस  देना  यह  समझ  में  नहीं

 आता  कि  केसी  हक्ूमत  यहां  चल  रहो  उसकी  क्या  सोच  क्या

 दृष्टि  जहां  एक  ओर  अकाल  की  इतनी  भयानक  स्थिति  वहीं

 पंचायतों  के  इलैक्शन  कराये  जा  रहे  हम  भो  पंचायती  राज  व्यवस्था

 के  हिमायती  हैं  और  चाहते  हैं  कि  सत्ता  का  बिकंन्द्रीकरण  हम  भी

 चाहते  हैं  कि  जनता  कं  चुने  हुए  प्रतिनिधियों  के  हाथ  में  पंचायली  राज
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 :
 संस्था  ओं  को  सॉँपा  जाए  -  यह  बात  अपनी  जगह  ठीक  हैःलेकिन  जब

 राज्य  में  दुर्भिक्ष  जैसी  स्थिति  तब  वहां  पंचायतों  के  चुनाव  क्यों  कराए

 जा  रहे  इतने  दिनों  तक  पंचायतों  के  युनाव  कराने  की  क्या  उन्हें

 कोई  चिन्ता  नहीं  ऐसे  समय  चुनाव  कराने  का  क्या  मतलब

 जब  राज्य  में  पंचायतों  के  चुनाव  होंगे  तो  दुर्भिक्ष  का  मुकाबत्ना  कैसे

 होगा  क्योंकि  तमाम  सरकारी  मशीनरी  चुनावों  का  इंतजाम  करने  में  लग

 जितने  बहां  राजनतिक  दल  या  संस्थाएं  उनका  ध्यान  चुनावों
 की  तरफ  चला

 आज  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  दूसरे  काम  रोककर  उड़ीसा  में

 सिर्फ  एकसुत्री  कार्यक्रम  होना  चाहिए  कि  दुर्भिक्ष  का  कैसे  मुकाबला
 अभी  सरकार  की  तरफ  से  कहा  गया  कि  एक  भी  आदमी  को  भूख

 से  मरने  नहीं  दिया  यहां  प्रधानमंत्री  जी  सदन  में  चर्चा  का  उत्तर
 देंगे  लेकिन  सिर्फ  यह  उद्घोष  करने  से  काम  नहीं  चलेगा  कि  एक  भी

 आदमी  को  भूख  से  मरने  नहीं  दिया  वहां  राजय  सरकार  क्या

 कर  रही  सबसे  पहला  काम  उसे  यह  करना  याहिए  कि  प्रत्येक

 पंचायत  प्रत्येक  प्रखंड  और  प्रत्येक  गांव  में  सुनिश्चित  रोजगार

 योजना  चलानी  फूड  फार  वर्क  कार्यक्रम  चलाना  चाहिए  ताकि

 लोगों  को  काम  के  बदले  अनाज  मिल  जब  1977  में  जनता

 सरकार  केन्द्र  में  थी  तो  फूड  फार  वर्क  कार्यक्रम  चलता  कई  राज्य

 सरकारों  ने  भी  फूड  फार  वर्क  कार्यक्रम  चलाया

 फूड  फार  वर्क  कार्यक्रम  हमारे  समय  में  बड़े  पैमाने  पर  चलाया

 लेकिन  वह  कार्यक्रम  आप  लोगों  के  समय  में  ठोक  प्रकार  से  नहीं

 जिसके  लिए  आपको  सरकार  जिम्मेदार

 श्री  दासमुंशी  :  उपाध्यक्ष  यह  गलत

 इंदिरा  गांधी  का  सबसे  बड़ा  प्रोग्राम  हटाओਂ  का

 इलिहास  को  भूलना  नहीं  चाहिए  और  ठीक  से  बताना

 श्री  नीतीश  कुमार  :  अब  आप  इसमें  राजनीति  लाना  चाहते  हैं  !.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बीच  में  मत  मुझे  नीतीश

 कुमार  जी  की  आयाज  के  अलावा  और  किसी  सदस्य  की  आवाज  सुनाई
 नहीं  देनी  '

 श्री  न््नीतीश  कुमार  :  उपाध्यक्ष  1977  में  बड़े  पैमाने  पर

 फार  वर्कਂ  कार्यक्रम  चलाया  उसी  प्रकार  से अब  भी  इसको
 चलाया  जाए  और  हर  आदमी  को  काम  दिया  इससे  प्रासीण  क्षेत्र

 का  जिकास  भी  उडीसा  जैसे  इलाके  बिहार  जैसे  इलाके  में

 एलोकेशन  कम  जाता  लेकिन  ऐसी  स्थिति  होगी  और  बड़े  पैमाने  पर

 काम  तो  लोगों  को  अनाज  जो  लोग  काम  नहीं  कर  सकते

 जो  वृद्ध  जो  अपंग  जो  अक्षम  उन  लोगों  को  मुफ्त  राशन

 देने  की  व्यवस्था  होनी  अब  उड़ीसा  से  क्या  व्यवस्था  मुझे
 नहीं  लेकिन  हमारे  यहां  बिहार  में  तो  ऐसे  लोगों  को  एक  लाल

 कार्ड  दिया  गया  है  जिसका  मललब  है  कि  उसको  खाने  भर  का  राशन

 पंचायत  से  या  ब्लाक  से  मिल  जाता  वहां  पर  लाल  कार्ड  की

 व्यजस्था
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 श्री  दासमुंशी  :  लाल  कार्ड  या

 श्री  नीतीश  कुमार  :  वह  तो  अब  खत्म  होने  वाला  लेकिन

 लाल  कार्ड  तो  हमेशा  रहने  वाला  मेरा  निवेदन  है  कि  ऐसी  व्यवस्था

 वहां  की  जाए  ताकि  किसी  भी  व्यक्ति  को  वहां  पर  भूख  से  मरने  नहीं
 दिया  बूढ़े  और  विकलांग  लोगों  को  पेंशन  की  स्कीम  चलाई  जानी

 सरकार  ने  घोषणा  कर  दी  कि  65  वर्ष  से  अधिक  उम्र  के  लोगों

 को  पेंशन  वह  नियमित  रूप  से  नहीं  दी  जा  रही  100

 रुपए  प्रति  मास  भी  पेंशन  हमारे  यहां  नहीं  दी  जा  रही

 +
 अपराहन  2.50  बजे

 महोदय  पीठासीन

 जब  यह  घोषणा  की  गईं  कि  100  रुपए  प्रति  मास  पेंशन  केन्द्र
 सरकार  की  ओर से  वृद्धों  को  दी जाएगी  तब  कहीं  यहां  से  जानी  वाली

 राशि  75  पर  लोग  अपनी  जान  बचा  रहे  अब  पता  नहीं  उड़ीसा
 में  कया  स्थिति  उड़ीसा  में  भी  बड़े  पैमाने  पर  केन्द्र  सरकार  की  ओर

 से  वृद्धावस्था  पेंशन  योजना  को  लागू  किया  जाना  इसकी  जो

 उम्र  रखी  गई  है  उसमें  भी  कुछ  कमी  की  जानी  चीहए  और  60  वर्ष

 रखी  जाना  यदि  इस  प्रकार  से  किया  तो  हम  किसी

 आदमी  को  भूख  से  मरने  नहीं  यह  तभी  संभव  है  जब  इस  प्रकार

 के  कार्य  युद्धस्तर  पर  किए

 अध्यक्ष  यहां  पर  मांग  की  गई  है  कि  जब  पीने  के  पानी

 की  व्यवस्था  की  तो  रिंग  मशीनों  की  आवश्यकता  जो

 जवाब  सरकार  ने  दिया  है  उससे  यही  लगता  है  कि  राज्य  सरकार  के

 पास  केवल  26  रिग  मशीनें  ही  इस  कार्य  के  लिए  उपलब्ध  हो

 उड़ीसा  के  एक  सदस्य  ने  बताया  कि  जब  यह  कार्य  बहां  किया

 तो  सैकड़ों  की  संख्या  में  मशीनों  की  आवश्यकता  जिस  प्रकार

 से  उड़ीसा  की  भौगोलिक  स्थिति  उसके  अनुसार  जब  तक  पर्याप्त

 संख्या  में  वहां  पर  रिग  मशीनें  नहीं  पहुंचाई  जाएंगी  तब  तक  वहां  पर

 पानी  निकलना  मुश्किल  हो  जाएगा  क्योंकि  पानी  बहुत  गहराई  पर  है
 और  बह  पहाड़ी  इलाका  है  और  जमीन  के  नीचे  चट्टानें  इसलिए

 बड़े  पैमाने  पर  रिंग  मशीनों  की  जरूरत  इसलिए  सिर्फ  उड़ीसा
 राज्य  के  ऊपर  ही  निर्भर  नहीं  रहना  बल्कि  पूरे  देश  से  इनको

 मुहैया  कराने  का  प्रबन्ध  करना  चाहिए  और  इसी  प्रकार  की  स्थिति  जो

 क्षेत्र  उड़ीसा  के  साथ  लगते  उनकी  भी

 उससे  लगा  हुआ  जो  मध्य  प्रदेश  का  इलाका  है  वहां  पर  भी  सूखे
 जैसी  स्थिति  इन  तमाम  जगहों  पर  जहां  पर  सूखा  प्रबन्ध  क्षेत्र  उन

 सब  जगहों  पर  एक  विशेष  इंतजाम  होना  आज  जो  इस  देश

 में  रिसोर्स  की  स्थिति  जिस  तरह  से  आंध्र  प्रदेश  के  मामले  में

 आंध्र  प्रदेश  में  जो  साइकलोन  वहां  के  लोगों  के  लिए  केन्द्र

 सरकार  ने  जो  अनुदान  घोषित  उसके  बारे  में  सरकार  ने  ठीक  दावा

 मैं  इस  मामले  में  सरकार  के  इस  कथन  को  झूठलाऊंगा
 इसको  नकारूंगा  सरकार  ने  यह  दावा  किया  है  कि अब  तक  इतनी

 बड़ी  राहत  किसी  भी  राज्य  के  लिए  मुहैया  नहीं  कराई  यह  ठीक

 है  लेकिन  क्या  उतना  ही  पर्याप्त  इस  प्रकार  से  उड़ीसा  की  जो
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 स्थिति  जो  कैलेमिटी  रिलीफ  फंड  उसको  झांके  तो  केलमिटी
 रिलीफ  फंड  से  उड़ीसा  का  कल्याण  नहीं  हो  इसको  राष्ट्रीय
 आपदा  घोषित  किया  उड़ीसा  में  सूखे  की  जो  स्थिति  अगर
 उसको  राष्ट्रीय  आपदा  घोषित  नहीं  किया  आंध्र  में  साइक्लोन
 से  जो  नुकसान  उसको  जो  स्थिति  उसको  राष्ट्रीय  आपदा
 घोषित  नहीं  किया  जायेगा  तो  किस  यीज  को  राष्ट्रीय  आपदा  घोषित

 राष्ट्रीय  आपदा  घोषित  करने  के  लिए  कोई  मापदण्ड  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त

 श्री  नीतीश  कुमार  :  आप  हमें  कुछ  बोलने  इस  पर  मेरी
 बोलने  की  इच्छा  प्रधानमंत्री  जी  को  आना  था  लेकिन  बह  नहीं

 मैं  खुद  चाह  रहा  था  कि  इस  पर  अपनी  बात  प्रधान  मंत्री

 जी  आ

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रधानमंत्री  जी  नहीं  थे  इसलिए  फ्युचर
 प्रधानमंत्री  को  काम  में  लगा  रहे

 श्री  नीतीश  कुमार  :  अध्यक्ष  इसके  याद  श्री  संतोष  मोहन

 देव  जी  इस  पर  चर्चा  हो  रही  अगर  प्रधान  मंत्री  जी को  आने

 में  विलम्ब  हो  रहा  है  तो  यह  खुद  दुखद  प्रधानमंत्री  जी  को  बैठकर

 सुनना  चाहिए  था  लेकिन  प्रधानमंत्री  जी  आ  रहे  जबाब  यह
 अलग  बात  में  कह  रहा  था  कि  नेशनल  कैलेमिटी  घोषित  करने
 के  लिए  कोई  मानदण्ड  नहीं  अगर  कोई  मापदण्ड  नहीं  है  तो

 मापदण्ड  का  निर्धारण  होना  इस  प्रकार  हम  लोग  टेक्नीकल

 बहस  में  न  वहां  की  जो  मानवता  कराह  रही  उसकी

 तकलीफ  को  दूर  करने  के  उसकी  पीड़ा  को  हरने  के  लिए  हम

 कोई  इंतजाम  करें  तथा  इसमें  पैसा  आड़े  नहीं  आना

 अध्यक्ष  हम  आपसे  इस  सदन  के  माध्यम  से  दरखश्रास्त
 करेंगे  कि  सदन  के  सभी  पक्षों  के  लोगों  को  भावना  को  देखते  हुए
 आपकी  तरफ  से  पूरे  देश  बासियों  को  यह  संदेश  जाना  चाहिए
 कि  उड़ीसा  में  जो  सूखाग्रस्त  इलाके  वहां  के  लोगों  की  मदद  के

 लिए  बड़े  पैमाने  पर  आगे  आयें  और  उसमें  अपनी  मदद  सरकार  की

 तरफ  से  जितना  भी  इंतजाम  किया  मात्र  उसी  से  उड़ीसा
 की  स्थिति  या  आंध्र  प्रदेश  की  स्थिति  का  मुकाबला  नहीं  किया  जा

 सकता

 अंल  एक  बात  पर  जोर  देना  याहूंगा  कि  आखिर  यह  स्थिति

 कक््यें  होती  हम  बिहार  से  आते  उत्तरी  बिहार  के  एक  हिस्से  में

 बाढ़  आती  इसी  तरह  दक्षिण  मध्य  बिहार  में  भी  बाढ़  आ  जाती

 है  और  पूरे  बिहार  में  कुछ  न  कुछ  इलाके  ऐसे  रहते  हैं  जहां  पर  सुखाड़
 की  स्थिति  रहती  आखिर  ऐसी  स्थिति  क्यों  रहती  “2  2  हमारे  यहां

 पानी  हमारी  मदियां  अन्तःस्रात्री  हमारे  यहां  जमीन  के  अंदर  प्रचुर

 मान्ना  में  पानी  इसके  बावजूद  ऐसी  स्थिति  क्यों  आती  है  ?  चूंकि  हमारे

 यहां  अब  तक  प्रबन्ध  के  लिए  कोई  सम्यक  नीति  नहीं  अपनाई  गयी
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 हमारे  पास  बहुत  पानी  है  लेकिन  वह  बेकार  होकर  समुद्र  में  चला

 जाता  सारी  नदियां  गंगा  में  मिलती  हैं  और  सारा  पानी  बंगाल  की

 खाड़ी  में  चला  जाता  नेपाल  की  तरफ  से  हिमालय  की  पहाड़ियों
 से  जो  नदियां  निकलती  बह  उत्तर  बिहार  को  तबाह  और  बरबाद

 करके  गंगा  से  होते  हुए  समुद्र  में  चली  जाती  आज  सदन  चर्यां

 हो  रही  कहीं  पर  यह  सबाल  उठाया  गया  कि  पश्चिम  बंगाल  के

 मुख्यमंत्री  को  वहां  पर  जो  मामले  उन  पर  चर्चा  करने  के  लिए  भेजा

 में  नहीं  जानता  कि  इसमें  कौन  सा  कौन  सा  कानून  आड़े
 आता  मैं  उस  बहस  नहीं  पड़ना  चाहता  हूं  लेकिन  अगर  नेपाल

 से  बात्तचीत  होती  है  और  नेपाल  में  जो  पानी  ह ैऔर  बह  पानी  हमको

 बरबाट  करके  चला  जाता  है  तो  उस  पानी  को  लेकर  उससे  पनबिजली

 का  जलनेत्रीकरण  किया  जा  सकता  है  तथा  बिहार  जैसे  इलाके  को  बाढ़
 से  भी  बचाया  जा  सकता  उस  पानी  का  इस्तेश्नाल  हम  नहरों  के

 जरिये  खेती  में  भी कर  सकते  आज  ही  नहीं  काफी  लम्बे  समय  से

 यह  बात  चल  रही  है  कि  एक  स्थाई  इंतजाम  होना  श्री

 राव  ने  रिवर  गारलैंडिंग  स्कीम  के  तहत  नदियों  को  जोड़ने  को  बात  की

 जहां  पर  पानी  कम  है  वहां  पर  पानी  एक-एक  नदी  को

 लेकर  बिवाद  होता

 नदियों  के  विवाद  एक  नहीं  कई  राज्यों  के  बीच  प्रैंडिंग  सरकार

 इसपर  एक  राष्ट्रीय  सहमति  बनाकर  राष्ट्रीय  नीति  घोषित  नहीं  करती

 सबसे  बड़ी  बात  है  कि  आज  बाढ़  से  राहत  के  लिए  कितना  रुपया

 खर्च  किया  जा  चुका  इतने  दिनों  तक  हमारी  प्लान  इकोनौमी  का  |
 समय  बीत  आठवीं  योजना  चल  रही  नर्वी  योजना  में  प्रवेश

 करने  वाले  ऐसी  स्थिति  में  हमने  राहत  पर  कितना  पैसा  खर्च  किया

 हम  तो  अपने  राज्य  का  अनुभव  जानते  1947  से  लेकर  आज

 तक  जितना  पैसा  राहत  के  नाम  पर  लिया  चाहे  बाढ़  से  नुकसान

 हुआ  हो  चाहे  सुखाड़  से  हुआ  यदि  उस  पैसे  का  इस्तेमाल  हमने  पानी

 के  प्रदर्शन  के लिए  किया  होता  तो  आज  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  नहीं

 यह  सिर्फ  प्राकृतिक  बिपदा  नहीं  प्रकृति  का  नियम  है  कहीं  पानी

 ज्यादा  कहीं  कम  जहां  पानी  कम  पड़  रहा  है  उसके  लिए

 हम  सब  जवाबदेह  आज  जंगल  की  कटाई  होती  जा  रही  जिससे

 पयांवरण  का  संतुलन  बिगडता  जा  रहा  पहले  पानी  पड़ता  था  और

 लोग  बर्षा  पर  आधारित  रहते  थे  लेकिन  आज  जो  लोग  वर्षा  पर

 आधारित  हैं  उनको  स्थिति  बहुत  खराब  हैं  क्योकि  वहां  वर्षा  कम  पड़ने
 लगी  ऐसी  स्थिति  में  जहां  एक  तरफ  पर्यावरण  का  संतुलन  बिगड़ने

 नहीं  देना  चाहिए  वहां  बड़े  पैमाने  पर  वृक्ष  लगाए  जाने  चाहिए  और  जो

 वृक्ष  काटे  जा  रहे  उनको  रोका  जाना  हमारे  पास  जो  जल

 उसका  सही  ढंग  से  इस्तेमाल  करना  खेत  के  लिए  नहर  का

 पानी  और  जमोन  में  जो  पानी  उन  दोनों  का  संतुलन  होना

 यदि  सिर्फ  नहर  का  पानी  दिया  जाएगा  तो  भी  जमीन  में  सैलीनिटी  मिक्स

 कर  जाती  यदि  हम  जमीन  के  अंदर  का  पानी  इस्तेमाल  करते  जाएं

 तो  उससे  भी  पेरशानी  पेदा  होती  जमीन  के  अंदर  का  जलस्तर  गिरता

 जा  रहा  ऐसी  स्थिति  में  जब  तक  जल  के  प्रबंधन  की  नीति  नहीं

 होगी  तब  तक  लगातार  बाढ़  से  जो  नुकसान  होता  जो  सुखाड़  जैसी

 स्थिति  उत्पन्न  होती  उससे  निपटा  नहीं  जा
 ह
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 .  हर  वर्ष  जब  मानसून  संत्र  होता  हम  बाढ़  से  नुकसॉन  की  चर्चा

 करते  हैं  या  ऐसी  स्थिति  में  कभी-कभी  सुखाड़  की  भी  चर्चा  करते

 आज  हम  उड़ीसा  के  सुखाड़  को  लेकर  विशेष  चर्चा  कर  रहे  जहां

 यह  स्थिति  उत्पन्न  होती  जा  रही  उससे  निपटने  के  लिए  स्थायी  उपाय

 के  बारे  में  भी  सोचना  हम  रोज  नई-नई  मोटर  गाड़ियों  को  देख

 रहे  उपभोक्ता  सामग्रियों  के  क्षेत्र  मे ंविदेशी  कम्पनियां  चली  आ  रही

 कलम  महंगी  मिल  रही  बाजार  में  जो  कलम  दस  रुपये  में

 मिलती  थी  बह  अब  पचास  रुपये  में  मिल  रही  बिदेशी  कम्पनियां

 इन  क्षेत्रों  में  आ  रही
 हैं

 लेकिन  जो  हमारे  इन्फास्ट्क्चर  को  विकसित

 करने  के  क्षेत्र  उनपर  कोई  दिलचस्पी  नहीं  आज  नेतृत्व  में

 इच्छाशक्ति  का  अभाव  जरूरत  इस  बात  को  है  कि  हम  नेतांत्ज

 में  इच्छाशक्ति  परिचय  दें  और  समस्याओं  का  समाधान  करने  के

 लिए  सारे  भेदभावों  से  ऊपर  उठकर  इस  दिशा  में  कारगर  पहल
 यदि  हम  इस  प्रकार  का  प्रयास  करते  हैं  तो  इस  प्रकार  की  समस्याओं

 से  छुटकारा  मिल  सकता  खासकर  उड़ीसा  के  कमलाहांडी  जैसे

 जो  ज्यादातर  समय  सूखे  की  चपेट  में  रहते  उन  इलाकों  में

 विशेष  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  बनाना  रेवाइन्स  के  डेंबमपमेंट

 के  लिए  एक  स्पैशल  एरिया  प्रोग्राम  बन  जाता  है  या  फिर  पहाड़ी  इलाकों
 के  बिकास  के  लिए  बन  जाता  है  लेकिन  सूखा  प्रबंधन  इलाकों  के  लिए

 योजनाएं  तो  बनती  हैं  परन्तु  वे  प्रभावी  नहीं  उनमें  और  धन  की

 जरूरत  ऐसी  स्थिति  में  हम  यही  आग्रह  करेंगे  कि  एक  तरफ  जहां

 सरकार  को  स्थायी  उपाय  के  लिए  पहल  करनी  वहीं  दूसरी
 तरफ  जो  तात्कालिक  जरूरत  उसे  पूरा  करने  के  लिए  पहल  करनी

 सरकार  से  जो  भी  बन  बह  दिल  खौलकर  इस  क्षेत्र  में
 प्रयास

 अंत  में  मैं  इस  बात  को  दोहराकार  आग्रह  करूंगा  कि  पूरे
 सदन  की  तरफ से  राष्ट्र  को  यह  अपील  जानी  चाहिए  कि  इस  स्थिति
 का  सब  मिष्तकर  मुकाबला  स्वयंसेयी  संस्थाएं  आगे  धनवान

 लोग  भी  आगे  आएं  ताकि  इस  तरह  की  प्राकृतिक  विपदा  का  मुकाबला
 कर  एक  भी  भाई  या  बहन  को  भूख  से  मरने  नहीं  दें  और  प्यास
 से  छटपटाने  नहीं

 अपराहून  3.00  बजे

 इस  संकल्प  के  साथ  इस  बहस  को  समाप्त  करना  अगर

 इस  प्रकार  का  संकल्प  अभिव्यक्त  नहीं  होता  है  ओर  सिर्फ  तर्क  का

 जबाब  तक  से  देकर  बाल  समाप्त  कर  दी  जाएगी  तो  यह  अन्याय

 इसलिए  मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि  आप  भी  इस  दिशा  में  विशेष

 पहल  अब  जमाना  अपनी  त्ताकत  बढ़ाने  का  आ  गया  देश  में

 जितनी  संस्थाएं  सब  अपनी  ताकत  बढ़ा  रही  अब  आप  ही  क्यों

 पीछे  आप  भी  जरा  अपनी  ताकल  को  आगे  आप

 अध्यक्ष  की  ताकत  को  इस  हैसियल  से  कुछ  कह

 निर्देश  आपकी  शक्ति  अपार  उस  शक्ति  का  आप  प्रयोग

 इन्ही  शब्दों  क ेसाथ  आपने  बुझे  बोलने  का  मौका  इसके

 लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता
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 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं

 आपका  आभार  व्यक्त  करता  हूं  कि  आपने  समयाभाव  के  बावजूद

 सूखे  जैसे  महत्वपूर्ण  विषय  पर  सभी  लोगों  को  चर्चा  में  भाग  लेने  का
 अवसर  सरकार  ने  भी  इस  मामले  को  अति  महत्वपर्ण  राष्ट्रीय

 मुद्दे  के  रूप  में  लिया  है और  कुछ  ही  मिनटों  माननीय  प्रधान  मंत्री

 उड़ीसा  में  विद्यमान  स्थिति  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  लथा  की  जाने

 वाली  कार्यवाही  के  विषय  में

 यह  सच  है  कि  तृफान  या  बाढ़  पर  सरकार  का  कोई  नियंत्रण

 नहीं  यह  प्रकृति  का  परंतु  सरकार  की  तत्परता  इन  .

 प्राकृतिक  आपदाओं  के  घटित  होने  से  पहले  सरकार  द्वारा  की  गई
 कार्यवाही  से  सिद्ध  होती  है  कि  उसने  किस  प्रकार  लोगों  को  चेतवनी

 देकर  या  सावधानियां  बरतते  हुए  लोगों  को  ज्यादा  से  ज्यादा  परेशानियों

 से  सूखा  कभो  भी  एक  दिन  में  नहीं  पड़ता  इसका  दौर  कई

 महीनों  तक  रहता  जल  स्रोत  धीरे-धीरे  सूख  रहे  यह  समाचार

 समाचार  पत्रों  में  भी  था और  संसद  सदस्यों  द्वारा  इस  मामले  को  सदन
 में  और  बाहर  भी  उठाया  गया  मेरे  मित्र  श्री  नीतीश  कुमार  ने  जो

 कहा  वह  दुभांग्यपूर्ण  यह  प्रश्न  कांग्रेस  या  गैर-कांग्रेसी  सरकार

 का  नहीं  बल्कि  लोगों  पर  आने  वाली  आपदा  का  मुद्दा  है  और  केंद्र

 और  राज्य  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  इसका  सामना  करना  ताकि

 लोगों  को  मुर्सीबतों  स ेबचाया  जा  विभिन्न  दलों  के  सदस्यों  ने

 अपने  अपने  बायदों  से  सरकार  से  आग्रह  किया  कि
 जल्द  से  जल्द  उपचारात्मक  कदम  ताकि  लोग  अपने  घरों  को

 वापस  लौट  उन्हें  भोजन  और  पानी  की  सुविधा  प्राप्त  मौतें

 न  हों  और  इस  कारण  चिकित्सा  सहायता  और  सिंचाई  सुविधाओं
 को  भी  मजबूत  बनाया

 लांबी  में  कोई  कह  रहे  थे  कि  चूंकि  श्री  चलुरानन  मिश्र  नए  मंत्री

 यह  जो  बातें  कह  रहे  बैसा  अन्य  कोई  अनुभवी  मंत्री  नहीं

 यद्यपि  उनका  माम  मिश्र  उन्होंने  स्वयं  उड़ीसा  की  स्थिति

 की  तुलना  की  साथ  ही  उन्होंने  कहा  कि  यदि  इस  बारे  में  हम

 कुछ  कदम  नहीं  उठाते  तो  उड़ीसा  दस  अथबा  पंद्रह  बर्षों  तक  के

 लिए  पिछड़  मैं  उनकी  प्रशंसा  करता  इंसान  के  रूप  श्री

 चलुरानन  मिश्र  बहुत  अच्छे-व्यक्ति  मैं  हमेशा  उन्हें  एक  सफल

 सासंद  मानता  हूं  और  बह  एक  सफल  मंत्री  भी  यह  बहुत  अच्छी

 बात  लेकिन  क्या  बह  ऐसा  करने  में  सफल  होंगे  2  क्या  वह  अपने

 बिचारों  को  वास्तविकता  में  बदल  सकेंगे  2  यह  केन्द्रीय  बित्त  मंत्रालय

 से  उनको  प्राप्त  होने  वाले  सहयोग  ओर  राज्य  द्वारा  उचित  रूप  में  उसके

 उपयोग  पर  निर्भर  करता  यह  दो  बातें  हम  एक  ऐसे  क्षेत्र  स ेआले

 जहां  बाढ़  एक  वार्षिक  घटना

 एक  बार  हमारे  मुख्यमंत्री  जून  के  महीने  में  दौरे  पर  एक

 जनसभा  में  एक  ज्ञापन  दिया  गया  तथ्य  को  देखते  हुए  कि

 अभी  बाढ़  नहीं  हमें  कोई  ग्रेघुय्टी  या  राहत  सहायता  नहीं  प्राप्त  हो

 रही  है और  ऐसी  आशंका  है  कि  बाढ़  नहीं  बाढ़  के  न

 होते  हुए  हमें  कुछ  ग्रेचुय्टी  और  राहत  सहायता  प्रदान  करने  की
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 कृपा  करें  बाषिक  रूप  से  लोग  राहत  सहायता  कैम्पों  में  जात ेहैं और

 वहां  से  अपना  राशन  लेते  बे  अपने  पूरे  साल  का  बजट  इसी  प्रकार

 बनाते  परंतु  यह  सथ  है  कि  आंध्र  प्रदेश  के  तटीय  क्षेत्र  में  तूफान
 तथा  राजस्थान  और  इस  ओर  के  कुछ  क्षेत्रों  मे ंसूखा  वार्षिक

 या  ट्विवार्षिक  कार्यक्रम  बनता  जा  रहा  राजस्थान  से  के

 एक  माननीय  सदस्य  ने  ठीक  ही  कहा  कि  राजस्थान  ने  आज  सिद्ध  कर

 दिया  है  कि  सूखे  जैसी  प्राकृतिक  आपदा  के  सूखा-ग्रस्त  क्षेत्रों

 को  ऐसे  क्षेत्रों  मे ंबदला  जा  सकता  है  जहां  पानी  उपलब्ध  हो  और  लोगों

 की  दुर्दशा  इतनी  अधिक  न  जितनी  की  आज

 तत्कालीन  श्री  राजीब  गांधी  ने  मुझे  गुजरात  में  एक

 प्राकृतिक  आपदा  के  दौरान  दौरा  करने  भेजा  मैंने  वहां  देखा  कि  कंसे

 लोगों  ने  अपनी  दुर्दशा  से  उबरने  के  लिए  कार्य  किए  हैं  और  जानवरों

 की  समस्या  को  भी  हल  किया  यह  एक  अन्य  बात  हमें  केवल

 मानव  जनसंख्या  को  ही  नहीं  देखना  जानवरों  को  अगर  पानी

 नहीं  मिलेगा  तो  वे  भी  बीमार  होकर  मर  सरकार  द्वारा  कल  कुछ
 आंकड़े  दिए  गए  उस  हमारे  अध्यक्ष  श्री  सिंह  देव  ने  भी

 कुछ  आंकड़े  दिए  हमारे  पूथ॑  प्रधान  मंत्री  और  हमारे  दल  के  नेता

 ने  कुछ  बातों  का  सुझाव  दिया  और  कहा  कि  पिछली  सरकार  द्वारा  कुछ
 उपाय  किए  गए  थे  और  उन्होंने  यह  भी  स्वीकार  किया  कि  उनका

 कार्यान्न्ययन  पूरी  तरह  से  नहीं  किया  गया  परंतु  अब  हमें  यह  देखना

 है  कि  हम  सभी  के  द्वारा  एक  संयुक्त  प्रयास  किया  जाए  ताकि  आज

 उड़ीसा  के  लोगों  की  लंगहाली  को  इस  प्रकार  से  दूर  किया  जा  सके  कि

 और  मौतें  न  हो  और  लोग  हताहत  न  विशेषकर  बड़े  पैमाने  पर
 लोगों  की  मृत्यु  न

 मैं  नहीं  जानता  कि  यह  बात  कहां  तक  सच  परंतु  मैं  समझता

 हूं  कि  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  वह  भुखमरी  से  हुई  मौतों  के  संबंध

 में  कुछ  लोगों  द्वारा  दिए  गए  ज्ञापन  को  मानवाधिकार  आयोग  को

 अगर  यह  बात  सच  तो  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसा  करना  उचित  नहीं

 इससे  और  समस्याएं  पैदा  आपको  इस  समस्या  को  राजनीति

 रूप  नहीं  देना  मामले  को  गंभीरता  को  देखते  इसको  _
 राजनीति  से  हटकर  देखना  मुझे  विश्वास  हे  कि  किसी  भी  बाद
 को  सभी  राजनैतिक  दल  सफलता  से  कार्य  करेंगे  और  केन्द्र

 तथा  राज्य  सरकारें  एकजुट  होकर  कार्य  समस्या  को  पूरी  तरह
 से  समझेंगी  और  उसका  निदान

 आज  प्रधान  मंत्री  जी  इस  चर्चा  का  जबाब  दे  रहे  पिछले  दिन

 उन्होंने  आंध्र  प्रदेश  पर  जबाब  दिया  था  और  मैं  कहना  चाहूुंगा  कि

 समस्या  का  अहुत  अच्छे  तरीके  से  निदान  करके  बह  आन्ध्र  प्रदेश  के

 लोगों  और  राष्ट्र  की  सहायला  करने  में  सफल  रहे  हम  आशा  करते

 हैं  कि आज  जब  यह  चर्चा  का  जबाब  बह  ऐसा  ही  करेंगे

 श्री  कृपया  हस्तक्षेप  न

 मैं  कह  रहा  हूं  कि  मुझे  आशा  है  कि  आज  जब  बह  जबाब

 बह  समस्या  का  निदान  यद्यपि  बह  एक  कांग्रेस  शासित  प्रदेश

 परंतु  जैसा  कि  बह  हमेशा  कहते  मेरी  सेवा  कांग्रेसी  या  गैर-कांग्रेसी

 राज्यों  के  लिए  नहीं  बल्कि  मैं  लोगों  की  सेवा  करता  मैं  निचले
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 स्तर  के  किसान  परिवार  से  वह  ऐसा  ही  संदेश  देंगे  ताकि  चर्चा  में

 भाषण  लेने  वाले  उडोसा  के  सभी  सदस्य  सप्ताहान्त  पर  घर  जाते

 माननीय  प्रधान  मंत्री  स ेकुछ  पैकेज  लेकर  श्री

 आप  क्या  कर  रहे  आप  एक  मंत्री  क्या  आपके  सामने

 भी  कोई  समस्या  है  7  आप  भी  माननीय  प्रधान  मंत्री  से  अच्छा  पेकेज

 ले  सकते

 में  माननीय  प्रधान  मंत्री  को  शुभ  कामनाएं  देता  और  आशा  करता

 हूं  कि  बह  इस  मुद्दे  पर  अच्छा  ही  बोलेंगे  जिससे  हमें  कुछ  अच्छा  लाभ

 प्राप्त

 प्रधान  मंत्री  :  माननीय  अध्यक्ष

 कल  से  कुछ  वरिष्ठ  पूर्व  प्रधान  मंत्री  और  उड़ीसा  के  पूर्व

 मुख्यमंत्री  ने  उड़ीसा  में  व्याप्त  सूखे  की  स्थिति  पर  चर्चा  में  भाग

 सभी  यही  चाहते  है  कि  सूखे  को  स्थिति  का  सामना  पूरे  जोर-शोर  से

 किया  जाए  और  यह  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  कोई  भी  व्यक्ति  नौकरी

 की  खोज  में  उड़ीसा  से  अन्य  राज्य  को  न  यह  पूर्ब॑  प्रधान

 जो  कि  सांसद  के  रूप  में  उड़ीसा  राज्य  का  प्रतिनिधित्व  करते  द्वारा

 दिए  गए  सुझाबों  में  से  एक  सुझाव

 मैंने  14.11.96  को  तीन  जिलों  का  दौरा  मैं  मुख्य
 मंत्री  को  भी  अपने  साथ  ले  गया  वास्तव  मैं  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र

 का  और  थोड़ा  पहले  ही  दौरा  करना  चाहता  मेरे  श्री

 श्रोकान्स  जेना  ने  मुझे  प्रभावित  क्षेत्रों  का दौरा  करने  का  सुझाव  दिया

 परंतु  उस  समय  मुख्यमंत्री  राज्य  में  नहीं  बह  कुछ  कायंवश  विदेश

 गए  हुए  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  कि  वह  व्यर्थ  ही  विदेश  गए
 विभिन्न  विश्वव्यापी  निवेशकर्त्ताओं  से संपर्क  करने  का  उनका  पहले  से

 ही  कार्यक्रम  और  देश  छोडने  से  पहले  उन्होंने  मुझसे  कहा  था  कि

 उनके  वापस  आने  के  पश्चात  में  राज्य  का  दोरा  मैंने

 अपना  कार्यक्रम  स्थगित  किया  मैंने  और  पहले  ही  राज्य

 का  दोरा  किया  मेरे  द्वारा  क्षेत्र  का  दोरा  करने  के  पश्चात  केन्द्रीय

 दल  वहां  गया  कृषि  मंत्री  ने  भी  मेरे  जाने  से  पहले  वहां  का  दौरा

 किया

 श्री  पिनाकी  मिश्र  :  उन्होंने  बाद  में  राज्य  का  दौरा  किया

 श्री  देवेगौड़ा  :  मुझे  माफ  उन्होंने  बाद  में  दौरा  किया

 मैंने  तीन  जिलों  का  दौरा  मैं  किसी  पर  आक्षेप

 लगाना  नहीं  पैसा  मुद्दा  नहीं  निधियों  को  अपर्याप्त  रूप  से

 जारी  किए  जाने  के  कारण  रोजगार  के  अबसर  उपलब्ध  नहीं  कराए  गए

 हैं  और  लोग  रोजगार  की  खोज  में  उड़ीसा  छोड़कर  अन्य  राज्यों  को  जा

 रहे  पूर्व  प्रधान  मंत्री  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  में  स ेयह  एक  मुद्दा
 मैं  इस  सम्माननीय  सभा  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना

 चाहता  हूं  कि  उड़ीसा  के  पास  उपलब्ध  कूल  संसाधन  लमभग  46।

 करोड़  रुपये  के  इसे  राशि  225.54  करोड़  रुपये  जारी  किए  गए

 और  अब  तक  किए  गए  कूल  व्यय  की  राशि  187.67  करोड़  रुपये  की

 दौरे  के  पश्चात्  मैंने  केबल  ग्रामीण  विकास  के  अंतर्गत  लगभग  50

 करोड़  रुपये  की  राशि  शीघ्र  जारी  किये  जाने  की  घोषणा  मैं  राज्य
 नमन
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 सरकार  पर  कोई  आक्षेप  नहीं  लगाना  कि  धनराशि  का  किस

 प्रकार  उपयोग  हुआ  है  अथवा  किस  प्रकार  इसे  दूसरे  विभिन्न  कार्यक्रमों

 पर  खर्च  किया  गया

 मैंने  मुख्य  मंत्री  से  स्पष्ट  चर्चा  की  मैंने  उनसे  पुछा  कि  ये  केन्द्र

 से  कितनी  राशि  की  सहायता  चाहते  बाद  में  उन्होंने  एक  ज्ञापन

 दिया  ज्ञापन  को  प्रति  भी  मेरे  पास  उनकी  मांग  लगभम  585  करोड़
 रुपये  की  मैं  ब्योरा  दे  रहा  हूं  :--

 कृषि  विभाग  -  26.39  करोड़

 सहकारिता  विभाग  -  15.95  करोड़

 मात्स्थिकी  विभाग  -  2.97  करोड़

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  विभाग  -  4.97  करोड़

 आवास  विभाग  लगभग  -  8.77  करोड

 पंचायती  राज  _  371  करोड़

 ग्रामीण  विकास  विभाग  जिसमें  पेय  जल

 और  ग्रामीण  निर्माण  कार्य  शामिल  है  लगभग  51.32  करोड़

 जल  संसाधन  बिभाग  जिसमें
 ह

 मझोली  लघु  सिंचाई  और  लिफ्ट

 संयाई  शामिल  है  -  87.23  करोड़
 *

 ऊर्जा  विभाग  -  10  करोड़

 आपात-स्थिति  के  दोरान  पूर्ति  करने
 हु

 सम्बन्धी  कार्यक्रम  -  7.20  करोड़

 कूल  मिलाकर  लगभग  585  करोड़  हुए

 जैसा  कि  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  केबल  ग्रामीण

 विकास  के  अंतगंत  ही  उड़ीसा  राज्य  को  लगभग  461  करोड़  पाने

 का  हकदार  आठ  प्रभावित  जिलों  में  पहले  तीन  जिले  थे  और  बाद
 में  पांच  नये  जिले  बने-जिसे  विशेष  कार्यक्रम  कहा  जाता  है
 अचने  हवाई  सर्वेक्षण  के  दौरान  मैं  उस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  कि  लगभग

 सभी  तीनों  जिल्नों  में  मैदानी  भाग  में  लघु  सिंचाई  तालाब  मैं  इस
 सम्माननीय  सभा  के  माननीय  सदस्यों  को  अपना  यह  अनुभव  बताना

 चाहता  हूं  कि  लगभग  सभी  निचले  क्षेत्रों  में लघु  सिंचाई  तालाब

 हम  यहां  स्थंत्र  हरियाली  देख  सकते  जब  हम  कार  में  जा  रहे  थे

 मैं  कार  से  उतरकर  मुख्य  मंत्री  ओर  अन्य  अधिकारियों  के

 साथ  धान  के  खेत  पर  उसी  क्षेत्र  में  जहां  कुछ  नमी  वहां  कम

 नमी  बाले  क्षेत्र  स ेअनाज  की  उपज  अपेक्षाकृत  अच्छी  अधिकांश

 निचले  क्षेत्रों  मे ंलघु  सिंचाई  तालाबों  का  निर्माण  हो  रहा  पानी  की

 कमी  के  फसलों  की  एक  बार  अथया  दो  बार  ही  सिंचाई  करने

 से  अनाज  का  उत्पादन  पूर्णतः  संतोषजनक  नहीं  रहा  मैं  यह  बात

 बताना  चाहता  हूं  कि  यदि  जमीन  एक  बार  या  दो  बार  आर्द्र  हो
 तो  धान  के  सभी  क्षेत्रों  को बथाया  जा  सकता  मैंने  मुख्य
 मंत्री  से  पूछा  कि  क्या  हम  भूमि  जल  प्राप्त  नहीं  कर  वहां  भूमि
 जल  क्या  बहां  इसकी  संभावना  राज्य  सरकार  की  क्या  राय

 क्या  आपने  कोई  सर्वेक्षण  कराया  मुख्य  मंत्री  ने  मुझे
 बताया  कि  यदि  नलकूप  लगा  दिये  जाएं  तो  एक  या  दो  जिलों  को
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 छोड़कर  वहां  पर्याप्त  भूमि  जल  हैं  और  हम  वर्षा  की  कमी  अथवा  सूखे
 '  के  समय  अथंया  जो  भी  स्थिति  उत्पन्न  होती  है  उस  भूमि  जल  का

 उपयोग  कर  सकते  यदि  हम  बड़े  पैमाने  पर  नलक्प  तो  में

 हुं  कि  हम  इसे  विभिन्न  अंनुत्पादक  कार्यों  में  खर्च  न  कर  काफी

 पैसे  की  बचत  कर  सकते  आज  भी  यदि  कोई  वहां  हवाई  सर्वेक्षण

 पर  तो  वह  पायेगा  कि  वहां  फसल  अच्छो  परन्तु  जब  यह

 बहां  खेतों  में  जाएगा  तो  वह  पायेगा  कि  वहां  वह  बात  नहीं

 एक  या  दो  बार  की  सिंचाई  के  बिना  फसलें  नहीं  उगायी  जा

 यह  वास्तविक  स्थिति  है  जो  मैंने  वहां  देखी  मैंने  मुख्य  मंत्री  को

 एक  ऐसा  विशेषज्ञ  नियुक्त  करें  जो  एक  विख्यात

 भूब्रज्ञानी  और  वह  सर्वेक्षण  केन्द्र  सरकार  नलक्पों  के  लिये

 कोई  भी  धनराशि  प्रदान  करने  के  लिये  तैयार  है  क्योंकि  बहां  आठ
 जिलों  में  जहां  पहले  तीन  जिले  सूखे  की  स्थिति  हर  वर्ष  उत्पन्न  हो
 जाती  मैं  सोचता  हूं  कि  जब  श्री  चन्द्रशेखर  प्रधान  मंत्री  थे  लो  वे  भी

 बहां  गये  उस  समय  भो  वहां  अनेक  मौतें  होने  को  खबर  वहां
 अनेक  प्रकार  की  रिपोर्टे  थीं  और  स्थिति  गंभोर

 कालाहांडी  मामले  पर  भी  संसद  में  चर्चा  हुईं

 में  सभा  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  आकर्षित  करना  याहता  हूं
 कि  राहत  उपायों  पर  तो  हम  कोई  भी  धनराशि  व्यय  कर  सकते

 परन्तु  मेरा  कहना  यह  है  कि  यह  केवल  अस्थायी  उपाय  उसके

 यंदि  हम  कुछ  स्थायी  उपाय  करें  तो  हम  निश्चित  तौर  पर
 स्थानीय  लोगों  की  इस  प्रकार  की  दुर्दशा  दूर  कर  सकते  मैं  कोई
 आक्षेप  नहीं  लगाना  चाहता  क्योंकि  हमारे  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  यहां
 अभी  आए

 मुख्य  मंत्री  मेरे  साथ  उपस्थित  मैंने  स्वयं  एक-दो  वृद्ध  ;
 महिलाओं  से  पूछा  कि  क्या  उन्हें  कोई  वृद्धावस्था  पेंशन  मिल  रही

 चूंकि  मैं  उड़िया  भाषा  नहीं  इसलिए  मैंने  अधिकारियों  से  कहा

 कि  वृद्धा  जो  बात  कह  रही  वह  मुझे  अनुबाद  कर  के  वृद्धा
 ने  कहा  कि  उसे  कोई  बृद्धावस्था  पेंशन  नहीं  मैंने  जिला

 कलक्टर  से  पूछा  कि  आप  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कर  रहे  उन्होंने

 सरपंथ  को  बुलाया  सरपंच  नहीं  मैं  कुछ  कहना  नहीं

 चाहता  क्योंकि  हमारे  एक  माननीय  जो  यहां  बैठे  हुए  भी  जहां

 मौजूद  यहां  सरपंच  उपलब्ध  नहीं  था और  जिला  कलेक्टर  भी  सही

 उत्तर  देने  में  थोड़ा  झिझक  रहे  मैंने  उनसे  कहा  कि  वहां  जो  हुआ
 वह  तो  हुआ  अब  वृद्धावस्था  पेंशन  अथवा  रियायती  दर  पर

 खाद्यान्न  अथवा  ऐसा  जो  भी  लाभ  पहुचाया  जाना  उसके  लिये

 निर्धनतम  व्यक्ति  का  चयन  आवश्यक  रूप  से  किया  जाना

 मैंने  उन्हें  यह  निर्देश  उन्होंने  मुझे  बताया  कि  उड़ीसा  हेतु  निर्धारित

 कोटे  अधिकतम  सीमा  कुछ  भी  हो  के  अनुसार  वृद्धावस्था  पेंशन  देने

 हेतु  48,000  लोगों  को  चुना  गया  और  यदि  इस  संख्या  में

 रियायत  दी.जाती  तो  वह  शेष  कुछ  और  लोगों  को  लाभान्वित  कर

 सकते  मेरे  समक्ष  उन्होंने  यह  तथ्य  प्रस्तुत  मैंने  इसमें  रियायल

 देने  और  उड़ीसा  के साल-आठ  जिलों  के  और  पांच  हजार  लोगों  तक

 यह  लाभ  पहुंचाये  जाने  का  निर्णय  अतः  उन  वृद्ध  व्यक्तियों
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 जिन्हें  वृद्धाबस्था  पेंशन  नहीं  मिलती  की  पहचान  की  जाय  और  उन्हें

 यह  सुविधा  दी  उन  लोगों  को  यही  निर्देश  दिया  गया  उस

 मुख्य  मंत्री  की  उपस्थ्त  में  मैंने  घोषणा  की  कि  हम  लगभग  50  करोड़
 रुपये  की  अतिरिक्त  धनराशि  प्रदान  करने  जा  रहे

 में  इस  सम्माननीय  सभा  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  मैं

 प्रत्येक  श्रेणी  के  अंतर्गत  उपलब्ध  धन  का  ही  उल्लेख  जबाहर

 रोजगार  योजना  के  162.67  करोड़  इन्दिरा  आवास

 योजना  के  अंतर्गत  58.20  करोड़  के  अंतर्गत

 16.02  करोड़  रोजगार  सहायता  योजना  के  अंलर्गत  111.45

 करोड़  समेकित  ग्रामीण  बिकास  योजना  के  अंतर्गत  30.21  करोड़
 रुपये  के  अंतर्गत  1.28  करोड़  रुपये  और  दूल

 किट्स  के  अंतर्गत  1.17  करोड़  रुपये  उपलब्ध  जब  पैसा  उपलब्ध

 है  और  यदि  लोग  काम  की  खोज  में  बाहर  जा  रहे  लो  इसका  अर्थ

 यह  है  कि  यह  पैसा  अन्य  क्षेत्रों  मे ंखर्य  किया  जा  रहा  राज्य  सरकार

 की  कोई  समस्या  हो  सकती  परन्तु  उसने  इसकी  कोई  साफ  तस्वीर

 प्रस्तुत  नहीं  की

 पैसा  अन्य  विभिन्न  उद्देश्यों  के  लिये  खर्य  किया  गया

 मैं  अब  बह  बहाना  नहीं  सुनना  चाहता  और  यह  नहीं  चाहता  कि  लोग

 कष्ट  भारत  सरकार  किसी  भी  कार्य  हेतु  धनराशि  जारी  करने  के

 लिए  तैयार  में  उड़ीसा  से  आये  हुए  माननीय  सदस्यों  को  इतना

 आश्वासन  अवश्य  उन  गांबों  को  रोजगार  और  आवश्यक  पेय

 जल  प्रदान  करने  के  लिये  मैं  कोई  भी  धनराशि  देने  फे  लिये  तैयार

 वे  कह  रहे  हैं  कि  लगभग  26,000  गांव  सूखा-पीड़ित  यह  राज्य

 सरकार  की  रिपोर्ट  मैं  पेय  पर्याप्त  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के

 लिये  धन  देने  के  लिये  तैयार  हूं  और  यह  राशि  चाहे  यह  अनुदान
 अथवा  भविष्य  में  योजना  आबंटन  में  से  संजित  की  जाने  वालो

 इस  समय  यह  बहस  का  मुहा  सहीं  जैसा  कि  हमारें

 भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  हम  इस  कार्य  को  युद्ध  स्तर  पर

 जी  हम  लैयार  इसमें  केन्द्र  का  और  राज्यों  का  कितना-फितना

 हिस्सा  है  7  इन  सब  बातों  पर  बाद  में  चर्चा  हो  सकती  में  एक  स्पष्ट

 आश्वासन  देने  जा  रहा  हूं  कि  हम  आवश्यक  धन  प्रदान  ऋरने  के  लिए
 तैयार  किसी  भी  व्यक्लि  को  रोजगार  की  तलाश  में  अपने  राज्यों

 से  बाहर  जाने  को  जरूरत  नहीं  राज्य  को  रोजगार  के  अवसरों  को

 जितनी  चाहे  जितनी  भी  आश्वश्यकता  ये  कार्य  आरम्भ  करें  और

 हम  आवश्यक  धन  प्रदान  करने  के  लिये  तैयार  में  बस  इतना  ही

 कहना  चाहता

 आपदा  राहल  कोष  के  रूप  में  मैंने  लगभग  37  करोड़  रुपये  जारी

 किये  ग्रामीण  विकास  के  अंतर्गत  कितना  धन  उपलब्ध

 कराया  गया  कितना  धन  जारी  किया  गया  था  और  कितना  धन  खर्च

 नहीं  किया  गया  वह  भिन्न  मामला  जिसका  उल्लेख  मैंने  इस

 सम्माननीय  सभा  में  कर  दिया

 सिंचाई  के  लिये  इस  साल  800  करोड़  रुपये  प्रदान  किये  गये

 उसमें  से  हमने  46.03  करोड़  रुपये  की  राशि  उड़ीसा  को  जारी  की

 मुख्य  मंत्री  ने  अपने  ज्ञापन  में  लगभग  87.23  करोड  रुपये  की  मांग  की
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 उड़ीसा  के  लिये  यह  राशि  लगभग  46.5  करोड़  रुपये  वह

 लघु  सिंचाई  कार्यों  अथवा  जो  भी  कार्य  करना  चाहते  हैं  उस  कार्य  के

 लिये  इस  धन  का  पूरी  तरह  उपयोग  कर  सकते  इसमें  कोई  समस्या

 नहीं  बह  एक  अलग  राशि  यह  राशि  आपदा  राहत  कोष  के

 अन्तर्गत  नहीं  आती  यह  धन  आम  बजट  से  आबंटित  हुआ
 हमने  बड़ी  और  मंझोली  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिये  800  करोड़
 रुपये  और  लघु  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिये  100  करोड़  रुपये  का

 प्रावधान  किया  उनमें  से  हमने  46.5  करोड़  रुपये  उड़ीसा  राज्य  के

 हिस्से  के  रूप  में  जारी  किये

 दूसरी  बात  बुनियादी  न्यूनतम  सेवा  ह ैऔर  यह  भी  आपदा  राहत
 कोष  के  अन्तर्गत  नहीं  हमने  2,480  करोड़  रुपये  का  प्रावधान

 किया  उसमें  से  उड़ीसा  को  79.26  करोड़  रुपये  हम  समूथी
 धनराशि  जारी  करने  के  लिए  तैयार  ये  खर्च  बुनियादी  न्यूनतम
 सेवा  के  अन्तर्गत  पेय  ग्रामीण  सड़कों  और  अन्य  सभी  सम्बन्धित

 कार्यों  क ेलिये  हम  इसके  कोटा  और  हिस्से  के  रूप  में  2,480  करोड़
 रुपये  जारी  करने  के  लिए  तैयार  उड़ीसा  को  79  करोड़  रुपये  की

 अतिरिक्त  राशि  और  वह  भी  पूरी  राशि  जारी  करने  के  लिये

 हम  तैयार  इस  राशि  का  उपयोग  काम  और  रोजगार  ढूंढ़ने  वाले

 व्यक्तियों  क ेलिये  आवश्यक  रोजगार  सृजन  करने  के  प्रयोजन  से  किया

 परन्तु  किसी  पड़ोसी  राज्य  में  जाकर  प्रवास  करने  की

 आवश्यकता  नहीं

 हमने  निर्धारित  खाद्यान्न  कोटे  को  45.000  से  बढ़ाकर
 अब  75,000  कर  दिया  अतः  इस  समस्या  से  निबटने  के

 लिये  धन  की  कमी  का  प्रश्न  नहीं  मैं  अभी  कुछ  कहने  की

 स्थिति  में  नहीं  हूं  कि यह  राशि  600  करोड़  रुपये  अथवा  500  करोड़
 रुपये  है अथबा  यह  100  प्रतिशत  केन्द्र  सरकार  की  अनुदान  राशि

 हमें  इस  मामले  पर  तथा  इसके  साथ-साथ  सूखे  और  बाढ़  से  होने  वाले

 नुकसान  से  निबटने  हेतु  निर्धारित  दिशा-निर्देशों  और  मानदंडों  पर

 विचार-विमर्श  करना  चाहिए  और  इस  बात  पर  चर्चा  करनी  चाहिए  कि

 केन्द्र  और  राज्यों  के  बीच  धन  का  किस  प्रकार  बंटवारा  किया

 यहां  ये  सभी  दिशा-निर्देश  परन्तु  मैं  सिर्फ  उड़ीसा  के  लिये  यह

 आश्वासन  नहीं  दे  सकता  कि  जो  धन  दिया  जा  रहा  है  वह  पूरी  तरह

 अनुदान  के  रूप  में  यह  बात  मैं  अभी  नहीं  कह  सिंचाई
 शीर्ष  के  अंतर्गत  जारी  92.10  करोड़  रुपये  की  धनराशि  अनुदान

 बुनियादी  न्यूनतम  सेवा  के  79.26  करोड़  रुपये  की  राशि

 अनुदान  आपदा  राहत  कोष  के  अंतर्गत  जारी  की  गयी  37

 करोड़  रुपये  की  राशि  पूर्णतः  अनुदान  अतः  मेरे  कहने  का  अभिप्राय

 यह  है  कि  ग्रामीण  विकास  के  घिभिन्न  वर्गों  के  अंतर्गतਂ  उपलब्ध

 धनराशि  के  अतिरिक्त  100  अथवा  180  करोड़  रुपये  से  अधिक  की

 राशि  बुनियादी  न्यूनतम  सेवा  और  आपदा  राहत  कोष  के

 अंतर्गत  दी  गयी  धनराशि  अभी  उपलब्ध  राज्य  सरकार  को  लोगों  ु
 की  अपेक्षाओं  पर  खरा  उतरना  चाहिये  तथा  यह  सुनिश्चित  करना

 चाहिए  कि  मुसीबतों  को  झेल  रही  ग्रामीण  जनता  को  पेय  जल  अथवा

 रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  कराने  हेतु  आवश्यक  कार्यवाही  की
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 इसके  लगभग  उन  सभी  ब्लॉकों  को  लिया  गया  है

 जिनमें  रोजगार  आश्वासन  योजनाएं  नहीं  प्रत्येक  ब्लाक  के  लिये  हम

 रोजगार  आश्वासन  योजना  के  अंतर्गत  20  लाख  रुपये  जारी  करने  जा

 रहे  उन  ज़िलों  के  लिये  पहले  ही  अधिसूचना  जारी  कर  दी  गयी

 उन्होंने  8  जिलों  के  अतिरिक्त  26  जिलों  के  बारे  में  यह  बात  कही

 30  में  से  26  जिलों  में  इस  बार  कम  वर्षा  हुई  मुख्य  मंत्री  ने  मुझे
 यही  रोजगार  गारण्टी  योजना  के  अन्तर्गत  शामिल  नहीं  किये

 गये  लगभग  सभी  ब्लॉकों  को  इसमें  शामल  किया  गया  है  और

 जारी  किया  गया  हमने  रोजगार  गारण्टी  योजना  के  अंतर्गत  प्रति

 ब्लॉक  20  लाख  रुपये  की  राशि  जारी  करने  का  निर्देश  भी  दिया

 श्री  पिनाकी  मिश्र  :  कया  माननीय  प्रधान  मंत्री  यह  स्पष्ट  करेंगे

 कि  इसमें  सभी  ब्लॉकਂ  शामिल  है  अथवा  ब्लॉकਂ

 शामिल  कूल  314  ब्लॉक

 श्री  देवेगौड़ा  :  शेष  सभी  ब्लॉक  इसका  मैं  आपको

 विवरण  दरअसल  मैं  हर  बात  को  पढ़ना  नहीं  बोलंगीर

 और  सोनपुर  जिलों  के  उन  सभो  आठों  प्रखण्डों  में  रोजगार  आश्वासन
 योजना  लागू  की  जानी  चाहिए  जिन्हें  अभी  तक  इस  योजना  के  अन्तगंत

 नहीं  लिया  गया  काम  आरम्भ  करने  के  लिये  प्रति  प्रखण्ड  20  लाख

 रुपये  की  राशि  जारी  की  वर्ष  के  दौरान  30  से  पहले  पूरे  उड़ीसा
 भर  में  40  और  अधिक  प्रखण्ड  शामिल  किये  जायेंगे  और  इस  प्रकार

 यह  योग  290  प्रखण्ड  हो  शेष  प्रखण्ड  यदि  कोई  जिसे

 अकाल  पीड़ित  जिलों  में  शामिल  नहीं  किया  गया  हम  इसके
 अन्तर्गत  शामिल  करना  चाहते  हम  वर्ष  1997-98,  तक  पूरे  देश  में

 लगभग  सभी  प्रखण्डों  को  शामिल  करना  चाहते  हैं  और  जो  प्रखण्ड
 उक्त  प्रभावित  जिलों  के  अंतर्गत  आते  उन्हें  इसी  बर्ष  शामिल  कर

 लिया

 श्री  पिनाकी  मिश्र  :  मैं  केवल  एक  मिनट  और  समय

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  लिए  आबंटित

 समय  को  भी  इसी  मुद्दे  के  अन्तर्गत  लिए  ज़ा  रहे

 श्री  पिनाकी  मिश्र  :  यह  महत्वपूर्ण  मुद्दा  माननीय  कृषि  मंत्री

 पहले  ही  कह  चुके  हैं  कि  राज्य  सरकार  का  के  बदले  अनाज

 कार्यक्रमਂ  मूल  रूप  से  रोजगार  आश्वासन  योजना  पर  आधारित  होने
 जा  रहा  केवल  24  प्रखण्ड  शेष  रहते  कल  मैंने  माननीय  संसदीय

 कार्य  मंत्री  से अनुरोध  किया  था  कि वे  प्रधान  मंत्री  से  अनुरोध  करें  कि

 चूंकि  केबल  24  प्रखण्ड  शेष  रहते  इसलिये  इन  शेष  सभी  24
 प्रखण्डों  को  26  सूखाग्रस्त  जिलों  में  शामिल  किया  माननीय

 प्रधान  मंत्री  आज  सभापटल  पर  यह  बचन  क्यों  नहीं  देते  कि  इन  24
 प्रखण्डों  को  भी  रोजगार  आश्वासन  योजना  के  अंतर्गत  शामिल  कर

 लिया  यदि  वे  ऐसा  आज  ही  कर  दें  तो  हमारे  लिये  और  बेहतर

 श्री  देवेगौड़ा  :  मैंने  मुख्य  मंत्री  को  यही  सुझाव  दिया  था

 कि  उन  प्रभावित  जिलों  के  अन्तगल  आत्ने  वाले  सभी  प्रखण्डों  को  इसमें
 शामिल  कर  लिया  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  सुझाव
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 दिया  है  और  यदि  24  प्रखण्ड  शेष  रहते  तो  में  इस  पर  विचार  करने
 के  लिये  तैयार  हूं  और  मैं  यह  प्रयास  करूंगा  कि  इन  प्रखण्डों  को  भी

 इसमें  शामिल  कर  ल्लिया

 श्री  जगमोहन  :  मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  से  एक
 पंक्ति  का  प्रश्न  पूछना  चाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  पहले  ही  देर  हो  गई  यदि  आप

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  का  समय  स्थगित  नहीं  करेंगे  तो  यह
 संभव  नहीं  यह  उचित  नहीं

 श्री  देवेगौड़ा  :  मैं  दो-तीन  मुद्दों  का  उल्लेख  करना

 लोअर  इरेगेशन  प्रोजेक्ट  और  लोअर  सुकटेल  प्रोजेक्ट

 ऐसी  प्रमुख  सिंचाई  परियोजनाएं  जहां  कुछ  समस्याएं  कुछ  लोग

 परियोजना  आरम्भ  करना  चाहते  हैं  जबकि  कुछ  अन्य  लोग  भूमि
 आप्लावन  के  कारण  इसका  विरोध  कर  रहे  मैंने  मुख्य  मंत्री  से  इन
 दो  परियोजनाओं  को  पेश  करने  को  कहा  और  हम  इसे  नौवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  शामिल  करने  जा  रहे

 श्री  शरत  पटनायक  :  मुख्य  मंत्री  ने यह  परियोजना

 पहले  ही  पेश  कर  चुके

 श्री  देवेगौड़ा  :  हम  राज्य  सरकार  से  लगातार  सम्पर्क

 बनाये  हुए  परसों  ही  मैंने  मंत्रिमंडल  सचिय  को  कहा  कि

 ये  मुख्य  मंत्री  स ेसम्पर्क  कर  उनसे  उन  दो  परियोजनाओं  को  पेश  करने
 के  लिये  मैं  आपको  यह  बता  दूं  कि  किसी  जानकारी  को  दबाने
 की  कोई  जरूरत  नहीं  व ेअब  सभी  आवश्यक  आंकड़े  तैयार  कर

 रहे  मैं  आपको  यह  आश्वासन  दे  घुका  हूं  कि  ये  दोनों  परियोजनाएं
 नौजीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  होने  जा  रही  हैं  जिन्हें  आगामी  दो
 या  तीन  माह  में  अंतिम  रूप  दे  दिया  में  यह  पहले  ही  बता

 चुका  हूं  कि और  यहां  भी  मैं  सभा  पटल  पर  एक  बचन  देने  जा  रहा

 इससे  एक  बड़ी  समस्या  का  समाधान  हो  जाएगा  और  यह

 स्थाभाजिक  है  कि  कुछ  क्षेत्र  जल  आप्लाबित  हमें  उन  बिस्थापिल

 लोगों  को  बसाना  इनके  पुनवांस  के लिए  धन  उपलब्ध

 कराया  जा  रहा  वह  बिलकुल  अलग  मामला  माननीय

 प्रधानमंत्री  ने  स्थायी  समाधान  के  बारे  में  सुझाव  दिया  मैंने  यह  निर्णय

 इसलिये  लिया  है  क्योंकि  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  सुआव  दिया  है  कि

 यह  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां  हम  राज्य  सरकार  द्वारा  दिये  गये  सुझाव  के

 अनुसार  इन  दो  परियोजनाओं  को  आरम्भ  कर  स्थायी  समाधान  प्राप्त

 कर  सकते  स्थानीय  लोगों  ने  अन्य  बातों  का  भी  सुझाव  दिया

 एक  मझोली  जोंक  सिंयाई  परियोजना  हैं  जिससे  लगभग  दस  हजार

 हैक्टेयर  भूमि  की  सिंचाई  होने  की  सम्भावना  बनायी  गयी  यह

 परियोजना  पूरी  की  इस  पर  काम  चल  रहा  यह  अधूरी
 परियोजना  हम  इसके  लिए  लगातार  पैसा  दे  रहे

 श्री  जगमोहन  :  कल  मैंने  पूर्व  प्रधानमत्री  तथः  आज  अपराहन
 स्थयं  आपको  यहां  ध्यान  देने  योग्य  एक  बात  *₹  है  कि  यहां

 पर्याप्त  धन  है  और  इसके  उपयोग  के  लिए  अनेक  येज-ए  वहां
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 कोई  कमजोर  है  तो  बह  प्रशासनिक  तंत्र  है  जो  वस्तुतः  इन  योजनाओं

 को  कार्यान्वत  कर  सकता  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकार  की  ऐसी

 आपाल  स्थिति  में  क्या  मदद  कर  सकती  है  ताकि  वहां  एक  ऐसा  कारगर

 तंत्र  कायम  किया  जा  सके  जो  वास्तव  में  इन  योजनाओं  का  कार्यान्वयन

 समय  पर  क्या  आप  कृपया  इस  प्रस्ताव  पर  बियार  करेंगे  कि  ऐसे
 इस  प्रकार  के  काम  के  लिए  विशेष  तौर  पर  उन  लोगों-जिन्होंने  महाराष्ट्र
 में  पड़े  अकाल  के  समय  कार्य  किया  है  और  उन्होंने  प्रशंसनीय  कार्य

 किया  उन्हें  इस  प्रकार  का  अनुभव  हो  सकता  है  -  कुछ  विशेष

 आयुक्त  ताकि  इन  कार्यों  के  कार्यान्वयन  की  गति  तेज  हो

 श्री  देजेगौड़ा  :  मैं  राज्य  प्रशासन  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना

 श्री  जगमोहन  :  यह  एक  प्रकार  का  सुझाव

 श्री  देवेगौड़ा  :  में  खण्ड  विकास  अधिकारी  अथवा  ग्राम

 सेवक  की  नियुक्ति  हेतु  राज्य  प्रशासन  में  हस्तक्षेप  करने  का  इच्छुक
 नहीं  इसमें  रिक्तियां  मैं  इस  बात  के  हर  पहलू  के  बिस्तार  में

 नहीं  जाना  चाहता  कि  डाक्टरों  के  कितने  पद  नहीं  भरे  गए  में  इन
 सभी  विषयों  पर  कोई  मुद्दा  नहीं  ये  सभी  ऐसे  मामले  जिन

 पर  कि  राज्य  सरकार  को  ध्यान  देना

 रासा  सिंह  रावत  :  माननीय  प्रधानमंत्री  वहां

 पर  180  मौतें  हो  गयी  हैं  और  राज्य  सरकार  कह  रही  है  कि  डायरिया

 से  हुई  मैं  पुछना  चाहता  हूं  कि  लोगों  के  कल्याण  के  लिये  क्या

 |  स्कीम  बनायी  गयी

 अध्यक्ष  महोदय  :  हमने  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  का  नौ

 मिनट  का  समय  पहले  ही  ले  लिया  रावत  इसकी  अनुमति
 नहीं  प्रधान  कृपया  क्या  अब  अपनी  बात  समाप्त  कर  सफते

 श्री  देगेगौड़ा  :  वास्तव  हरेक  मुख्य  मंत्री  यही  मांग

 करता  रहा  है  कि  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर

 राज्यों  को और  अधिक  शक्तियां  दी  हमारी  सभी  मुख्य  मंत्रियों

 के  साथ  हुई  एक  बैठक  इस  संबध  में  सिफारिशें  देने  हेतु  एक

 उप-समिति  गठित  की  जा  चुकी  हमारे  भूतपूर्व  मुख्य  मंत्री  ने
 -  भी  राज्यों  को  प्रशासन  के  संबंध  में  पूरी  छूट  लिए  जाने  के  बारे  में

 उल्लेख  किया  ताकि  वे  अपने-आप  व्यवस्था  कर  आप  भी

 यही  कह  रहे  मैं  मही  समझता  कि  इसमें  धन  संबंधी  कोई  मुद्दा

 श्री  बीमू  ःक  :  ऐसा  कोई  मुद्दा  नहों

 श्री  देवेग'ठ़ा  :  एस  संबंध  में  एक  बात  का  उल्लेख

 हमारे  भूतपूर्व  प्र.गनमंत्री  श्री  नरसिम्हा  राव  जी  ने  निःशुल्क
 पोषण  केन्द्र  नामक  शुरू  करने  हेतु  8.10  करोड़  रुपए  की

 धनराशि  जारी  की  हम  अपने  क्षेत्र  में  इन्हें  उन  जिलों  में  पीड़ित
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 जनता  के  लिए  पोषण  के  लिए  गंजी  केन्द्र  कहते  उन्होंने

 1994  में  इस  प्रयोजन  हेतु  8.10  करोड़  रुपए  जारी  किए  थे  तथा  इस

 योजना  के  अतंर्गत  मुश्किल  से  4.5  करोड़  रुपए  की  धनराशि  व्यय  की

 जा  रही  उन्होंने  यह  धनराशि  प्रधानमंत्री  राहत  कोष  से  जारी  की

 इस  संबंध  में  बहुत-सी  बातों  का  वर्णन  क्उ  सकता  में  इन  सभी

 बातों  के  विस्तार  में  नहीं  जाना

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  नहीं  समझता  कि  इन  सभी  बालों

 का  वर्णन  करने  के  लिए  आपके  पास  कोई  समय

 श्री  नरसिम्हा  राज  :  इसमें  दो  बातें

 शामिल  संक्षेप  एक  तो  सूखे  की  जिस  पर  राज्य  सरकार

 ने  इस  वर्ष  काबू  पाया  है  और  दूसरी  बात  यह  कि  इस  क्षोत्र

 विशेष-जिसमें  आठ  जिले  हैं  इसमें  तोन  जिले  मूल  रूप  से

 जिसे  कहा  जाता  के  लिए  प्रधान  मंत्री  की  स्थायी

 अब  यह  कार्य  समाप्त  नहीं  होगा  अथया  राज्य  सरकार

 अकेले  ही  इस  कार्य  को  कारगर  ढंग  से  पूरा  नहीं  कर  इसके

 लिए  बड़े  पैमाने  पर  सहायता  देनी  होगी  और  स्वंय  प्रधान  मंत्री  को  ध्यान

 देना  कल  मैंने  यही  मुद्दा  उठाने  की  कोशिश  की

 यदि  बह  मुझे  जो  देश  में  अत्यधिक  पिछड़ा  क्षेत्र  हुआ
 करता  था  -  के  बारे  में  ऐसा  बचन  देने  की  कृपा  तो  मैं  समझता

 हूं  कि  मेरा  अनुरोध  मान  लिया

 श्री  बीजू  पटनायक  :  श्री  नरसिम्हा  राव  के  लिए  ऐसा

 कहना  उचित  नहीं  उन्होंने  के  लिए  लगभग  4000  करोड़

 रुपए  देने  का  बायदा  किया  मुझे  अत्यंत  खेद  है

 चाहे  ।0  अथवा  20  वर्ष  लग  लेकिन  इसे

 योजना  के  अंतर्गत  आना  ही

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  उन्होनें  ऐसा  जनता  के  लिए  किया  न
 कि  अपने

 श्री  बीजू  पटनायक  :  उन्होंने  जनता  के  लिए  कुछ  नहीं  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  पटनायक  इतना  ही  काफी

 श्री  बीजू  पटनायक  :  आप  जो  भी  धनराशि  देते  उसकी

 निगरानी  अवश्य  की  जानी  मुझे  यह  मत  बताइये  कि  आप

 राज्य  के  मामलों  में  हस्तक्षेप  नहीं  आधा  पैसा  उनकी  जेबों  में

 जाएगा  राजीव  गांधी  ने  भी  कहा  था  कि  इस  धनराशि  का

 80  प्रतिशत  भाग  दलालों  की  जेबों  में  जाता  है

 श्री  देवेगौड़ा  :  यह  केबल  आठ  जिलों  का  ही  सवाल

 नहीं  प्रश्न  उन  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  दिए  जाने  का  है  जो  इस  सूखे
 से  प्रभावित  ऐसा  उड़ीसा  की  वजह  से  नहीं  मैं  इस  विषय  पर

 स्पष्ट  तौर  पर  बला  देना  चाहता  किसी  को  भी  मेरे  बारे  में  यह  गलत

 फहमी  नहीं  होनी  चाहिए  कि  मेरा  ऐसा  करने  के  पीछे  कोई  उद्देश्य

 इस  वर्ष  पहली  बार  सिंचाई के  लिए  800  करोड़  रुपए  की  धनराशि  देने

 का  उद्देश्य  पिछले  कई  बर्षों  से लम्बित  कुछ  परियोजनाओं  की  ओर

 ध्यान  देना  इन  लम्बित  परियोजनाओं  को  किसी  की  चिन्ता  नहीं
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 हमने  केन्द्र  सरकार  के  बजट  में  800  करोड़  रुपए  की  धैनराशि

 प्रदान  करने  का  निर्णय  पहली  बार  लिया  मेरी  मंशा  सिंचाई  के  लिए

 अधिक  धनराशि  प्रदान  करने  की  इससे  कम  वर्षा  वाले  क्षेत्रों  को

 निश्चित  रूप  से  सहायता  मिलेगी  और  ऐसे  क्षेत्र  प्रत्येक  राज्य  में

 मैं  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  जी को  यह  आश्वासन  देता  हूं  कि  इस  वर्ष

 दी  गई  92.10  करोड़  रुपए  की  राशि  में  वृद्धि  की  यह  अनुदान
 शतप्रतिशत  भारत  सरकार  की  ओर  से  इस  संबंध  में  राज्य  सरकार

 की  वचनबद्धता  का  कोई  प्रश्न  नहीं  हम  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि

 इस  समस्या  का  सामना  करने  के  लिए  आवश्यक  धनराशि  प्रदान  की

 इस  संबंध  में  मैंने  मुख्य  मंत्री  को  यह  कहा  है  कि  भूमिगत  जल

 का  आकलन  करने  का  पर्याप्त  ज्ञान  रखने  वाले  एक  विशेषज्ञता  प्राप्त

 भूवैज्ञानिक  को  लगाया  जाए  ओर  इन  इन  सभी  क्षेत्रों  में  सर्वेक्षण  कराया

 यदि  जहां  कहीं  भूमिगत  जल  उपलब्ध  भो  है  वहां  बड़े  पैमाने  पर

 नलक्प  लगाये  जाते  तो  इससे  निश्चित  रूप  उन  लोगों  की  समस्या

 हल  हों  जाएगी  जो  अपर्याप्त  वर्षा  के  कारण  परेशान  यह  क्षेत्र
 अधिक  वर्षा  बाला  है  अथवा  कम  बर्षा  वाला  मैं  इस  बिवाद  में  नहीं

 पड़ना  भारत  सरकार  इस  क्षेत्र  के  लिए  कोई  स्थायो  समाधान

 खोजने  को  तैयार  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  द्वारा  लैयार  की  जा  रही

 योजना  के  संबंध  मुझे  यह  चिन्ता  है  कि  इसके  लिए

 किसनी  धनराशि  जारी  की  जाती  मैं  इन  सब  बातों  के  विस्तार  में

 नहीं  हम  चाहते  हैं  कि  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  क ेलिए  कुछ  स्थायी

 राहत  दी  हमने  इस  संबंध  में  निर्णय  लिया  आषने  कल  यह

 कहा  है  कि  काबेरी  नदी  में  पानी  नहीं  और  गंगा  ब्रहमपुत्र  में  काफी

 पानी

 हम  फाल  पानी  वाले  बेसिन  से  पानी  की  कमी  बाले  बेसिन  को

 पानी  दे  सकते  हैं  अथवा  इस  बात  की  जांच  करने  के  लिए  मेंने

 एक  विशेषज्ञ  समिति  गठित  की  मैंने  इस  समिति  को  सभी  ऐसे

 दिशानिर्देश  दिए  हैं  कि  उसे  किन-किन  क्षेत्रों  मे ंजांच  करनी

 श्री  भूपिन्द्र  सिंह  हुडा  :  राव  ने  इस  संबंध

 में  काफी  कार्य  किया

 श्री  देवेगौड़ा  :  उन्होंने  यह  कार्य  केबल  प्रायद्वीपीय  नदी

 घाटी  योजना  पर  किया  मैंने  भूतपूर्णष  जल  संसाधन  मंत्री  श्री  शुक्ल
 जी  से  एक  प्रश्न  पूछा  इस  संबंध  में  मैं  संबंधित  विभाग  से  पहले

 से  ही  सम्पर्क  बनाए  हुए  हूं  क्योंकि  मैं  भी  सिंचाई  के  बारे  में  उतना  ही

 चिन्तित  मुझे  किसानों  और  सिंचाई  के  लिए  दिया  गया  अपना  बचन

 याद  मैं  इस  सम्बंध  में  विस्तार  में  नहीं  जाना  मैंने  इसकी

 व्यवहारियता  का  पता  लगाने  के  लिए  पहले  ही  एक  समिति  गठित  कर

 दी  यह  परियोजना  आर्थिक  और  तकनीकी  रूप  से  व्यवहाय  होनी

 फालतू  पानी  वाले  बेसिन  का  पानी  की  कमी  वाले  बेसिन  में

 सवोत्तम  उपयोग  केसे  किया  जा  सकता  इसकी  जांच  की

 जैसे  ही  इस  समिति  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  इसे  कार्यान्वित  करने  से

 अंतिम  आबंटन  करने  के  लिए  मैं  सभा  को  इसकी  जानकारी  दूंगा



 229  नियम  ।93  के  अधीन  चर्चा

 श्री  राव  ने  खराब  स्वास्थ्य  क ेकारण  मना  कर  दिया
 श्री  हनुमनतय्या  इस  समिति  क॑  सभापति  बनाए  गए  इसके  लिए  हमें

 धनराशि  भी  जुटानी  यदि  हम  सभी  एकत्रित  होकर  सामूहिक  रूप

 से  का्य॑  करें  तो  धनराशि  जुटाई  जा  सकतो  मैं  तो यही  कह  सकता

 व्यापक  नलकूप  कार्यक्रम  हेतु  हम  इस  योजना  को  केन्द्र  से  ही

 धनराशि  प्रदान

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  इस  चर्चा  हेतु  आवोटित  समय  में  वृद्धि
 के  लिए  सभा  की  सहमति  लेनी  हम  गैर-सरकारी  सदस्यों  के

 कार्य  के  लिए  आबंटित  समय  से  भी  16  मिनट  का  समय  ले  चुके
 क्या  सभा  इस  चर्चा  हेतु  समय  बढाने  के  लिए  सहमत

 श्री  पिनाकी  मिश्र  :  यह  एक  राष्ट्रीय  आपदा  हम  इस  विषय

 के  लिए  केवल  दस  मिनट  का  समय  और  चाहते

 अध्यक्ष  महोंदय  :  यह  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  का  समय

 में  तो केवल  सभा  की  राय  ले  रहा  मैं  इसे  रोकने  नहीं  जा

 श्री  अनिल  बसु  (  :  आप  इसे  दस  मिनट  तक

 बढ़ा

 श्री  देवेगौड़ा  :  दस  मिनट  की  कोई  आवश्यकता  नहीं
 में  उड़ीसा  के  सभी  प्रतिनिधि  सदस्यों  से  केबल  यह  कहता  हूं  कि

 वे  इसे  अपने  मन  में  इसमें  राजनीति  को  शामिल  नहीं  करना

 चाहिए  क्योंकि  यह  कांग्रेस  शासित  राज्य  यहां  ऐसा  कोई  प्रश्न  नहीं

 कांग्रेस  पार्टी  क ेसचेतक  ने  मजाकिया  तौर  पर  इसका  जिक्र  किया

 है  ।

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  मैंने  कहा  था  कि  आपका  उत्तर

 ऐसा  होना  चाहिए  जो  हमें  संतुष्ट  कर

 श्री  देवेगौड़ा  :  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  जितनी

 धनराशि  हम  भारत  सरकार  से  देने  के  लिए  लैयार  यह  शल

 प्रतिशत  अनुदान  है  अथवा  इसे  योजना  में  समायोजित  किया

 ये  सभी  बातें  अब  संगत  नहीं  हमें  इन  आठ  जिलों  में  इस  समस्या

 से  गंभीरता  से  निपटना  उसके  लिए  आवश्यक  धनराशि  जारी

 की  मैं  आपको  यह  आश्वासन  देता  यदि  आप  चाहें  तो  मैं

 अलग  से  एक  बैठक  बुलाने  और  इस  पर  चर्चा  करने  के  लिए  तैयार

 श्री  पिनाकी  मिश्र  :  ये  आठ  जिले  नहीं  26  जिले  केवल

 कोरापुट  और  बोलंगीर  को  प्रचार  मिलने  के  कारण  ही  ये

 जिले  प्रकाश  में  आए

 श्री  देवेगौड़ा  :  मुख्य  मंत्री  क्री  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है

 कि  30  में  से  26  जिले  प्रभावित  हुए  इन  26  जिलों  में  कुल  2600

 गांव  प्रभावित  हुए  उनकी  रिपोर्ट  में  यह  बताया  गया  इस  रिपोर्ट

 में  समस्त  ब्यौरा  दिया  गया  मैंने  भी आवश्यक  धनराशि  का  उल्लेख

 किया  धनराशि  कोई  मुद्दा  नहीं  हम  यह  धन  देने  जा  रहे  राज्य

 सरकार  को  गंभीरतापूर्वक  कार्य  शुरू  करना

 8  1918  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  और  230
 संकल्पों  संबंधी  समिति

 श्री  पटनायक  :  मेरा  एक  निवेदन

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  हर  बार  अपने  ही  नियमों  को  तोड़  रहे

 श्री  शरत  पटनायक  :  160  खंडों  में  2  रुपये  प्रति  किलो

 को  दर  से  चाबल  मिल  रहा  लेकिन  64  खंडों  में  अभी  भी  चाबल

 2  रुपये  प्रसि  किलो  को  टर  से  नहीं  मिल  रहा  मेरे  जिले  बोलंगीर

 में  हमें  कृषि  कार्य  के  लिए  केबल  प्रतिशत  मिल  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपका  जिला  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  में  आता

 हम  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  के  बारे  में  बात  कर  रहे  हम  आज  पूरे  राज्य

 के  बारे  में  बात  नहीं  कर  रहे

 श्री  शरत  पटनायक  :  यह  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  आपने  इसमें  इन

 64  खंडों  को  शामिल  नहीं  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  राज्य  के  सम्पूर्ण  मुद्दे  को  इसमें  मत

 हम  सूखे  सम्बन्धी  विशेष  मुद्दे  पर  बात  कर  रहे

 आप  पूरे  उड़ीसा  के  बारे  में  नहीं  कह

 अपराहन  3.50  बने

 अध्यक्ष  महोदय  अब  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  को

 श्रीमती  शीला

 अपराहन  3.50  '/,  बजे

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  और  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति  के  पहले  प्रतियेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्रीमती  शीला  गौतम  :  मैं  प्रस्ताव  करती

 फिंएफ्ट  तभा  27  1996  को  सभा  में  प्रस्तुत

 किए  सेए  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  और  संकल्पों

 भेम्यन्धी  समिति  के  पहले  प्रतिवेदन  से  सहमत

 अध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्त  यह  है  :

 यह  सभा  27  1996  को  सभा  में  प्रस्तुत
 किए  गए  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  और  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति  के  पहले  प्रतिवेदन  से  सहमत

 प्रस्ताव  स्वीकृत



 231  गैर-सरकारी  सदस्थों  के  विधेयकों  और

 अपराहन  3.51  बजे

 महोदय  पौंठासीन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  कृपया  अपना  स्थान

 ग्रहण

 अपराहन  3.51  '/,  बजे

 गैर-सरकारी  सदस्थों  के  विधेयकों  और

 संकलपों  के  लिए  समथ  के  आवंटन  के

 बारे  में  टिप्पणी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  जैसा  कि आपको  विदित

 है  कि  शुक्रवार  को  अन्लिम  ढाई  घंटे  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  कार्य  के

 सम्पादन  के  लिए  आवंटित  किए  जाते  इन  ढाई  घंटों  का  उपयोग

 बारी-बारी  से  एक  सप्ताह  विधेयकों  पर  और  दूसरे  सप्ताह  संकल्पों  पर

 विचार  हेतु  किया  जाता  अतः  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  प्रत्येक  श्रेणी

 के  कार्य  केछण्ष्पादन  के  लिए  बहुत  ही  सीमित  समय  उपलब्ध  होता

 बहुत  से  संर्देस्य  जिधेयकों  और  संकल्पों  की  सूचनाएं  देते  किसी

 बर्ग  विशेष  के  कार्य  के लिए  नियत  की  गई  बैठक  में  सभा  द्वारा  विचार

 हेतु  बैलट  के  आधार  पर  चार  विधेयकों  और  तोन  संकल्पों  का

 चयन  किया  जाता  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  और  संकल्पों

 संबंधी  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  किसी  विधेयक  या  संकल्प

 के  लिए  सभा  द्वारा  दो  घंटे  आवंटित  किए  जाते  तथापि  यह  देखा

 गया  है  कि  इस  दो  घंटे  की  समय  सीमा  का  सामान्यतया  पालन  नहीं

 किया  जाता  है  और  लगभग  प्रस्थेक  मामले  में  सभा  को  समय  बढ़ाना

 पड़ता  समय  बढ़ाने  की  इस  प्रथा  से  न  केवल  ये  सदस्य  बंचित  रह

 जाते  हैं  जो  उस  दिन  की  कार्यसूथी  में  पूर्वबर्तिता  के  अगले  क्रम  में  होते

 हैं  अपितु  इसके  परिणामस्वरूप  विधेयकों  और  संकल्पों  का  निपटान  भी

 कम  संख्या  में  होता  उदाहरणार्थ  दसवी  लोक  सभा  के  दौरान

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  405  पुरःस्थापित  विधेयकों  में  से केवल  20

 विधेयक  ही  विचार  के  प्रक्रम  लक  पहुंच  गैर-सरकारी  सदस्यों  के

 संकल्पों  के  आंकड़े  भी  बहुत  उत्साहवर्धक  नहीं  है  क्योंकि  कुल  गृहीत
 98  संकल्पों  में  स ेकेबल  15  संकल्पों  पर  ही  सभा  द्वारा  बिचार  किया

 जा
 ॥॒

 लोक  सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  296

 में  उपबंध  है  कि  सभा  द्वारा  यथा  अनुमोदित  विधेयकों  और  संकल्पों  के

 संबंध  में  समिति  द्वारा  अनुशंसिल  समय  ऐसे  लागू  होगा  जैसे  कि  वह

 सभा  का  आदेश

 29  1996  संकल्पों  के  लिए  समय  का  आशंटन  232

 समय-समय  पर  अनेक॑  सदस्य  यह  अनुरोध  करते  रहे  हैं  कि  इस

 नियम  के  उपबंधों  का  पालन  किया  जाना

 उपर्युक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  और  गैर-सरकारी  सदस्यों  के

 कार्य  में  अधिक  संख्या  में  सदस्यों  की  भागीदारी  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  यह  प्रस्ताव  किया  जाता  है  कि  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों

 और  संकल्पों  संबंधी  समिति  द्वारा  अनुशंसित  और  सभा  द्वारा  स्वीकृत
 समय  को  जहां  तक  संभव  बढ़ाया  नहीं  जाना

 मैं  माननीय  सदस्यों  का  ध्यान  पहली  लोक  सभा  की  गैर-सरकारी

 सदस्यों  के  विधेयकों  संबंधी  समिति  द्वारा  9  1953  और  9

 1954  को  लिए  गए  निर्णय  की  ओर  भी  दिलाना  चाहता  9

 1954  को  समिति  ने  जो  निर्णय  किया  था  उसे  मैं  उद्धृत  करता

 हूं  :-

 की  यह  राय  भी  थी  कि  भविष्य  मे  संकल्पों  पर

 चर्चा  करने  के लिए  अधिकतम  समय  सीमा  4  घंटे  से

 अधिक  नहीं  होनी

 समिति  ने  यह  सिफारिश  भी  की  थी  कि  जिन  विधेयकों  को  सभा

 में  पुर:स्थापित  किया  गया  है  और  बिचार  के  लिए  लिया  गया  ऐसे

 विधेयकों  पर  विचार  और  उसके  बाद  प्रक्रमों  के लिए  समय  का

 अधिकतम  आवंटन  केवल  4  घंटे  होना

 अब  यह  आपके  सामने  बिल  इम्पोटेंट  होते  हैं  जो डिस्कशन

 में  आ  जाते  लेकिन  जो  रह  जाते  हैं  व ेशायद  इतने  ही  इम्पोटेंट  होते

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  फर्स्ट  पार्लियामेंट  की  प्राइवेट  मैम्बर्स

 बिल  से  संबंधित  फर्स्ट  कमेटी  में  जो  डिसाइड  उसके  अनुसार
 किया  अव्यल  तो  दो  घंटे  में  ही  समाप्त  हो  तो

 लेकिन  यदि  यह  संभव  न  हो  तो  मैक्सीमम  चार  घंटे  से  ज्यादा  नहीं  होना

 चाहिए  जिससे  ज्यादा  रिजोल्यूशन  आ  अगर  यह  हाउस  का

 फैसला  तो  इसको  मान  लिया

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  जी  ठीक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तो  यह  फैसला  सदन  की  अनुमति  से  माना

 अभी  जो  प्रजेट  रिजोल्यूशन  है  उस  पर  नौ  घंटे  डिस्कशन  हो

 चुका  है और  42  आनरेबल  मैम्बर्स  बोल  चुके  इसलिए  इसके  लिए

 अब  और  ज्यादा  समय  नहीं  बढ़ाया  हालांकि  इसके  लिए  जो

 समय  पहले  ही  नियत  किया  जा  चुका  है  वह  अवश्य  दिया

 उसके  बाद  दूसरे  सदस्यों  के  रिजोल्यूशन  लिए

 ु
 अब  में  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  संकल्प

 पर  न
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 अपराहन  3.56  बजे

 गैर-सरकारी  सदस्य  का  संकल्प

 बेरोजगारी--जारी

 उद्योग  मंत्री  मुरासोली  :  उपाध्यक्ष  यह  एक

 बहुत  ही  रोचक  संकल्प

 जैसा  कि  आपने  बताया  बयालीस  से  ज्यादा  माननीय  सदस्यों
 ने  इसमें  भाग  लिया  वास्तब  बर्तमान  बेराजेगारी  की  समस्या  पर

 प्रकाश  डालने  के  लिए  मैं  माननीय  सदस्य  श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  का

 आभारी  उनके  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  को  रोकने  और

 रोजगार  के  अबसरों  का  सृजन  करने  के  लिए  लघु  उद्योगों  को  बित्तीय

 सहायता  देनी  अधिकाधिक  लघु  उद्योगों  की  स्थापना  की  जानी

 चाहिए  और  उन्हें  विषणन  आदि  जैसी  अधिकाधिक

 आधारभूत  सुविधाएं  दी  जानी  उन्होंने  यह  भी  सुझाव  दिया  था

 कि  लघु  उद्योगों  के  लिए  उत्पादन  के  कुछ  निश्चित  क्षेत्र  आरक्षित  रखे

 जाने

 हम  उनसे  पूर्णतः  सहमत  हैं  क्योंकि  लघु  उद्योग  हमारी

 अर्थव्यवस्था  की  रीढ़  वास्तव  लघु  उद्योग  आधुनिक  भारत  की

 प्रगति  के  प्रतीक  हैं  क्योंकि  95  प्रतिशत  औद्योगिक  इकाइयां  लघु  उद्योग

 क्षेत्र  में  इस  क्षेत्र  में औद्योगिक  उत्पादन  का  40  प्रतिशत  उत्पादन

 होता  नियांत  के  क्षेत्र  में  जहां  बड़ा  उद्योग  क्षेत्र

 असफल हो  चुका  है  यहां  लघु  उद्योग  क्षेत्र  ने  निर्यात  को  जारी  रखा  है
 क्योंकि  कुल  निर्यात  का  35  प्रतिशत  भाग  लघु  उद्योग  क्षेत्र  से  आता

 इस  क्षेत्र  मे ंआज  लगभग  7500  बस््तुओं  का  उत्पादन  होता  ये

 उद्योग  न  केवल  परम्परागत  बस्तुओं  जैसे  होजरी

 और  तैयार  बस्त्रों  का  ही  उत्पादन  करते  हैं  बल्कि  रंगीन  कम्प्यूटर
 असेम्बली  यूनिटों  और  डिजीटल  माप  यूनिटों  इत्यादि  आधुनिक

 बस्तुओं  का  भी  निर्माण  करते  इस  उद्योग  क्षेत्र  का  हमारी

 व्यवस्था  में  इतना  महत्वपूर्ण  है  कि अब  कोई  भी  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की

 उपेक्षा  नहीं  कर

 मेरे  सहयोगियों  सुब्बारामी  श्री  श्री  नीतीश

 श्री  वेणुगोपाल  और  अन्यों  ने  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए ऋण  की

 समस्या  को  उठाया  जैसा  कि  हम  सभी  जानते  हैं  कि  यह

 क्षेत्र  प्राथमिक  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  आता  बैंकों  द्वारा  कुल ऋण  का

 चालीस  प्रतिशत  प्राथमिक  क्षेत्र  दिया  को  जाता  जिसमें  से  ।8

 प्रतिशत  ऋण  कृषि  को  जाता  है  और  16.91  प्रतिशत  लघु  उद्योग  क्षेत्र

 को  जाता

 अपराहून  4.00  बजे

 शेष  ऋण  निर्यात  वृद्धि  हेतु  अन्य  योजनाओं  को  जाता

 यह  क्षेत्र  हमारे  उद्योग  क्षेत्र  की  रीढ़  इस  क्षेत्र  द्वारा  पर्याप्त  वित्त  पोषण

 की  और  ध्यान  दिया  जा  रहा  यदि  हमें  क्रोई  कमी  नजर  आती  हैं

 तो  उस  ओर  पूस  ध्यान  दिया  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  ने  वर्ष
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 995-96  में  अब  तक  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  29,  482  करोड़  रुपये  का

 ऋण  दिया  बैंकों  को  यह  सुनिश्चित  करने  का  यह  निर्देश  दिया  गया

 है  कि  लघु  उद्योगों  को  कुल  उत्पादन  के  20  प्रतिशत  मूल्य  राशि

 कार्यकारी  पूंजी  को  रूप  में  दी

 इन  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  के  राज्य  वित्तीय  निगम

 और  अन्य  बैंक  हैं  जो  सांबधिक  ऋण  देते  बाणिज्यिक  बैंक  मुख्यतः
 कार्य  पूंजी  देते  ने  1990  में  अपनी  स्थापना

 से  16,864  करोड़  रुपये  दिए  इस  बात॑  का  भी  ध्यान  रखा  जा

 रहा  मैं  माननीय  सदस्यों  से  यही  बात  कहना  चाहता

 जहां  तक  ब्याज  दर  का  संबंध  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  लघु
 उद्योग  क्षेत्र  को  रियायती  ब्याज  दर  पर  ऋण  दिया  जा  रहा  25,000
 रुपये  तक  के  ऋण  पर  ।2  25,000  से  2,00,000  रुपये  तक

 के  ऋण  पर  13.5  प्रतिशत  ब्याज  दर  है  और  2,00,000  रुपये  या  इससे
 अधिक  के  लिए  ब्याज  दर  बाजार  द्वारा  तय  की

 माननीय  सदस्यों  ने  नाइक  समिति  के  बारे  में  प्रश्न  उठाया

 नाइक  समिति  ने  सुझाव  दिया  था  कि  लघु  उद्योग  क्षेत्र  क ेलिए  विशेष
 बैंक  शाखाएं  होनी  चाहिए  और  लक्ष्य  100  प्रतिशत  तय  किया  जाना

 मुझे  यह  कहले  हुए  बहुत  खुशी  हो  रही  है  कि  अब  इस  क्षेत्र

 हेतु  107  घिशेष  बैंक  शाखांए  कार्यरत  ऋण  की  पर्याप्तता  का  पता

 लगाने  के  लिए  नमूना  सर्वेक्षण  कराए  जा  रहे  बैंकों  द्वारा  भी जोनल
 और  क्षेत्रीय  स्तरों  पर  नियमित  बैठकें  की  जा  रही  बैंक  मैनेजरों  को
 शीघ्र  ऋण  निपटान  और  ऋण  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के

 आवश्यक  निर्देश  जारी  किए  गए

 अन्य  सहयोगियों  ने  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  दिए  जाने  वाले  प्रोत्साहनों
 के  बारे  में  कहा  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के लिए  836  उत्पाद  आरक्षित
 उन्हें  मूल्य  में  बरीयता  भी  दी  जाती  अर्थात  उन्हें  ।5  प्रतिशत  तक

 मूल्य  बरीयता  लाभ  दिया  जा  सकता  इस  योजना  के  अंतर्गत  मूल्य
 बरीयतादाता  या  क्रेता  संगठन  द्वारा  लघु  उद्योग  एककों  की  कोटेशन  पर
 विचार  किया  जाता  चाहे  यह  बडे  उद्योग  की  कोटेशन  से

 15  प्रतिशत  अधिक  ही  क्यों  न

 यहां  खरीद  प्राथमिकता  संबंधी  नीति  भी  खरीद  प्राथमिकता

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  हेतु  एक  अन्य  विपणन  सहायता  इसके
 सरकार  ने  लघु  उद्योग  क्षेत्र  से  सरकार  द्वारा  विशेष  खरीद  के  लिए  409

 वस्तुएं  आरक्षित  कर  रखी  इसत्लिए  इसका  भी  ध्यान  रखना

 लघु  उद्योग  क्षेत्र  की विपणन  नीति  और  इसकी  वित्तपोषण  संबंधी

 व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिए  बहां  अनेक  योजनाएं  मैं  इसका
 ब्यौरा  देना  नहीं

 प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना  के  सम्बन्ध  में  माननीय  श्री

 नीतीश  श्री  रासा  सिंह  रावत  और  श्री  नामग्याल  ने  इसके  बारे
 में  उल्लेख  किया  प्रधानमंत्री  रोजगार  योजना  के  कार्यान्वयन  में  कुछ
 खामियां

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चुंकि  मुझे  एक  महत्वपूर्ण  कार्य  करना  है
 और  मनोनीत  सभापति  इस  समय  उपस्थित  नहीं

 मैं
 श्री  जोंस

 से  सभा  को  अध्यक्षता-करने  का  अनुरोध  करता
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 अपराष्न  4.04  बजे

 ए.सी.जोस  पीठासीन

 श्री  मुरासोली  सारान  :  हाल  ही  में  लघु  उद्योग  सचिव  ने  दिए  जा

 रहे  ऋण  ऑफ  की  समीक्षा  और  प्रधान  मंत्री  रोजगार

 योजना  के  कार्यान्ययन  में  आ  रही  बाधाओं  पर  चर्चा  करने  के  लिए

 अगस्त  1996  कं  प्रथम  सप्ताह  में  वाणिज्यिक  बैंकों  और  राज्य  वित्त

 निगमों  के  साथ  बैठक  मेंने  इस  मामले  को  भारतीय  रिजर्य॑

 और  अन्य  के  प्रतिनिधियों  क॑  साथ  बेठंक

 में  उठाया  हमने  उन्हें  बता  दिया  है  कि  प्रधानमंत्री  रोजगार  योजना

 के  कार्यान्वयन  के  बैंकों  को  समतुल्य  प्रतिभूति  को  मांग  नहों

 करनी  चाहिए  और  यदि  बे  समतुल्य  प्रतिभूत  की  मांग  करते  हैं

 हमने  उन्हें  स्पष्ट  रूप  से  बता  दिया  इसे  अपराध  माना  जाएगा  और

 हम  उनके  खिलाफ  कार्यवाही

 श्री  रमेश  चेन्नित्तला  :  प्रश्न  यह  है  कि  जब

 योजनाओं  की  जिला  स्तर  की  सर्मितियों  द्वारा  संबीक्षा  की  जाती  है  तो

 पता  लगता  हे  कि  बैंक  उन्हें  उक्त  1,७0,000  रुपए  की  धनराशि  नहीं

 दे  रहे  वे  उन्हें  लगभग  50,000  रुपए  ही  इसलिए  योजमाएं  शुरू
 नहीं  की  जा  कुछ  समय  पश्चात्  कथा  होता  कि  लाभार्थियों

 से  राजस्थ  बसूली  सम्बंधी  कार्यवाही  की  जाती

 .  मंत्री  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  अर्थक्षम  योजनाओं

 को  संबीक्षा  करने  के  लिए  उन्हें  बिशिष्ट  हिंदायतें  दें  ओर  उनकी  संवीक्षा

 करने  के  पश्चात्  बैंकों  को  चाहिए  कि  वे  इस  योजना  के  क्रियान्वयन

 कं  लिए  पूरी  राशि  यही  मुख्य  समस्या  है  जिसका  हम  सामना  कर

 रहे

 श्री  मुरासोली  मारान  :  में  माननीय  सदस्य  की  खात  से  सहमत

 श्री  येन्नित्तला  और  मैं  उन्हें  आश्यासन  देले  हैं  कि  हमने  इस  सम्बन्ध  में

 पहले  ही  कदम  उठाए  उदाहरण  क॑  लघु  उद्योग  सचिव  ने

 1996  कं  प्रथम  सप्ताह  में  वार्णिज्यक  बैंकों  और  राज्य  वित्त

 निगमों  के  साथ  बैठक  की  है  और  मेने  इस  मामले  को  20  अगस्ल  1996

 को  भारतीय  रिजयं  और  सम्बंधित  सरकारी

 विभागों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  बैठक  में  उठाया  इस  प्रकार  हमने

 उन्हें  स्पष्ट  रूप  से  बता  दिया  हैं  कि  इसमें  विलम्ब  नहीं  होना  चाहिए

 और  उन्हें  किसी  समतुल्य  प्रतिधूलि  की  मांग  नहीं  करनी  इसके

 परिणामस्वरूप  भारतीय  रिजब॑  बैंक  ने  बैंकों  को  1996

 को  समतुल्य  प्रतिर्भत  न  लेने  के  निदेश  दिए  यह  मुद्दा  आपने  पहले

 भी  उठाया  हम  इसका  ध्यान  रखेंगे  आर  कोई  विशिष्ट  शिकायतें

 गिलती  हैं  लो  में  सभा  को  आश्वासन  देता  हुं  कि  उसके  विरूद्ध

 कार्यवाही  की

 संकल्प  माननीय  प्रस्तावक  ने  फिराजाबाद  में  कांच  उद्योग  के
 यारे  में  उल्लेख  भारत  फिरोजाबाद  ओर  कांच  बनांना  एक

 दुसरे  के  पयांय  श्रहां  क॑  लोग  मृगल  काल  से  त्लगभग़  300  वर्षा

 पहले  से  कांच  की  बसस्तुओं  के  निमांण  सम्यंधी  पारम्परिक  व्यवसाय  से

 जड़े  हुए  बास्तव  भारत  में  कांच  उत्पादन  का  70  प्रतिशत
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 फिरोजाबाद  में  होता  इस  समय  फिरोजाबाद  में  sab  350

 प्राधिकृत  एकक  हैं  जिनमें  लगभग  1.50  लाख  लोग  कार्य  करते  ग्रे

 चुंडियां  बनाते  हैं  जो फिरोजाबाद  का  एकाधिकार  मुझे  बताया  गया

 हैं  कि  इसने  बहुत  अच्छा  नियांत  बाजार  भी  बना  लिया  लेकिन  में

 समझता  हूं  कि  वे  समस्याओं  का  सामना  कर  रहे  ताज  ट्ंपेजियम

 के  अंतर्गत  आ  जाने  के  कारण  40  को  परिधि  के  भीतर  सभा

 कारखानों  को  प्रदूषण  नियंत्रण  का  बहुत  सख्ती  से  पालन  करना

 इस  प्रकार  वे  अब  अपने  ईंधन  के  रूप  में  गैस  का  इस्तेमाल  करने  क

 लिए  बाध्य  गैस  आधारित  उत्पादन  से  पर्यांवरण  क॑  अनुरूप
 होने  के  अलिरिक्त  इससे  कांच  के  सामान  का  अधिक  उत्पादन  करने

 में  भी  मदद  मिलेगी  जैसाकि  हम  केवल  यूरोप  में  देख  रहे  इससे

 निश्चित  रूप  से  हमारा  स्तर  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  यह

 कांच  उद्योग  के  लिए  वरदान  बरास्तत्र  मेन्युफंक्चरसं
 सिन््डीकंट  कं  प्रेजीडेंट  ने  इसे  क्रांति  का  सृत्रपात  बताया  इस  प्रकार

 को  क्रांति  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  कारण  हो  रहो

 लेकिन  यहां  कांच  विनिर्माताओं  द्वारा  कुछ  कठिनाईयों  का  सामना

 किया  जा  रहा  इन्हें  संकल्प  के  प्रस्तावक  द्वारा  हमारे  ध्यान  में  लाया

 गया  प्रस्ताव  क॑  फिरोजाबाद  में  गैस  का  उत्पादन  5100

 रुपए  प्रति  हजार  स्टैंडर्ड  क्यूबिक  मीटर  मूल्य  पर  होता  है  जबकि  अन्य

 क्षेत्रों  में  यह  कम  मूल्य  पर  दी  जाती  मैं  उन्हें  यह  बताना  चाहता

 हूँ  कि  ऐसा  नहीं  याद  यह  एच  वी  जे  मुख्य  लाइन  पर  है  तो  इसकी

 कौमत  कम  लेकिन  इस  मामले  में  उन्हें  गैस  की  आपूर्ति  92
 को  परिधि  में  करनी  होती  .

 उन्हें  65  करोड़  रुपए  की  लागत  पर  लाइनें  बिछानी  हाता

 इसके  उन्हें  6६  करोड  रुपए  की  लागत  पर  अलग

 बितरण  लाइनें  बिछानी  पड़ती  अतः  लागत  ।30  करोड़  रुपए  बढ़

 इसीलिए  उन्हें  थोड़ी  सी अधिक  कीमत  का  भुगतान  करना  होगा

 इसकी  कोमत  केयल  5100  रुपए  आती  में  नहीं  समझता  कि  यह

 कीमत  अधिक  है  लेकिन  में  समझता  हूं  कि  वे  कुछ  अन्य  कटिनाईंयों

 का  सामना  कर  रहे  उन्हें  भट्टियों  का नधीकरण  करना  पड़ेगा  क्योंकि

 वे  कोयले  के  प्रयोग  हेतु  भट्टी  डिजाइन  तेयार  करते  रहे  हैं  और  अब

 वे  गैस  का  प्रयोग  कर  रहे  इसका  अर्थ  यह  है  कि  बे  प्रति  भटटी

 लगभग  ।5  से  25  लाख  रुपए  खर्च  करना

 यही  असली  कठिनाई

 इसके  साथ-साथ  दीर्घावधिक  लाभ  को  भी  ध्यान  में  रखना

 उदांहरण  के  लिए  पोट  फर्नेस  में  प्रति  एकक  वास्तविक  लागत

 4050  रुपए  आती  लेकिन  अब  गैस  आधारित  एकक  में  यह  लागत

 केवल  2805  रुपए  इसका  लाभ  यह  कोयले  का  प्रयोग

 करने  से  4050  रुपए  और  अब  व्यय  किए  जाने  ब्राले  केजल  के  बीच

 अन्तर  देंखिए  जो  कि  प्रति  एकक  कांच  पिघलाई  की  वास्तविक  लागत

 2805  रुपए  इसका  यह  फायदा

 इसके  साथ  एके  अब  आपको  भटटी  को

 आधुनिक  बनाने  में  25  लाख  रुपए  खर्च  करने  यह  भारत
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 के  प्रमुख  उद्योगों  में  स ेएके  होने  के  कारण  हमने  एक  योजना  बनाई

 यह  उद्योग  एक  पारम्परिक  उद्योग

 ऐसा  300  वर्षों  से  हो  रहा  उन्हें  निर्यात  हेतु  बहुत  ही  अच्छा

 बाजार  मिला  हमें  इस  व्यापार  से  जुड़े  लोगों  की  सहायता  करनी

 अतः  हमें  भटंटी  के  आधुनिकीकरण  हेतु  धन  कौ  व्यवस्था  क॑

 संबंध  में  निर्णय  लेना  इसके  लिए  भारतीय  लघु  उद्योग  ब्रिकास

 बैंक  द्वारा  स्वयं  अथवा  अन्य  बित्तीय  संस्थाओं  के  माध्यम  से  आसान

 शर्तों  पर  ऋण  को  व्यत्रस्था  की  इसके  हम  इन

 लोगों  को  ब्याज  पर  कुछ  राजसहायता  प्रदान  करने  पर  भो  बिचार

 लगभग  64  लोग  इस  सुझाव  पर  पहले  ही  सहमत  हो  चुके  उन्होंने

 स्वयं  इस  भट॒टी  को  कोयले  से  गैस  में  बदलने  की  बात  कही  मेरे

 बिचार  से  अन्य  लोग  भी  शीघ्र  ही  इनका  अनुसरण

 फिरोजाबाद  में  कांच  उद्योग  के  विकास  हँतु  एक  केन्द्र  इसे

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  की  सहायता  से  चलाया  जा  रहा  वे  |
 '

 शीघ्र  ही  एक  प्रोटोटाइप  डिजाइन  ओर  एक  प्रशिक्षण  एकक  को  स्थापना

 मेरे  बिचार  से  इनकी  स्थापना  निकट  भविष्य  मे  ही  हो

 इसमें  प्रयोग  करके  दिखाने  और  स्थानोय  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  देने

 हेतु  शीघ्र  ही एक  विदेशी  परामशंदाता  अतः  में  माननीय  सदस्य

 को  इस  संबंध  में  आश्वस्त  करना  चाहूंगा  कि  थे  इस  संबंध  में  चिंतित

 न  उनकी  शिकायत  पर-ध्यान  दिया  माननीय  सदस्य  को

 यह  आश्वासन  देना  चाहता

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  यह  भी  कहा  है  कि  लघु  उद्योगों  के  लिए

 निर्धारित  की  गई  65  लाख  की  वर्तमान  अधिकतम  सीमा  बहुत  कम

 हमें  इस  सीमा  में  बुद्धि  करनी  सभी  ने  इसक  लिए  मांग

 को  सभी  माननीय  सदस्य  इस  संबंध  में  बोले

 यह  बात  बिल्कूल  सच  हमें  अबमूल्यन  और  विदेशी

 मुद्रा  की  तुलना  में  विनिमय  दर  में  परिबर्तन  क॑  कारण  रुपए  के  मूल्य
 में  आई  कमी  को  भी  ध्यान  में  रखना  पिछली  बार  यह  सीमा  पांच

 ब्ष  पूर्व  निर्धारित  की  गई  इस  दोरान  रुपए  के  मृल्यਂ  में  कमो  आई

 कंबल  इतना  ही  बाः  +  पूंजीगत  माल  की  अंतर्राष्ट्रीय  क्रीमतों

 में  भी  वृद्धि  हुई  इसमें  हमें  शुल्क  ढांच  7  हए  परिवत॑न  को  भी  ध्यान

 में  रखना

 हमें  प्रौद्योगकी  उन्नयन  और  आधुनिकीकरण  की  बढती  हुईं
 आवश्यकताओं  को  भी  पूरा  करना  हमें  प्रतिस्पर्द्धा  का सामना  करना

 अतः  इस  खात  में  कोई  संशय  नहों  है  कि  60  लाख  की  इस

 अधिकतम  सीमा  में  वृद्धि  की  किन्तु  यह  प्रश्न  इतना  आसान  नहीं

 यह  एक  अत्यन्त  कठिन  समस्या  इसलिए  हमने  डाकंटर  आबिद

 हुसैन  की  अध्यक्षता  में  एक  उच्चस्तरीय  समिति  गठित  की

 उन्होंने  पहले  हमें  यह  त्रचन  दिया  था  कि  थे  अक्तूबर  क॑  अन्त

 लक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  किन्तु  अब  ये  कहते  हैं  कि  रिपोर्ट  दिसम्बर

 के  अन्त  तक  दी  हम  उस  रिपोर्ट  को  प्रतीक्षा  कर  रहे  रिपोर्ट

 प्राप्त  होने  के बाद  अधिकतम  सीमा  अवश्य  ही  बढाई
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 मदों  के  आरक्षण  सम्बन्ध  उनके  स्निए  836  मर्दे  आरक्षित

 को  गई  इस  बात  पर  विचार  किया  जाना  है  कि  आरक्षित  मर्दे

 836  ही  रहेंगी  अथवा  इस  आंकड़े  को  बढ़ाया  या  घटाया  यह  भी

 एक  बड़ी  समस्या  हम  उस  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  कर  रहे

 यदि  हम  लघु  क्षेत्र  के  लिए  अधिकतम  सीमा  बढ़ाते  तो  हमें
 क्षेत्र  के  लिए  सोमा  को  भी  उसके  अनुपात  में  बढ़ाना

 अन्यथा  असन्तुलन  पैदा  हो  इसलिए  मेरा  इस  संकल्प  के

 माननीय  प्रस्तावक्  तथा  सभा  से  यह  कहना  है  कि  आंबिद  हसन
 समिति  को  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  कं  बाद  हम  लघू  तथा  क्षत्रों  के

 लिए  एक  बड़े  प्रोत्साहन  पेकेज  को  घोषणा

 यह  कार्य  इस  वर्ष  के  अन्त  तक  अथवा  अगल  बर्ष  जनयरो

 लक  कर  दिया  ह

 माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  सहां  है  कि  कंबल  लघु
 क्षेत्र  ही  यरोजगारी  को  समस्या  से  निपटने  में  सक्षम  एक  अध्ययन

 के  अनुसार  यदि  हम  लघु  क्षेत्र  में  एक  लाख  रुपये  नियेश  करें  ता  टस

 व्यक्तियों  को  रोजगार  मिलेगा  जबकि  यदि  हम  इसो  धनर्राश  को  बड़े

 उद्योग  में  निथेश  करते  हैं  तो  उसमें  बहूत  कम  व्यक्तियों  को  रोजगार

 मिलने  को  सम्भावना  रहतो

 हमें  यह  मालूम  है  कि  लघु  उद्योगों  पर  कितना  बल  दे
 की  आवश्यकता  हमें  प्रोद्योगिकी  को  भी  उन्नत  बनाना

 हम  कोरिया  जैसे  तथा  अन्य  देशों  क  साथ  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  :।

 समझौते  कर  रहे  उदाहरण  को  आज  प्रातः  इस  सम्बन्ध  में  एक
 प्रश्न  ही  पूछा  गया  आन्ध्र  प्रदेश  संयुक्त  उद्यम  लगाने  हँतु
 पहले  ही  इंडोनेशिया  के  साथ  सम्पर्क  में  यह  का्य॑  हो  रहा

 मैं  समझता  हूं  कि  इस  आश्वासन  से  इस  संकल्प  के  माननीय

 प्रस्तावक्त  हो  इस  महत्वपूर्ण  पहलु  पर  ध्यान  कंन्द्रित

 करने  हेतु  मैं  उन्हें  एक  बार,पुनः  धन्यवाद  और  बधाई  दत्ता
 मैं  उनसे  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इसे  संकल्प  के  लिए  जोर  न

 श्री  रमेश  चेन्नित्तला  :  मुझे  माननीय  उद्योग  मंत्री  से एक
 प्रश्न  पुछना  माननीय  मंत्री  ने  यह  सही  कहा  है  कि  सरकार  की  माति

 लघु  क्षेत्र  का  प्रोत्साहन  देने  की  में  यह  कहना.चाहता  हुं  कि  कंन्द्रीय

 सरकार  ने  देश  के  बिभिन््न  भागों  में  ओद्योगिक  उत्पादन  केन्द्र  शुरू  किए
 थे  किन््तू  उनमें  से  कुछ  कंन्द्र  अब  बहुत  अच्छा  कार्य  नहीं  कर  रहे

 मेरे  बिचार  में  इन्हें  1952  में  शुरू  किया  गया  आद्योगिक  उत्पादन

 कंन्द्र  लघु  क्षेत्र  को  प्रशिक्षण  तथा  कुछ  अन्य  प्रयोजनों  हेतु  सहायता

 करने  की  द्रष्टि  से  शुरू  किए  गये  उम्होंने  उत्पादन  शुरू
 था  और  उसे  बाजार  में  बचा  भा  गया  आज  उत्पादन  कन्द्र

 बन्द  होने  के  कगार  पर  में  यह  जानना  चाहता  हुँ  कि  क्या  देश  के

 खिभिन्न  भागों  में  स्थित  आद्योगिक  उत्पादन  कंन्द्रों  यद्याप  वे  पृर्णतया
 बन्द  को  पुनः  शुरू  करने  सम्बन्धी  कोई  व्यापक  योजना  है  अथवा

 क्ष्या  आप  ऐसी  कोई  व्यापक  योजना  अत्ताने  प्रर  विचार  उनसे

 लथु  और  मध्यम  स्सर  के  उद्योगों  को  सहायता  मिल  सकती  जो

 हि
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 बदले  में  वे  बेरोजगारों  को  और  अधिक  रोजगार  उपलब्ध  करा

 सकते

 श्री  मुरासोली  मारान  :  औद्योगिक  उत्पादन  केन्द्रों  के

 सम्बन्ध  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ये  औद्योगिक  केन्द्र  बन्द  नहीं

 हुए  यदि  माननीय  सदस्य  मेरी  जानकारी  में  ऐसा  कोई  बिशेष  टृष्टान्त
 लाते  हैं  तो  मैं  इस  पर  अबश्य  ध्यान

 श्री  द्वारका  नाथ  दास  :  माननीय  मंत्री  से

 कूटीर  उद्योगों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  कुंटीर  उद्योग  रोजगार  देने

 विशेषतौर  पर  ग्रामीण  महिलाओं  को  सहायक  उन्होंने  इनकी

 उपेक्षा  की  मैं  माननीय  मंत्री  से  इस  बारे  में  कुछ  जानना  चाहता

 श्री  मुरासोली  मारान  :  मैंने  क्षेत्र  के  उद्योगों  का

 उल्लेख  किया  किन्तु  वह  विशेषरूप  से  कुटीर  उद्योगों  के  बारे  में

 पूछ  रहे  वास्तव  में  इस  संकल्प  के  साथ  समस्या  यह  है  कि  यद्यपि

 यह  बेरोजगारी  के  बारे  में  है  किन्तु  इसमें  कई  विषय  शामिल  संकल्प

 में  बेरोजगारी  के  बारे  में  कहा  गया  है  जो  श्रम  मंत्रालय  से  सम्बन्धित

 विषय  संकल्प  में  लघु  उद्योगों  के  बारे  में  कहा  गया  है  जो  मेरे

 मंत्रालय  से  सम्बन्धित  विषय  इसमें  हस्तशिल्प  उद्योगों  के  बारे  में

 कहा  गया  है  जो  बस्त्र  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  विषय

 जो  भी  मैं  माननीय  सदस्य  ग्रामोद्योगों  के  क्षेत्र  में  जो  कुछ
 किया  जा  रहा  उसके  बारे  में  एक  नोट  भेज

 श्री  अनिल  बसु  :  इस  संकल्प  में  सरकार

 की  विभिन्न  स्वरोजगार  योजनाओं  में  युवाओं  को  रोजगार  देने  के  बारे

 में  बल  दिया  गया  इसमें  सबसे  बड़ी  बाधा  बैंकों  की  भूमिका
 बैंकों  को ऋण  देना  है और  सरकार  को  राजसहायता  देनी  यदि

 अधिकाश  क्षेत्रों  म ेबैंकों  का ऋण-जमा  अनुपात  देखा  जाये  तो  यह
 स्पष्ट  होता  जाएगा  कि  बैंक  बेरोजगार  युवाओं  को  ऋण  देने  के  लिए

 तैयार  नहीं  है  जिससे  कि  थे  अपने  प्रयास  से  रोजगार  पैदा  करने  में  सक्षम

 हो  यह  भी  सरकार  की  ही  योजना  है।.माननीय  मंत्री  ने  इस  बारे

 में  कुछ  भी  नहीं  कहा  है  कि बह  ऋण  जमा-अनुपात  की  समस्या  का

 समाधान  कैसे  करने  जा  रहे

 मेरे  जिले  हुगली  जो कृषि  और  औद्योगिक  दृष्टि  स ेविकसित

 जिला  ऋण  जमा  अनुपात  केबल  18-20  प्रतिशत  यर्ष  1993
 मेरे  जिले  के  सभी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  1100  करोड  रुपये

 ऋण  कितना  दिया  उन्होंने  केवल  127  करोड़  रुपये  के  ऋण  दिए
 यह  एक  ऐसे  जिले  की  बात  है  जिसे  देश  के  विकसित  जिलों  में

 से  एक  माना  जाता  महाराष्ट्र  और  गुजरात  जैसे  देश  के  कुछ  अन्य

 भागों  में  ऋण-जमा  अनुपात  बहुत  अधिक  कुछ  पूर्वी  राज्यों  मे ंऋण

 जमा  अनुपात  इतना  कम  है  कि  बैंकर  बिशेष  रूप  से

 राज्य  सरकार  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  प्रधान  मंत्री  रोजगार

 योजना  जैसी  परियोजनाओं  का  बित्त  पोषण  नहीं  कर  रहे  अतः  उन्हें
 बैंकों  से  वित्त  प्राप्त  करने  में  काफी  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़

 रहा  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  मंत्री  महोदय  के  पास  यह

 जानकारी  है  और  यदि  उनके  पास  यह  जानकारी  है  तो  यह  इस  सम्बन्ध

 में  सरकार  के  दृष्टिकोण  को  स्पष्ट
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 श्री  मुरासोली  मारान  :  माननीय  सदस्य  का  कहना  सही  जब

 हमने  प्रधान  मंत्री  रोजगार  योजना  और  अन्य  छोटी  रोजगार  परियोजनाओं

 की  समीक्षा  की  तो  यह  पता  चला  कि  पश्चिम  बंगाल  में  इस  सम्बन्ध

 में  अच्छा  कार्य  नहीं  हो  रहा  वहां  लीड  बैंक  यूनाइटेड  कार्मशियल

 बैंक  हमने  पश्चिम  बंगाल  में  इन  कारणों  का  पता  लगाने  हेतु  कहा

 है  कि  पश्चिम  बंगाल  और  कुछ  पूर्वी  राज्यों  में  इस  सम्बन्ध  में  अच्छा

 कार्य  क्यों  नहीं  हो  रहा  हमने  यह  मामला  भारतीय  रिजर्य  बैंक  के

 साथ  उठाया  है  और  बित्त  मंत्रालय  से  भी  आगे  जांच  कराने  और  समस्या

 का  समाधान  निकालने  के  लिए  कहा

 श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  सभापति  सबसे

 पहले  में  इस  बिल  पर  जो  रिजोल्यूशन  लेकर  आया  माननीय

 सदस्यों  ने  अपनी  भावना  व्यक्त  की  उसके  लिए  मैं  सभी  सदस्यों
 को  हृदय  से  धन्यवाद  देते  हुए  अपनी  बात  कहना  चाहता

 माननीय  मंत्री  जी  ने  जिस  प्रकार  स ेघुल-मिलकर  जबाब  दिया
 मैं  उससे  संतुष्ट  नहीं  मूल  प्रश्न  मेरा  यह  था  कि  देश  में  बढ़तो  हुई
 बेरोजगारी  को  किस  प्रकार  से  खत्म  किया  दूसरा  प्रश्न  मेरा  यह
 था  कि  देश  के  अंदर  लघु  उद्योगों  को  बड़े  उद्योगों  की  स्पर्धा  स ेकिस

 प्रकार  से  बचाया  जा  मेरा  तीसरा  प्रश्न  यह  था  कि

 पानी  इत्यादि  की  लघु  उद्योगों  के  क्षेत्र  में  किस

 प्रकार  से  की  मेरा  चौथा  प्रश्न  यह  था  कि  कर्मकार  कारीगर  जो

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  बारे  में  मैंने  बोला  क्या  ऐसे  बैंकों  को  स्थापना

 भारत  सरकार  मेरे  चार-पांच  मूल  प्रश्न  जिस  तरह  से

 यूनाइटेड  फ्रंट  ।$  दलों  की  मिली-जुली  सरकार  माननीय  मंत्री  जी
 ने  उसी  प्रकार  से  मिला-जुला  जवाब  अपनी  भाषा  में  दे  दिया  मैं

 उनके  उत्तर  से  संतुष्ट  नहीं

 मेरा  पहला  प्रश्न  यह  था  कि  लघु  उद्योगों  को  बड़े  उद्योगों  की

 प्रतिस्पर्धा  स ेकिस  प्रकार  से  बचाया  इस  पर  मंत्री  महोदय  ने  टाल

 दिया  कि  श्रम  मंत्रालय  का  मामला  यदि  श्रम  मंत्रालय  का  मामला

 है  तो  श्रम  मंत्री  को  यहां  पर  रहना  चाहिए  प्राइवेट  मेम्ब्स  बिल

 इस  पर  मेरा  विशेष  अधिकार  श्रम  मंत्री  जी  को  यहां  पर  रहना

 चाहिए  आपने  तो  यह  कहकर  टाल  दिया  कि  इसमें  हम  कुछ  नहीं

 कह  इस  उत्तर  से  मैं  बिल्कुल  संतुष्ट  नहीं

 हमारे  देश  के  अंदर  पांच  करोड़  बेरोजगार  लोग  सड़कों  पर

 मारे-मारे  फिर  रहे  भारत  सरकार  कया  कर  रही  75  लाख

 बेरोजगार  नौजबान  ऐसे  हैं  जिन्होंने  रोजगार  दफ्तरों  में  अपने  नाम  दर्ज
 करवा  रखे  हैं  और  मंत्री  जी  ने  मिला-मुला  जजाद  दे  मैं  इस  उत्तर
 से  संतुष्ट  नहीं  आखिर  मैं  बिल  लेकर  आया  मुझे  जयाब

 मिलना  चाहिए  श्रम  मंत्री  जी  क ेऊपर  बात  टाल  कर  रख  इसके

 लिए  जवाब  कौन  देगा  7  आप  जम्मू-कश्मीर  की  पोजीशन  जो

 बेरोजगार  नौजवान  वे  करके  डिग्री  लेकर  आते  हैं
 और  उन्हें  रोजगार  नहीं  मिलेगा  तो  इसके  लिए  जिम्मेदारी  किसकी

 इसके  लिए  हम  लोगों  की  जिम्मेदारी  मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता

 हूं  कि  दुनिया  भर  में  तमाम  लोग  हाथ  में  बंदूक  लेकर  धूम  रहे  इसके

 लिए  किसकी  जिम्मेदारी  प्रधान  मंत्री  जी कह  रहे  मैं  उनकी  बात  _
 -  हु  च्आा
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 से  भी  संतुष्ट  नहीं  पूर्व  प्रधान  मंत्री  जी  भी  यहां  पर  बैठे  हुए
 उन्होंने  पांच  साल  तक  सरकार  को  चलाया  और  इस  देश  के  अंदर

 तमाम  प्रधान  मंत्री  बने  में उनसे  पूछना  चाहला  हूं  कि  दुनिया  भर  की

 योजनाएं  घनाकर  करोड़ों  -  अरबों  रुपया  इस  देश  को  क्या  आप

 ऐसी  कोई  समिति  नहीं  बना  सकते  कि  जिस  राज्य  सरकार  को  आपने

 बीस  बीस  अरब  रुपया  दिया  उसके  लिए  कौन  जिम्मेदार

 स्वर्गीय  राजीब  गांधी  जी  ने  इस  बात  को  कहा  था  कि  85  प्रतिशत

 पैसा  भ्रष्टाचार  में  चला  जाता  है  और  केबल  15  प्रतिशत  पैसा  ही  रह

 जाता  क्या  आप  एक  समिति  नहीं  बना  सकते  7  आपको  इसके  लिए
 '

 भी  एक  समिति  बनानी  चाहिए  अभो  उड़ीसा  के  लिए  आपने

 करोड़ों  रुपया  दिया  इसके  लिए  कौन  जिम्मेदार  मैं  जानना

 चाहता  हूं  कि  धारा  356  के  लिए  कौन  जिम्मेदार  आप  जिम्मेदारी

 को  क्यों  टाल  देते  यह  जिम्मेदारी  किसकी  है  7  भारत  सरकार  की

 धारा  356  के  लिए  तो  आप  तैयार  हैं  और  जो  करोड़ों  रुपया  भारत

 सरकार  दे  रही  है  और  राज्य  सरकारों  के  ऊपर  छोड़  दिया  कि  जाइये
 और  भ्रष्टायार

 ह

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  क्या  वह  संकल्प  पर  बोल  रहे

 यह  क्या

 सभापति  महोदय  :  श्री  कृपया  संकल्प  पर

 श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  मैं  रिजोल्यूशन  पर

 आ  रहा

 रासा  सिंह  राबत  :  इससे  बेरोजगारी  की  समस्या

 पैदा  हो  रही  वह  इसीलिए  इस  बात  का  उल्लेख  कर  रहे

 सभापति  महोदय  :  अनुच्छेद  356  से  बेरोजगारी  का  कुछ
 लेना-देना  नहीं

 श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  जम्मू-कश्मीर  की  बात  आन्श्र

 प्रदेश  की  बात  असम  में  भी  यही  हो  रहा  यह  मेरा  विशेषाधिकार

 आज  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  इसीलिए  मैं  कहता  था  कि

 जब  तक  आप  जिम्मेदारी  नहीं  कैसे  काम  मेम्बर  ऑफ

 पार्लियामेंट  20  लाख  लोगों  का  रिप्रेजेन्टेशन  करता  है  और  देश  की

 जनता  उसकी  ओर  टकटकोी  लगाए  हुए  देख  रही  हे  कि  इस  सरकार

 में  बैठे  हुए  लोग  क्या  कर  रहे  एक  जगह  तो  नाली  में  घी  बह  रहा

 है  और  एक  जगह  बेरोजगार  लोग  सड़कों  पर  मारे-मारे  फिर  रहे

 रोजी-रोटी  के  लिए  तरस  रहे  केबल  दाल  का  पानी  पीने  के  लिए

 मजबूर  एक  जगह  अरबों  रुपया  घोटालों  में  जा  रहा  है  और  दुनिया
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 भर  के  स्कैंडल  हो  रहे  हैं  और  एक  तरफ  बेशजगार  युवक  सड़कों  पर

 मारे-मारे  फिर  रहे  इसके  लिए  जिश्मेदारी  किसकी  हम  लोगों

 की  इस  संबंध  में  42  सदस्यों  ने  अपने  विचार  व्यक्त  किए  इनको

 सोचना  चाहिए  था  और  सोच-समझकर  इस  बिल  पर  अपना  आश्वासन

 देते  और  अगर  अभी  नहीं  तो  अगले  सैशन  में  बिल  लेकर

 लेकिन  मंत्री  जी  ने कोई  आश्वासन  नहीं  पूरे  देश  के  अंदर  आज

 बेराजगारी  बढ़ती  जा  रही  अब  बह  समय  आने  वाला  है  कि  अगर

 हम  लोगों  ने  अपनी  जिम्मेदारी  नहीं  समझी  तो  देश  के  बेरोजगार

 नौजवान  हम  लोगों  को  सड़कों  पर  खीच

 यह्ापि  हमारी  लथा  आपकी  भावना  एक  ही
 अब  मैं  आपको  बेरोजगारी  की  तरफ  ही  लेकर  जा  रहा  हमने  कहा
 था  कि  देश  के  अंदर  संविधान  में  संशोधन  करें  और  संशोधन  करने  के

 बाद  सर्वसम्मति  से  रोजगारी  को  मौलिक  अधिकार  बनाया  लेकिन

 उस  संबंध  में  भी  मंत्री  जी  ने  जबाब  नहीं

 मेरा  प्रश्न  यह  भी  था  कि  छोटे  उद्योगों  को  बड़े  उद्योगों  की

 प्रतिस्पर्धा  स ेकिस  प्रकार  से  बचाया  मंत्री  महोदय  ने  जवाब  नहीं

 आज  मल्टी-नेशनल  कम्पनियां  हिन्दुस्तान  के  अंदर  आ  रही
 बीकानेरी  भुजिया  और  चिप्स  तक  ये  मल्टी-नेशनल  कंम्पनियां  बना

 रही  बेचारे  लघु  उद्योग  कया  करेंगे  2  ये  लघु  उद्योग  किस  प्रकार  से

 प्रतिस्पर्धा  में  इन  बड़ी  कम्पनियों  से  जीत  पाएंगे  जबकि  ये  सब  चीजें

 हमारे  देश  के  लघु  उद्योग  बना  सकते  जितने  भी  छोटे  उद्योग

 ग्रामीण  उद्योग  ब ेसब  इन  चीजों  का  उत्पादन  कर  सकते

 आज  आप  बडी-बड़ी  कंपनियों  को  मान्यतायें  दे  रहे  मैं  पूछता

 ये  मान्यतायें  आप  क्यों  दे  रहे  मैंने  इस  बात  को  पहले  भी  कहा
 जब  तक  सत्ता  में  बैठे  लोगों  के  दिमाग  में  यह  छवि  नहीं  बनेगी  कि

 ये  मान्यतायें  गलत  तब  तक  कुछ  नहीं  हो  सकता  आज  यही

 बड़ी-बड़ी  इन्डस्ट्रीज  इलैक्शन  के  दौरान  एक  दल  को  पांच  करोड़  और

 दूसरे  दल  को  दस  करोड़  देती  जब  यह  स्थिति  तो  आप  भ्रष्टायार

 को  किस  प्रकार  रोक  पायेंगे  और  उनकी  प्रतिस्पर्धा  से  किस  प्रकार  बच

 इस  बारे  में  मंत्री  जी  न ेकोई  जबाब  नहीं  दिया  मैं  यह  कहना

 चाहता  आप  लघु  उद्योगों  का आंकलन  करें  और  एक  समिति  बना

 कर  उसकी  मोनिटरिंग  करें  तथा  लघु  उद्योग  के  क्षेत्र  में  बड़े  उद्योगों  के

 प्रवेश  पर  निषेध  मैं  समझता  हूं  कि  जब  यह  स्थिति  तब

 ही  लघु  उद्योग  जीवित  रह  सकता  है  और  अपना  माल  बना  कर  मार्केट

 में  बेच  सकता  मैं  पूछता  हूं  कि  लघु  उद्योग  किस  बात  से  कम

 ५  इस  बारे  में  भी  मंत्री  जी  ने कोई  जवाब  नहीं  दिया  है  कि  बड़े  उद्योगों

 का  प्रवेश  लघु  उद्योगों  में  नहीं  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि

 लघु  उद्योग  देश  के  अन्दर  45  प्रतिशत  उत्पादन  कर  रहा  है  और  उसका

 65  प्रतिशत  निर्यात  कर  रहा  इतना  होने  पर  भी  उनके  लिए  कोई
 व्यवस्था  नहीं  हमारे  मित्र  न ेकहा  कि  जब  कोई  व्यक्ति  लघु  उद्योग

 लगाना  चाहता  तो  लगाने  के  समय  शुरू  में  उसका  विभिन्न  क्षेत्रों  में

 किस  प्रकार  दोहन  किया  जाता  जब  जह  बैंक  के  पास  जाता  तो
 उसका  दोहन  किया  जाता  इसी  प्रकार  जब  बह  बिजली  थिभाग  में
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 जाता  तो  उसका  दाहन  किया  जाता  मंत्री  महोदय  ने  बताया  था

 कि  देश  में  26  लाख  लघु  उद्योग  जिनमें  से तीम  लाख  लघु  उद्योग

 आज  बीमार  पड़े  हुए  में  कोई  हवा  में  बाल  नहीं  कह  रहा  ये

 आंकड़े  भारत  सरकार  के  आंकड़े  हैं  और  देश  मे  बेरोजगारी  की  फौज

 सड़कों  पर  मारी-मारी  फिर  रही  में  पूछता  सरकार  उनके  त्लिए
 क्या  करने  जा  रहो  में  भी  स्टेंडिंग  कमेटी  में  इस  सबाल  को

 मेंने  वहां  पर  भो  उठाया  था  कि  इसक  त्निए  जिम्मेदार  कोन  में  कहता

 हूं  कि  लघु  उद्योगों  को  बढ़ावा  देकर  बेरोजगारी  मिट  सकती  है  ओर  यह

 क्षेत्र  65  प्रतिशत  नियांत  कर  रहा  जो  क्षेत्र  20  प्रतिशत  निवेश  करता

 उसमें  95  प्रतिशत  रोजगार  मिलता  हैं  ओर  जो  क्षेत्र  ०5  प्रतिशल

 नियेश  करता  उस्क॑  अन्दर  20  प्रतिशत  रोजगार  मिलता  इस

 समय  सदन  में  भुतपूर्व  प्रधान  मंत्री  जी  भी  बेठे  उन्होंने  कहा  जब

 तक  देश  के  अन्दर  लघु  उद्योगों  का  जाल  नहीं  बिछाया  तब

 तक  देश  का  कल्याण  नहीं  हो  सकता  में  यह  पूछना  चाहता  इस

 बात  पर  कितना  अमल  किया  देश  के  विभिन्न  क्षोत्रों  में  प्रधानमंत्रो

 रोजगार  योजना  चल  रही  लेकिन  इस  योजना  में  भी  काफी  भ्रष्टाचार

 मैं  ग्रामीण  क्षेत्र  से  आता  ग्रामीण  क्षेत्र  में  जिन  लोगों  को  लाभाथों

 होना  उनको  लाभ  नहीं  मिलता  दुनिया  भर  का  भ्रष्टाचार

 उममें  हो  रहा  दो  हजार  या  चार  हजार  जितना  भी  मिल  कागज

 पास  कर  दिया  जाता  हैं  ओर  उसमें  पचास  प्रतिशत  घूस  ले  लेते

 बंक  वाले  अलग  ले  रहे  बिजली  विभाग  क॑  लोग  अलग  ले  रहे

 तत्र  यह  स्थिति  तो  लघु  उद्योग  कैसे  पनप  सकता

 मैं  जिस  क्षेत्र  स ेचुकर  आया  फिरोजाबाद  हिन्दुस्तान
 के  अन्दर  ही  नहीं  बल्कि  विश्व  के  अन्दर  कांच  और  गिलास  के  काम
 से  प्रसिद्ध  जब  मैंने  उस  क्षेत्र  की  एक  समस्या  को  ओर  ध्यान

 आकर्षित  किया  और  कहा  कि  स्माल  स्केल  इन्डस्ट्रीज  में  3500  रुपए
 प्रति  घ्रनमीटर  के  हिसाब  से  गैस  दी  जा  रही  है  और  हमको  500  रुपए
 प्रति  घन-मीटर  के  हिसाब  से  गैस  दी  जा  रही  तो  मुझे  उसका  कोई
 संतोषजनक  उत्तर  नहीं  में  बताना  चाहता  हूं  कि  घर-घर  में  इस
 प्रकार  का  काम  हो  रहा

 सभापति  महोदय  :  श्री  संकल्प  पर॑  चर्चा  क॑  लिए  केबल

 43  मिनट  आर्बोटत  हमने  संकल्प  पर  पहले  ही  दस  घंटे  चर्चा  कर

 ली  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  कृपया  अपना  भाषण  यथाशीघ्र

 समाप्त  आपको  कितने  अधिक  समय  की  आवश्यकता

 आपको  बोलने  के  त्लिए  दिया  गया  समय  समाप्त  हो  गया

 श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  चेयर  की  मयांदा  और  हाउस  की

 मयांदा  को  ध्यान  मे  रखकर  में  अपनी  बात  शीघ्र  समाप्त  अगर

 मेरे  साथ  न्याय  किया  गया  होता  तो  में  क्यों  अपनी  बात  जब

 सारे  देश  में  ३5  सौ  रुपये  प्रति  हजार  घन  मीटर  गैस  दी  जा  रही  है  तब

 फिरोजाबाद  के  साथ  सौतेला  व्यथहार  क्यों  किया  जा  रहा  इस  बात

 का  जवाब  पैट्रोलियम  मिनिस्टर  से  हमें  मिलना  चाहिए  था  जो  हमें  नहीं
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 सभापति  आज  गांबों  से  जो  पलायन  शहरों  की  ओर  हो

 रहा  है  उसका  कारण  बेरोजगारी  गांव  में  अगर  आज  कूटीर

 लघु  उद्योग  और  ग्रामीण  उद्योग  होते  तो  इतनी  बडी  मात्रा  में  गांवों  से

 शहरों  की  ओर  पलायन  नहीं  न  ही  शहरों  इतना  पोल्यूशन
 आज  दिल्ली  का  स्थान  पोल्यूशन  के  मामले  में  लीसरा  या  चौथा

 दिल्ली  में  आज  प्राणघातक  बीमारियां  क्यों  पैदा  हो  रही  इसका

 कारण  यही  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंलोगों  को  रोजगार  नहीं  मिल  रहा  है

 और  वे'शहरों  को  ओर  पलायन  कर  रहे  गांवों  में  बिजली  नहीं

 पानी  नहीं  सड़कें  नहीं  किसी  चीज  की  व्यवस्था  नहीं  है

 इसलिए  भारी  मात्रा  में  पलायन  हो  रहा  मेरे  जो  भी  पॉइंट  थे  उनके

 बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  जिससे  मुझे  कुछ  संतुष्टि  हो  ऐसा

 कुछ  नहों  कहा  गया  मंत्री  महोदय  मुझे  अगर  आश्वासन  दें  तो  मैं

 चेयर  क॑  आदेश  क॑  अनुसार  अपनी  बात  को  यही  समाप्त  में

 चाहता  हूं  कि  आने  वाले  सेशन  में  भारत  सरकार  ऐसा  बिल  लेकर  आए
 जिससे  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  मिल  जिस  क्षेत्र  में  लघु
 उद्योग  हों  उस  क्षेत्र  में  बड़े  उद्योगों  का  प्रवेश  निषेध  ऐसा  कोई

 आश्वासन  अगर  मंत्री  जी  देते  हैं  तो  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 जितना  कहा  गया  है  उससे  मुझे  संतोष  नहों  अब  तक  कागजों  में

 अरबों  रुपया  सरकार  इन  कामों  के  लिए  देली  रही  हैं  लेकिन  फिरोजाबाद

 में  कुछ  नहों  होता

 श्री  मुरासोली  मारान  :  सभापति  इन  बातों  की  ओर

 ध्यान  दिलाने  के  लिए  में  माननीय  सदस्य  का  एक  बार  फिर  आभार

 व्यक्त  करता  मैंने  उन्हें  फिरोजाबाद  को  गैस  को  आपूर्ति  के  बारे

 में  स्पष्ट  रूप  से  पहले  ही  बता  दिया  मेंने  एक  दम  स्पष्ट  कर  दिया

 है  कि  यह  उन  लोगों  के  लिए  सस्ती  होगी  क्योंकि  अभी  कोयला  भट्टा
 का  प्रयोग  करके  कांच  को  पिघलाने  में  प्रति  इकाई  4,050  रुपये  खर्च

 आ  रहा  है  और  अगर  बे  गैस  का  प्रयोग  करते  हैं  तो  कांच  को  पिघलाने

 में  प्रति  इकाई  वास्तविक  खर्च  केवल  2805  रुपये  उन्हें

 फायदा  ही
 ह

 मेरे  त्रियार  उनके  सामने  एक  समस्या  है  कि  उन्हें  एक

 नई  भट्टी  लगानी  उन्हें  कोयला  भट्टी  की  जगह  गैस  भटटी

 लगानी  इसकी  लागत  करीब  ।5  लाख  से  20  लाख  रुपये  तक

 श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  सभापति  भारत  सरकार  जब

 किसी  चीज  का  फैसला  करती  है  तो  किसी  विशेष  उद्योग  के  लिए  या

 किसी  विशेष  जिले  के  लिए  बह  नहीं  होता  बरन  बह  सारे  देश  के

 लिए  होता  तो  वह  फिरोजाबाद  के  लिए  लागू  क्यों  नहीं  होता

 ु

 श्री  मुरासोली  मारान  :  मुझे  खेट  हैं  कि  में  अपनी  बात  को  अच्छी

 तरह  से  स्पष्ट  नहीं  कर  पाया  यदि  यह  क्षेत्र  मुख्य  लाइन
 के  रास्ते  में  आता  है  तो लागत  कम  परन्तु  अगर  गैस  को

 फिरोजाबाद  ले  जाना  है  तो  हमें  92  का  चक्कर  लगाना
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 इसके  अतिरिक्ल  उन्हें  अलग  बितरण  लाइनों  का  भी

 निर्माण  करना  इनको  लागत  करीब्र  130  करोड़  रुपये

 उन्हें  अधिक  प्रभार  लगाना

 अब  प्रश्न  कोयले  की  भट्टी  की  जगह  गैस  की  भट्टी  का

 उपयोग  करने  का

 सभापति  महोदय  :  मंत्री  प्रश्न  यह  नहीं

 ,

 श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  मंत्री  में  आपसे

 प्राथंना  कर  रहा  हूं  कि  पहले  आप  मेरे  प्रश्त  को  समझ  भारत

 सरकार  जो  भी  फेसला  करती  है  वह  सारे  देश  के  लिए  होता  न  कि

 किसी  विशेष  उद्योग  क॑  लिए  होता  3500  रुपये  प्रात  हजार  घन

 मीटर  जब  सारे  देश  में  स्माल  स्केल  इंडस्ट्री  को  गैस  मिल  रही  है  तो

 फिरोजाबाद  में  साढ़े  पांच  हजार  रुपये  पर  क्यों  मिल

 श्री  मुरासोली  मारान  :  में  आपको  बताऊंगा  क्योंकि  यह  मुख्य
 लाइन  पर  नहीं  उन्हें  92  का  चक्कर  लगाना  फिर

 उन्हें  अलग-अलग  लाइनें  भी  लेनी  इसी  बजह  से  यह  महंगी

 यह  एक  समान  नीति

 श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  इसका  क्लैरिफिकेशन  कर

 श्री  अनिल  बसु  :  मंत्री  पहले  आप  इस  सभा  को  स्पष्ट

 करें  कि  क्या  सरकार  देश  में  बेरोजगारी  की  समस्या  के  बारे  में  चिंतित
 रे है  2

 श्री  मुरासोली  मारान  :  यह  एक  अलग  मामला

 श्री  अनिल  बसु  :  वह  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की  एक  विशेष
 समस्या  के  बारे  में  बोल  रहे  संकल्प  क्या  संफलप  देश  की

 बेरोजगारी  समस्या  के  बारे  में  अगर  आप  इसको  स्पष्ट  करें  तो

 अच्छा

 श्री  मुरासोली  मारान  :  जी  मैं  इसको  स्पष्ट  मैंने

 अपने  मुख्य  उत्तर  में  भी  स्पष्ट  कर  दिया  फिर  भी  मैं  स्पष्ट

 हमारे  सामने  बेरोजगारी  एक  प्रमुख  समस्या  यह  कोई  नई  समस्या

 नहीं  है  जो आज  या  कल  पैदा  हुईं  हमने  साझा  न्यूनतम
 कार्यक्रम  में  एकदम  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  हमें  सकल  घरेलू  उत्पाद

 के  सात  प्रतिशत  से  ज्यादा  वृद्धि  दर  का  लक्ष्य  रखना  होगा  और  हमारी

 आगामी  पंचवर्षीय  योजना  अर्थात  नौबी  पंचवर्षीय  योजना  जिसका

 प्रारूप  लैयार  किया  जा  रहा  रोजगार  उपलब्ध  कराने  पर  ज्यादा  जोर

 दिया  इन्हीं  बातों  को  में  स्पष्ट  करना  चाहता  इस  मामले

 पर  उनका  किससे  मतभेद  है  7  इसमें  कोई  मतभेद  नहीं
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 सभापति  महोदय  :  उन्होंने  सामान्य  उत्तर  दे  दिया  श्री

 श्री  प्रभु  दयोल  कठेरिया  :  यह  टालने  वाली  बात  सदस्यों

 की  यह  भावना  थी  कि  भारत  सरकार  इस  पर  विचार  करे

 जह  पीड़ा  आप  समझते  हैं  और  आप  मेरी  बात  से  सहमत  होंगे

 इसमें  एक  प्रश्न  बहुत  महत्वपूर्ण  ७  अगस्त  1991  में  जब

 कांग्रेस  की  सरकार  तब  भावावेश  में  मनमोहन  सिंह  जी  ने  घोषणा

 की  थी  कि  स्माल  स्केल  सैक्टर  से  इंसपैक्टर  राज  खत्म  कर  दिया

 जबकि  यह  अभी  भी  मोजूद  लघु  उद्योगों  में  इंसपैक्टर  राज

 होने  की  बात  से  एक-एक  माननीय  सदस्य  सहमल  होगा  ।  आज  भी  लघु
 उद्योगों  पर  इंसपैक्टर  राज  लागू  उन्हें  63  इंसपैक्टरों  से  गुजरना
 पड़ता  वहां  30  से  55  परसैंट  घूसखोरी  चलती  बड़े-बड़े  उद्योग

 तो  खुलते  जा  रहे  हैं  लेकिन  लघु  उद्योगों  की  छाती  पर  इंसपैक्टर  राज

 बिठा  दिया  गया  ऐसे  में  लघू  उद्योग  कैसे  प्रतियोगिता  में  खड़े  हो

 न

 सभापति  आप  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  उठा  रहे  परंतु
 समय  बहुत  कम

 ह

 श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  ये  कुछ  ऐसी  चीजें  हैं  जिन्हें  भारत

 सरकार  को  देखना  हमारे  यहां  कई  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज
 आज  तीन  लाख  बीमा  उद्योग  मंत्री  जी  हथें  यह  आश्वासन  दें  कि

 बह  उसे  देखेंगे  और  लघु  उद्योगों  से  इंस्पेक्टर  राज  को  खत्म  कर
 उन्हें  इनमें  से किसी  एक  प्रश्न  का  जवाब  देना

 सभापति  महोदय  :  अपनी  मुख्य  बात  कहें  और  समाप्त

 *

 श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  अगर  आप  आदेश  करेंगे  तो  मुझे
 आपके  आदेश  का  पालन  करना

 एक  और  आश्वासन  मंत्री  महोदय  को  देना  चाहिए  कि  वह  नैक््सट
 सैशन  में  बेरोजगारों  के लिए  एक  बिल  इसके  सम्बन्ध  में  भारत
 सरकार  क्या  विचार  कर  रही  है  और  बेरोजगारी  दूर  करने  के  लिए  क्या
 कदम  उठा  रही  सदन  इस  बारे  में  सर्वसम्मति  से  कुछ  डिसाइड
 यहां  दुनिया  भर  की  समस्याएं  फैल  रही  वह  उनसे  उबर  कर  मैदान
 में  आ  सके  जिससे  हमारी  अच्छी  छाव  बन  ऐसा  कोई  कदम  उठान

 देश  का  बेरोजगार  नवयूंथक  हमारे  ऊपर  नजर  लगाए  बैठा  है

 कि  हम  बेरोजगारी  दूर  करने  के  लिए  क्या  कर  रहे  वे  बेरोजगारी

 की  हालत  में  कैसे  जी  सरकार  इस  बारे  में  कछ  आश्वासन
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 सभापति  महोदय  :  काफी  आपने  समाप्त  कर  दिया  है

 आपने  बहुत  ज्यादा  समय  ले  लिया  अब  आप  समाप्त  कर

 रहे

 श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  मुझे  इस  बारे  में  कुछ  तो  आश्वासन

 मिल  5-6  क्वश्चन्स  में  स ेएक  क्वशचन  का  तो  जवाब  मिलना

 तभी  हमें  संतुष्टि  मिल  आप  हमें  जो  आदेश

 हम  उसका  पालन

 सभापति  महोदय  :  उन्होंने  आपको  अर्थात  कांच  उद्योग

 को  गैस  की  आपूर्ति  के  बारे  में  जबाब  दे  दिया  उन्होंने  कम  से  कम

 जिले  के  बारे  में  तो  जवाब  दे  ही  दिया  बैसे  उनका  कहना  है  कि

 यह  एक  आम  समस्या

 श्री  मुरासोली  मारान  :  मैं  आगामी  जो  कि  फरवरी  में  आने

 वाला  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  बारे

 मैं  एक  आश्वासन  हम  आबिद  हुसैन  समिति  के  प्रतिवेदन
 की  प्रतीक्षा  कर  रहे  एक  महीने  के  अंदर  रिपोर्ट  आने  बाली

 अतः  रिपोर्ट  मिलने  के  पश्चात  हम  लघु  उद्योग  क्षेत्र  और  क्षेत्र

 के  लिए  एक  बडे  संबद्धनात्मक  पैकेज  की  घोषणा

 सभापति  महोदय  :  जी  मंत्री  महोदय  ।  उनका  निवेदन  उचित

 और  महत्थपूर्ण  उनका  कहना  है  कि  लघु  ठद्योग  क्षेत्र  इंस्पेक्टर  राज

 के  क्षेत्र  से  गुजर  रहा  बह  चाहते  हैं  कि  इन  सभी  चीजों  की  जांच

 की

 श्री  मुरासोली  मारान  :  हम  इंस्पेक्टर  राज  की  जांच  कर  रहे

 इसको  समाप्त  करना  परंतु  हम  उनकी  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  कर  रहे

 जब  हमने  एक  समिति  का  गठन  किया  है  और  अगर  समिति  उसकी

 जांच  कर  रही  है  तो  फिर  हम  किस  प्रकार  टुकड़ों-टुकड़ों  में  उस  कार्य

 को  कर  सकते  है  7  हमें  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  करनी

 सभापति  महोदय  :  श्री  अब  आप  संतुष्ट  हो  गए

 ,  क्योंकि  उन्होंने  आपकी  समस्या  को  समझ  लिया

 श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  मैंने  आपकी  बात

 मान  ली  और  मैं  आपकी  बात  का  सम्मान  कर  रहा  हूं  लेकिन  यह  जरूर

 कहूंगा  कि  1991  में  कांग्रेसी  सरकार  ने  जो  फैसला  लिया

 उसको  फाइनल  जरूर  कर  देना

 सभापति  महोदय  :  अब  उन्हें  इसको  जानकारी  हो  गई  कृपया
 आप  समाप्त  करें

 नि
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 श्री  मुरासोली  मारान  :  मैं  उनसे  संकल्प  घापस  लेने  का  अनुरोध
 करता  यही  सभा  की  आम  राय

 सभापति  महोदय  :  श्री  क्या  आप  अपना  संकल्प  वापस

 ले  रहे

 श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  सभापति  मैं  एक  प्रार्थना

 करना  चाहता  हूं  कि  यहां  इस  सदन  में  माननीय  सदस्य  बैठे  हुये  हैं  और

 मंत्री  महोदय  से  आश्यासन  चाहता  हूं  कि  अगल  सैशन  तक  इस
 आश्वासन  का  परिपालन  होना  इस  उम्मीद  के  साथ  मैं  अपने
 संकल्प  को  वापिस  लेता

 सभापति  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  को  अपना  संकल्प
 वापस  लेने  के  लिए  सभा  की  अनुमति

 कई  माननीय  सदस्य  :

 संकल्प  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिया

 अपराहन  4.46  बजे

 गैर-सरकारी  सदस्य  का  संकल्प

 नई  कृषि  नीति

 श्री  अनिल  बसु  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  सरकार  से  आग्रह  करती  है  कि  वह
 भारतीय  कृषि  और  कृषकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  और

 उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  नई  नीतिਂ

 रासा  सिंह  राबत  :  माननीय  कृषि  मंत्री  यहां

 उपस्थित  नहीं

 सभापति  महोदंय  :  कृषि  मंत्रालय  में  पशु  पालन  और  डेयरी

 विभाग  के  राज्य  मंत्री  चर्चा  का  उत्तर

 रासा  सिंह  रावत  :  सभापति  यहां  पर  कृषि  मंत्री  जी

 नहीं  उनको  उपस्थित  रहना  चाहिए  क्योंकि  ऋषि  से  संबंधित  न्यू
 एग्रीकल्थरल  पांलिसी

 कृषि  मंत्रालय  में  पशुपालन  और  डेयरी  विभाग  के  राज्य  मंत्री

 रधुवंश  प्रसाद  :  सभापति  माननीय  सदस्यों  के

 सुझाव  सुनने  के  नोट  करने  के  लिए  और  उत्तर  देने  के  लिए  मैं

 उपस्थिति
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 सभापति  महोदय  :  वह  कृषि  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  बह  चर्चा

 का  उत्तर

 रासा  सिंह  राबत  :  यह  कृषि  का  हो  एक  भाग

 श्री  अनिल  बसु  :  दसवीं  लोक  सभा  में  नई  कृषि  नीति

 पर  चर्या  हुई  उसकी  घोषणा  श्री  नरसिम्हा  राव  के  नेतृत्व
 बाली  पिछली  सरकार  द्वारा  की  गई  वर्ष  1992  में  नई  कृषि  नीति

 की  घोषणा  की  गईं  थी  जोकि  नई  आर्थिक  नीति  की  ही  उपज  एक

 नई  कृषि  नीति  तैयार  करना  क्यों  आवश्यक  यह  प्रश्न  सभा  के

 विभिन्न  वर्गों  से  पूछा  जा  सकता

 सभापति  महोदय  :  श्री  हस्तक्षेप  के  लिए  मुझे  खेद

 संकल्प  के  लिए  कुल  दो  घंटे  का  समय  निर्धारित  हमारे  पास  अभी

 पांच  बकता  और  हैं  और  कुछ  अन्य  सदस्य  भी  बोलना  चाहते
 आप  निर्धारित  समय  सीमा  के  अंदर  ही

 श्री  अनिल  बसु  :  यह  समय  गैर-सरकारी  संकल्पों  के

 लिए  निर्धारित  मैंने  प्रस्ताव  किया  इस  सभा  में  यह  परम्परा  रही

 है  कि  प्रस्तावक  को  अपने  विचारों  की  स्थतंत्र  अभिव्यक्ति  के  लिए
 ज्यादा  से  ज्यादा  समय  दिया  जाता  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  यह  हमारे

 देश  और  हमारी  अर्थ-व्यवस्था  के  लिए  अति  महत्वपूर्ण  यदि

 सभा  के  विभिन्न  वर्गों  से सदस्य  इस  चर्चा  में  भाग  लेना  चाहते  हैं  तो

 उन्हें  अनुमति  दी  जानी

 सभापति  महोदय  :  उन्हें  अनुमति  दी

 श्री  अनिल  बसु  :  देश  के  बिकास  के  संबंध  में  समय  सीमा

 रूकावट  नहीं  होनी  अध्यक्षपीठ  से  मेरा  यह  निवेदन

 श्री  नरसिंह  राव  की  सरकार  द्वारा  1992  में  नई

 कृषि  नीति  की  घोषणा  की  गई  उस  समय  मैं  भी  दसर्बी  लोक  सभा

 का  सदस्य  हमने  उस  नई  कृषि  नीति  का  पुरजोर  विरोध  किया  था

 क्योंकि  यह  अधिकांश  सीमांत  और  मध्यम  किसानों  के

 हितों  के  विरुद्ध  नई  कृषि  नीत  का  मुख्य  जोर  भारतीय  किसानों

 के  एक  बहुत  छोटे  भाग-कृषक  वर्ग  के  उच्च  स्तर  -  मुख्यतः  जमोंदारों

 और  धनी  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  करने  पर  अतः  1992  में

 घोषित  नई  कृषि  नीति  देश  के  हितों  के  लिए  हानिकर्  इसके

 समझौते  और  विश्व  व्यापार  संगठन  के  गठन  के

 पश्चात  यह  नीति  भारतीय  कृषि  और  भारतीय  कृषकों  को  बहुराष्ट्रीय
 निगमों  के  तेज  अभियान  के  विरुद्ध  बचाने  में  असफल  रही  अतः

 उक्त  कृषि  नीति  भारतीय  किसानों  के  एक  छोटे  से  बर्ग  को  अर्थात  बड़े

 किसानों  और  जमीदारों  को  अस्थायी  लाभ  परंतु  बाकी  के

 किसान  एकदम  बरबाद  हो  यही  किसान  खेतों  में

 काम  करने  बाले  होते

 श्री  नरसिम्हा  राव  की  सरकार  द्वारा  1992  में  घोषित  यह

 नई  कृषि  हमने  उस  नई  कृषि  नीति  का  हमारे  अनुसंधान  प्रयासों  और

 आत्म-निर्भरता  के  लक्ष्य  में  भी  रूकाबट  हम  एक

 8  1918  गैर  सरकारी  सदस्यों  का  संकत्न्प  250

 कर्जदार  की  स्थिति  में  पहुंच  जाएंगे  -  बनाना  रिपब्लिकों  जैसे

 जैसा  कि  हमें  इतिहास  से  भी  पता  हमारे  देश  में  केवल  उन्हीं

 वस्तुओं  का  उत्पादन  होगा  जिनकी  विकसित  देशों  में  निगमों

 को  कच्चे  माल  के  रूप  में  आवश्यकता  होगी  और  इसका  उपयोग  भी

 उसी  देश  के  लोगों  द्वारा  किया  हम  केबल  इन्हों  बसस््तुओं  के

 उत्पादन  ओर  इन्हें  उन  देशों  को  कोडियों  के  भाव  बेचने  के  लिए  बाध्य

 इससे  हमारे  देश  में  गरीबी  बरकरार  रहेगी  ओर  बाद  में  हमें

 अपनी  आर्थिक  और  राजनैतिक  प्रभुसत्ता  क ेसाथ  समझौता  भी  करना

 इसके  कैट  समझौले  से  व्यापार  और  शुल्क  नियंत्रण

 समाप्त  हो  जाएंगे  तथा  इसका  कृषि  क्षेत्र  पर  प्रत्यक्ष  प्रभाव  इस
 प्रकार  से  पूर्ब  सरकार  की  कृषि  नीति  उस  सरकार  द्वारा  घोषित  नई

 आर्थिक  नीति  के  अनुरूप  तैयार  की  गई

 एक  माननीय  सदस्य  :  इससे  हमारा  देश  आत्मनिर्भर  हो  गया

 श्री  अनिल  बसु  :  यह  कहना  अभी  जल्दबाजी  इससे  हमारी

 कृषि  के  फसल  निवेश  आदि  पर  प्रभाव

 पड़ता  अवश्यंभावी

 विश्व  व्यापार  संगठन  और  गैट  के  चार  महत्त्वपूर्ण  पहलू  या  नये

 घटक  (1)  देशीय  (2)  बाजार  में  (3)  निर्यात

 और  (4)  बौद्धिक  सम्पदा  गैट  के  इन  चारों

 पहलुओं  से  हमारी  कृषि  पर  प्रभाव  1992  की  कृषि  नीति  गैट

 समझौते  और  विश्व  व्यापार  संगठन  के  गठन  के  बाद  उभरे  परिदृष्य  के

 अनुरूप  खरी  उतरने  में  असफल  रही  अतः  मैं  इस  सभा  में  यह

 पुरजोर  सिफारिश  करता  हूं  कि  पूर्व  कृषि  नीति  को  पूरी  तरह  रद्द  मानकर

 नई  कृषि  नीति  तैयार  की  जाए  और  स्वीकार  की

 मेरा  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  है  कि  वह  सभा  में  एक
 व्यापक  नई  कृषि  नीति  प्रस्तुत  करें  जो  बहु-राष्ट्रों  के आक्रमण  के

 विपरीत  भारतीय  कृषि  और  कृषकों  को  सरंक्षण  प्रदान  मेरा  सरकार

 से  यह  भी  अनुरोध  है  कि  वह  इस  सभा  के  समक्ष  ऐसी  व्यापक  कृषि
 नीति  प्रस्तुत  करे  जिससे  उत्पादन  और  उत्पादकता  जो  हमारे  देश
 के  अधिसंख्य  किसानों  में  समृद्धि  लाए  और  जिससे  कृषि  उद्योगों  और

 कृषि-प्रस्संकरण  एककों  के  माध्यम  से  कृषि  क्षेत्र  मे ंरोजगार  के  अवसर

 भी  पैदा  कर  किन्तु  ये  कृषि  प्रसंस्करण  एकक  और  कृषि  उद्योग

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को  ही  न  दिये  जाएं  जिससे  कि  वे  हमारे  कृषि  क्षेत्र

 में  घुसपैठ  करके  हमारी  पूरी  कृषि  परिसम्पत्तियों  और  पूरे  कृषि  उत्पादक

 को  न  लूट  ये  कृषि  उद्योग  और  कृषि  प्रस्संकरण  जिनसे

 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंरोजगार  के  अबसर  पैदा  होंगे  और  जिनसे  हमारे  लाखों

 ग्रामीण  युबाओं  को  रोजगार  इनमें  सरकारी  और  सहकारी

 क्षेत्र  द्वारा  निवेश  किया  जाए  जिससे  इस  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  में  बहुराष्ट्रीय
 फम्पनियों  की  घुसपैठ  को  प्रभावी  ढंग  से  रोका  जा

 जैसा  कि  आपने  कहा  भी  मैं  अपनी  बात  संक्षेप
 में  और  इसी  विषय  तक  सीमित  मैं  प्रस्तावित  नई  कृषि  नीति
 की  केवल  रूपरेखा  के  बारे  में  ही बात  जैसा  कि  आप  अच्छो



 25।  गेर  सरकारों  सदस्यों  का  संकल्प

 तरह  जानते  भूमि  के  अलावा  कृषि  का  बिकास  सिंचाई  ओर  अन्य

 आदानों  जैसे  कृषि  उपकरण  मूल्य
 और  विपणन  पर  निर्भर  करता  ये  सब  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  हैं  जिनपर

 कृषि  का  विकास  निर्भर  करता  लेकिन  अब  तक  हमने  क्या  किया

 हे  2

 मेरा  प्रस्ताव  यह  है  कि  नई  कृषि  नीति  का  मुख्य  दल  भूमि  से

 लेकर  विपणन  तक  समाप्त  होने  वाले  सभी  पहलुओं  पर  ध्यान  दिया

 जाना  यदि  हम  अपने  देश  की  खुशहाली  चाहते  और  भारत

 के  करोडों  ग्रामीण  ल्लोगों  को  खुशहाल  बनाना  चाहते  तो  हमें  इन

 सभी  पहलुओं  पर  ध्यान  देना

 भूमि  के  प्रश्न  में  एक  खात  का  उल्लेख  करना  चाहता

 स्वतन्त्रता  से  भूमि  जमीदारों  से  संबद्ध  स्वतन्त्रता  के  संग्राम

 हमारे  कृषक-बर्ग  ने  देश  के  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  में  भाग  लिया

 और  बे  देश  की  आजादी  क॑  लिए  अंग्रेजी  शासकों  क॑  विरुद्ध  बीरता  से

 उस  समय  राष्ट्रीय  नेताओं  ने  कृषक-वर्ग  को  आश्वासन  दिलाया

 था  कि  जो  उस  समय  के  काश्तकार  उन्हें  जमीदारों  की  जमीदारी

 प्रथा  के  बंधनों  से  मुकत  कर  दिया  लेकिन  बाद  में  क्या  हुआ  2
 चालीस  के  दशक  के  बाद  क्या  जब  देश  के  विभिनल  क्षेत्रों  मे ंकई

 विद्रोह  विशेषतया  कृषक  वर्ग  में  विद्रोह  हुए  आपको

 याद  होगा  कि  बंगाल  में  ऐतिहासिक  कृषक  विद्रोह  हुआ  था  जो  तेभागा

 आंदोलन  के  नाम  से  जाना  गया  जिसमें  लाखों  कृषक  वर्ग  ने

 में  तीन-चौथाई  हिस्साਂ  का  नारा  लगाया  वे  अपने

 अपने  क्षेत्रों  मे ंउपज  बढ़ाना  चाहते  थे  और  वे  उत्पादन  का  तीन-चौथाई

 हिस्सा  चाहते  उस  ऐतिहासिक  संग्राम  में  लाखों  कृषकों  ने  हिस्सा

 लिया  मेरे  जिले  में  भी  पांच  ग्रामीण  महिलाओं  ने  पुलिस  की

 गोलियों  का  सामना  किया  था  और  इसके  लिए  अपने  प्राणों  का  बलिदान

 बरतमान  आंध्र  प्रदश  क॑  तेलगांना  क्षेत्र  में  निजाम  शासन  भी

 अपरोहन  5.00  बजे

 तेलगांना  के  कृषकों  ने  निजाम  शासन  के  बंधनों  से  स्वयं  को  मुक्त
 कराने  के  लिए  निजाम  के  क॒शासन  क॑  विरुद्ध  बीरता  से  संघर्ष

 तेलगांना  संघर्ष  क॑  इतिहास  ने  सिद्ध  किया  है  कि  भारतीय

 कृषक-वर्ग  अपने  अधिकारों  के  लिए  लेकिन  उन्हें  अधिकार  देने

 से  मना  किया  गया  उन्हें  उचित  अधिकार  देने  की  उन्होंने

 गोलियों  का  सामना  किया  और  जेल  गए  तथा  उन्हें  फांसी  पर  लटकाया

 स्वतन्त्रता  के  बाद  बंगाल  और  आंध्र

 प्रदेश  में  सब  जगह  कृषकों  ने  अपने  अधिकारों  के  लिए  संघर्ष

 यह  संघर्ष  जमीदारों  और  उस  समय  के  शासकों  के  विरुद्ध  लेकिन

 स्वतंत्रता  के  बाद  क्या  है  2  उन्हें  विश्वास  दिलाया  गया  था  कि

 उनके  द्वारा  जोती  जा  रही  भूमि  पर  उन्हें  मालिकाना  हक  दिया

 लेकिन  क्या

 स्वतन्त्रता  के  बाद  उस  समय  कांग्रेस  सरकार  द्वारा  शासन  चलाया

 जा  रहा  बे  विभिन्न  राज्यों  में  भूमि  सुधार  संबंधी  कानून  लाए  और

 29  1996

 ue  55

 इत॑नी  अधिक  खामियां  थी  कि  सरकार  कृषकों  जो  अपने  अधिकारों

 के  लिए  संघर्ष  कर  रहे  कोई  भी  भूम  बितरित  के  लिए  उपलब्ध  नहीं

 करा  सकी  यह  कंबल  एक  चालाकी  यह  हमारे  देश  के  कृषकों
 की  आखों  में  धूल  झोंक  कर  उनके  सहो  अधिकार  प्राप्त  करने  से  रोकना

 जो  हम  देखते  वह  यह  हैँ  कि  स्वतन्त्रता  के  पश्चात्  तात्कालिक

 प्रधान  मंत्री  पंडित  जबाहर  लाल  नेहरू  ने  प्रसिद्ध  साख्यिकोबिद  प्रशांतो

 महालानाबिस  को  अतिरिक्त  भूमि  की  गणना  करने  हेतु  नियुक्त
 जिसको  कि  वितरण  करने  हेतु  सरकार  को  उपलब्ध  कराया  जा

 प्रशांतों  महालानोबिस  समिति  रिपोर्ट  ने  क्या  अध्ययन  तथा  सिफारिश

 की  समिल  ने  सरकार  से  सिफारिश  की  थी  कि  करोड़  एकड

 भूमि  सरकार  को  उपलब्ध  कराई  जा  सकती  हैं  जो  चकबन्दी  कानून  लागू
 करने  के  बाद  फालतू  चंकबंदी  कानून  का  अर्थ  है  कि  भूमि  की

 वह  मात्रा  जिसे  जमीदार  मालिक  अपने  पास  रख  सकते  हैं

 और  वह  अतिरिक्त  भूमि  मुआवजा  देने  के  बाद  सरकार  द्वारा  अधिकृत
 की  जा  सकती  अतः  प्रशांतो  महालानोबिस  समिति  को  रिपोर्ट  को

 सिफारिशों  क॑  अनुसार  भूमि  की  यह  मात्रा  को  वितरित  करने  हेतु  राज्य

 सरकारों  को  उपलब्ध  करायी  जानी  लेकिन  क्या  हुआ  7  आज

 हम  देखते  हैं  क्रि  स्वतंत्र  भारत  के  पचास  बर्षों  के  बाद  भी  भूमि  सुधार
 को  अनदेखा  किया  गया  कोई  भी  भूमि  सुधार  कानून  को  लागू  करने

 में  रूचि  नहीं  लेता  है  जबकि  राष्ट्रीय  स्वतंत्रता  आन्दोलन  के  दौरान

 आप  इस  बात  का  वच्चन  दिया  आपने  अपनी  बाल  से  पीछे  हट

 गये  हैं  और  आपने  अपना  वायदा  पूरा  नही  किया  लोग  दिल्ली  से

 शासन  चला  रहे  है  और  शासित  विभिन्न  राज्य  भूमि  सुधार  को

 लागू  करने  में  रूचि  नहीं  ले  रहे  इसीलिए  भूमि  सुधार  कार्य  आज

 तक  पूरा  नहीं  किया  गया

 आप  जानते  हैं  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  के  गठन  के  बाद

 न्यूनतम  सांझा  कार्यक्रम  में  भूमि  को  कुछ  महत्व  दिया  गया

 लेकिन  इसके  बावजूद  हम  देखते  हैं  कि  देश  के  विभिन्न  भागों  में

 भूमि  सुधार  राज्य  में  शासन  कर  रही  राजनैतिक  पार्टी  की  राजनैतिक

 इच्छा  की  कमी  के  कारण  लागू  नहीं  हो  पश्चिम  बंगाल  में  हमने

 भूमि  सुधार  को  काफो  लगने  से  लागू  किया  चूंकि  सयुंक्त  मौचां

 सरकार  के

 श्री  रमेश  थेन्नित्तला  :  हमने  इसे  केरल  में  क्राफी

 पहले  लागू  किया

 श्री  अनिल  बसु  :  में  उस  मुद्दे  पर  आ  रहा  1958  में  केरल

 में  भी  नाबृदरीयाद  सरकार  सत्ता  में  आई  इसलिए  केरल  का  कुछ
 इतिहास  और  परम्परा  इन  क्षेत्रों  में जहां  बामपंथी  और

 समाजवादी  पार्टियां  सोच  रही  हैं  यह  दिशा  परिवर्तन  इसलिए  इन

 क्षेत्रों  मे ंहम  देखते  हैं  कि  भूमि  सुधार  कार्य  को  गंभीरता  से  लागू  किया

 गया  पश्चिम  बंगाल  में  हमने  अनुसूचित  अनुसूचित  जन

 जाति  और  कृषक-बर्ग  के  गरीब  तबके  को  ।3  लाख  एकड़  भूमि
 वितरित  की
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 लेकिन  पश्चिम  बंगाल  में  कुछ  लाख  एकड़  भूमि  बितरित  नहीं
 की  जा  सकी  क्योंकि  इस  पर  उच्च  न्यायालय  और  अन्य  न्यायालयों
 ने  रोक  लगा  रखी  इस  प्रकार  भूमि  सुधार  केन्द्रीय  कार्यसूची  का  मुद्दा

 यह  कृषि  नीति  के  लिए  केन्द्रीय  कार्यसूची  का  विषय  होना
 लेकिन  कृषि  नीति  1992  में  इस  बात  का  ध्यान  नहीं  रखा  गया  भूमि
 सुधारों  को  अलबिदा  कर  दिया  गया  सभी  आ  रहे  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनियां  आ  रही  हैं  और  वे  लोगों  से  कह  रहे  हमें  भूमि  हम
 उस  पर  उत्पाद  झींगा  मछली  आदि
 का  उत्पाद  निवेश  के  नाम  पर  वे  भारत  के  लाखों  लोगों  का

 जीवन  और  उनकी  ,  आजीविका  छीन  रहे  आंध्र  प्रदेश  में  क्या  हुआ  7

 तमिलनाडु  और  आंमघ्र  प्रदेश  लाखों  मुछआरे  अपनी  आजीबिका  नहीं
 कमा  पा  रहे  हैं  क्योंकि  अधिकांश  तटीय  क्षेत्र  बड़ी  कम्पनियों  और

 बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  को  पट्टे  पर  दे  दिए  गए  परम्परागत

 मछआरे  को  जो  शताब्दियों  से  समुद्र  के  किनारे  रह  रहे  हैं  और  अपनी

 आजीचजिका  कमा  रहे  उन्हें  अपने  जीवनयापन  और  आजीबिका  से

 वंचित  कर  दिया  गया  इस  भूमि  सुधारों  पर  समुचित  ध्यान  नहीं

 दिया  भूमि  सुधारों  से  न  केवल  कुछ  कृषकों  को  कुछ  भूमि  मिलती

 है  बल्कि  भूमि  सुधार  एक  ऐसी  प्रक्रिया  भी  है  जिसके  माध्यम  से  आप
 लोगों  में  क्रय  शक्ति  का  भी  सृजन  कर  सकते  आप  लोगों  की  क्रय

 शक्ति  में  वृद्धि  कर  सकते  आप  उत्पादकता  में  वृद्धि  कर  सकते

 गत  दो-तीन  वर्षों  में चावल  उत्पादन  पश्चिम  बंगाल  में  सबसे

 ज्यादा  हुआ  हमने  पंजाब  और  हरियाणा  को  भी  पछाड़  दिया

 क्यों  7  छोटे-छोटे  जोत-क्षेत्र  पश्चिम  बंगाल  में  सबसे  ज्यादा  भूमि
 के  लगभग  65  प्रतिशत  पर  उन  किसानों  का  अधिकार  है  जिनके

 छोटे-छोटे  जोत-क्षेत्र  कुछ  लोग-और  विशेषज्ञों  का यह  कहना  है
 कि  छोटे-छोटे  जोत-क्षेत्र  उत्पादन  में  वृद्धि  नहीं  कर  सकते  और  इनसे

 उत्पादकता  में  वृद्धि  नहीं  की  जा  सकती  हमने  अपने

 अनुभव  से  पश्चिम  बंगाल  में  यह  देखा  है  कि  धान  और  गन्ने  के  70

 लाख  टन  हमने  इनका  उत्पादन  बढ़ाकर  1,20,000  टन  तक  कर

 दिया  हमने  लोगों  की  क्रय  शक्ति  में  भी  वृद्धि  की

 यह  देश  कांग्रेस  पार्टी  के  कुशासन  से  पीड़ित

 आज  हमारा  अंतराष्ट्रीय  ऋण  3,50,000  करोड़  रुपए  से

 अभी  आगे  बढ़  गया  है  और  हमें  अपने  राजस्थ  का  32  प्रतिशल  इसके

 ब्याज  के  रूप  में  अदा  करना  पड़ता  ऋण  इक्विटी  अनुपात  32

 प्रतिशत  जो  सम्पूर्ण  देश  की  अर्थव्यवस्था  के  लिए  बहुत  गंभीर

 स्थिति  बन  गयी  हम  इस  ऋण  के  जाल  में  क्यों  फसले  जा  रहे

 ऋहमारे  देश  के  लोगों  की  क्रय  शक्ति  इलनी  कम  क्यों  हे  7  इसका  एक

 मुख्य  कारक  यह  है  कि  परिश्रमी  लोगों  के  पास  भूमि  नहीं  है  और

 इसलिए  वे  अपनी  क्रय  शक्ति  नहीं  बढ़ा  किसी  तरह  हमने

 पश्चिम  बंगाल  में  फालतू  भूमि  वितरित  कर  दी  है  और  लोगों  की  क्रय

 शक्ति  में  वृद्धि  हुई  यहीं  कारण  हमे  देखते  हैं  कि  पश्चिम  बंगाल

 में  औद्योगिकीकरण  का  जालावरण  हम  देखते  हैं  कि  सम्पूर्ण  देश  में

 भूमि  सुधारों  की  पिछले  !5  वर्षों  से  उपेक्षा  होती  रही  है और  इनकी

 आज  भी  उपेक्षा  हो  रही  अतः  नई  कृषि  नीति  का  एक  मुख्य  बल

 भूमि  सुधार  त्कने  पर  होना
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 अगला  प्रश्न  सिंचाई  का  आता  आंकड़ों  के  अनुसार  यदि  आप

 एक  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  कर  सकते  हैं  तो  आप  पूरे  वर्ष  यह  सौ

 लोगों  को  रोजगार  के  लिए  अवसर  सृजित  कर  सकते  अतः  सिंचाई
 का  अभिप्राय  केबल  उत्पादन  नहीं  एक  फसल  से  आप  तीन  से  चार

 फसल  तक  बढ़ा  सकते  हैं  और  इससे  भी  उसी  तरह  रोजगार  सृजित
 ऊतः  यदि  आप  इस  देश  में  कृषि  का  विकास  करना  चाहते  हैं

 तो  सिंचाई  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  जानी

 हमारे  पास  प्राकृतिक  संसाधनों  का  भंडार  हमारे  पास

 बड़ी-बड़ी  नदियां  और  सतही  जल  हमारे  देश  में  प्रचुर  मात्रा  में

 उपलब्ध  इस  प्रकार  का  प्रचुर  मात्रा  मे ंसतही  जल  बविश्य  में  कहीं

 भी  उपलब्ध  नहीं  यूरोप  और  अमरीका  वर्ष  में  एक  समय  ऐसा
 आता  है  जब  सम्पूर्ण  भूमि  बर्फ  से  ढकी  होती  और  वहां  आप  कुछ
 भी  नहीं  उगा  भारत  एक  विशाल  देश  हमारे  पास  प्रचुर

 प्राकृतिक  बड़े  बड़ी  बड़ा  सलही  जल  और

 भूमिगत  जल  लेकिन  देश  के  घिकास  के  लिए  उचित  परिप्रेक्ष्य  में

 इन  प्राकृतिक  संसाधनों  का  दोहन  करने  और  इन्हें  अपने  उपयोग  में  लाने

 के  लिए  समुचित  आयोजना  नहीं  बनाई  गई

 आजकल  क्या  हो  रहा  यह  नई  आर्थिक  नीति  है  जिसके  श्री

 चेन्नित्तला  बड़े  चैम्पियन  "

 श्री  रसेश  चेम्निशला  :  आप  श्री  ज्योति  बसु  के  बारे  में  बात  क्यों

 नहीं  वे  इस  कार्यक्रम  को  क्रियान्थित  कर  रहे

 श्री  अनिल  जसु  :  मैं  बाद  में  श्री  ज्योति  बसु  के  बारे  में

 हम  रिपण्लिक  आफ  वेस्ट  बंगालਂ  नहीं

 अब  क्या  हो  रहा  जल  देश  का  प्राकृतिक  संसाधन  है  और

 यह  किसी  एक  व्यक्ति  का  संसाधम  नहीं  जब  हम  भूमि  के  स्वामित्य

 के  बारे  में  बात  करते  हैं  तो  हम  किसी  एक  व्यक्ति  के  बारे  में  बात

 कर  रहे  लेकिन  जब  हम  जल  के  बारे  में  बात  करले  हैं  तो  यह  सकरे

 देश  का  प्राकृतिक  संसाधन  अब  कया  हो  रहा  यदि  आपके  पास

 धन  है  तो  आप  उस  संसाधन  का  अपनी  इच्छानुसार  दोहम  कर  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  आधा  घंटा  ले  लिया  मैं  केबल

 आपको  स्मरण  करा  रहा

 श्री  अनिल  बसु  :  यह  मेरा  दूसरा  मुद्दा  ह ैऔर  मेरे  पास  अनेक

 मुद्दे

 अध्यक्ष  महोदय  :  यैं  केजल  आपको  स्मरण  केरा  रहा  बस

 इतना

 श्री  अनिल  बसु  :  मेरा  आपसे  नम्न  निवेदन  जो  आप

 निर्णय  करेंगे  मैं  उसका  पालन

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  केबल  आपको  स्मरण  करा  रहा  कृपया
 बोलते

 श्री  अनिल  जसु  :  जो  निदेश  देंगे  मै ंउनका  पालन

 नल
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 जहां  तक  सिंचाई  के  संसाधनों  के  उपयोग  का  सम्बध  है  जिसमें

 सतही  जल  और  अबमृदा  जल  दोनों  शामिल  कृषि  नीति  1992  तथा

 नई  आर्थिक  नीति  का  कया  प्रभाव  है  अथवा  क्या  जोर

 यदि  आपके  पास_पूंजी  ह ैऔर  यदि  आप  निवेश  करना  चाहते  हैं
 तो  आप  अपनी  इच्छा  से  हमारे  देश  के  सम्पूर्ण  राष्ट्रीय  संसाधनों  का

 दोहन  कर  सकते  यह  खतरनाक  स्थिति  अवमृदा  जल  किसी  एक
 व्यक्ति  की  सम्पत्ति  नहीं  यह  सम्पूर्ण  देश  की  सम्पत्ति  यदि  किसी

 व्यक्ति  के  पास  धन  यदि  उसे  अबमृदा  सम्पत्ति  का  दोहन  करने  दिया

 जाता  है  तो  यह  स्वाभाविक  है  कि  इससे  अन्य  क्षेत्रों  मे ंसमस्याएं  उत्पन्न

 इससे  उन  क्षेत्रों  में  समस्या  उत्पन्न  होगी  जहां  पीने  का  पानी

 आवश्यक  अबमृदा  सम्पत्ति  के  दीर्घधकालिक  दोहन  से  उन  क्षेत्रों  में

 समस्याएं  उत्पन्न  इस  मामले  को  कौन  उठा  रहा  क्योंक  नई
 आर्थिक  नीति  और  नई  कृषि  नीति  1992,  के  कारण  केबल  एक  दिशा

 बनी  यदि  आपके  पास  धन  यदि  चाहे  तो  आप  इसे  निवेश  कर

 सकते  इसलिए  सिंचाई  और  सतही  जल  तथा  अबमृदा  जल  का

 उपयोग  की  योजना  इस  प्रकार  बनाई  जाए  कि  इसका  सम्पूर्ण  कृषि  क्षेत्र
 के  विकास  न  कि  किसी  एक  व्यक्ति  के  कारगर  ढंग  से

 उपयोग  किया  जा  हे

 पश्चिम  बंगाल  में  भी  इन  दिनों  हमने  देखा  है  कि  किसी  ने

 शक्तिमय  लघु  संयंत्र  लगाया  है  और  बह  अवमृदा  और

 इससे  लगे  क्षेत्रों  से जल  निकाल  रहा  यहां  पीने  के  पानी  का  संकट

 है  लेकिन  वह  इस  बात  की  परवाह  नहीं  वह  दूसरों  को  जल

 बेचता  है  और  अन्य  छोटे-छोटे  कृषकों  को  पानी  बेचता  उनके  पास

 निबेश  करने  के  लिए  धन  नहीं  वे  क्या  करेंगे  ?  वे  अपनी  भूमि  इन
 धनादूय  व्यक्तियों  को  पट्टे  पर  दे  यदि  आपके  पास  धन  है  और

 आपके  पास  कुछ  भूमि  है  तो आप  जाएं  और  एक  मिनी

 संयंत्र  लगाएं  या  टयूबबैल  सम्पूर्ण  भूमिगत  जल  का  दोहन  कर

 और  इसे  और  यदि  अन्य  व्यक्ति  आपके  जल  को  शेयर  करना

 चाहते  हैं  तो  आप  उन्हें  अपनी  भूमि  पट्टे  पर  देने  के  लिए  मजबूर
 इस  प्रक्रिया  विवाद  उत्पन्न  हो  जाता  अब  प्रवृत्ति  इसके  विपरीत

 भूमिं  का  सम्पूर्ण  केन्द्रीकरण  फिर  से  हो  रहा  नई  आर्थिक

 नीति  का  दूसरा  महत्वपूर्ण  पहलू  अबमृदा  और  सतही  जल  की  समुचित
 आयोजना  और  प्रबंधन  पर  बल  देना  होना

 मेरा  तीसरा  मुद्दा  विज्ञान  और  प्रौद्यागिकी  के  विकास  का  विज्ञान
 और  प्रौद्योगिकी  में  असीम  विकास  हुआ  लेकिन  हमें  इस  विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  अपने  लोगों  के  लाभ  के  लिए  करना  है
 और  कृषि  क्षेत्र  लाभ  का  जोर  सीमांत  और  मध्यम  दर्जे  के

 किसानों  को  देने  पर  होना  हमारी  नीति  इस  दृष्टिकोण  के  दायरे

 में  होनी  75  प्रतिशत  से  अधिक  उनको  किस  तरह
 लाभान्वित  किया  उस  पर  हमारी  नीति  का  जोर  होना

 लेकिन  नई  आर्थिक  नीति  और  कृषि  नीति  1992  का  बल  किस  पर
 बे  लोगों  का  ध्यान  किए  बिना  प्रौद्योगिकी  और  निवेश  को  आमंत्रित  कर

 रहे  इस  प्रक्रिया  से  सम्पूर्ण  ग्रामीण  सीमांत  और  मध्यम

 कृषक-वर्ग  बरबाद  हो  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंबहुत  अधिक  बेरोजगारी
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 इसीलिए  इस  सभा  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  ऐसी  प्रौद्योगिकी  अपनाई

 जानी  चाहिए  जिसे  सीमान््त  और  मध्यम  दर्जे  का  कृषक-वर्ग  इसे

 अपना

 *
 यह  कम  लागत  वाली  प्रौद्योगिकी  होनी  यह  श्रम  प्रधान

 प्रोद्योगिकी  होनी  हमारे  कृषि  संबंधी  क्षेत्र  को  बढ़ावा  देने  के लिए

 श्रम  कम  लागत  बाली  क्षेत्र  विशेष  प्रौद्योगिकी  पर  हमें  बल  देना

 अगला  मुद्दा  सहकारी  और  सेवा  समिति  की  स्थापना  के  बारे  में

 इसे  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  चूंकि  यदि  कृषक  बर्ग  के

 अधिकत्तर  हिस्से  को  ब्रहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  निजी  बड़े  औद्योगिक

 घरानों  से  मुकाबला  करना  तो  किस  प्रकार  बे  प्रतियोगिता

 करने  में  कैसे  सक्षम  हो  पायेंगे  2  सहकारी  समितियां  और  सेवा

 समितियां  ही  उनका  मुकाबला  कर  सकती  यदि  मध्यम  और

 सीमान्त  किसान  को  अपनी  जोतों  को  इकट्ठा  करने  के  लिए  प्रोत्साहित

 किया  जाता  तो  इससे  इस  कार्य  में  सहायता  चकबंदी  एक़
 अन्य  बात  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  की  भूमि  की  चकबंदी

 उनकी  इच्छा  से  होनी  यदि  वे  सहकारी  समितिया  और  सेवा

 समितियां  बनाते  हैं  और  यदि  सरकार  उन्हें  ऋण  तथा  अन्य

 जिसमें  बिजली  आदि  भी  शामिल  की  सहायता  प्रदान  करती  है  तो

 ये  समितियां  देश  के  अधिकतम  के  लिए  फायदेमंद  हो  सकती
 हमारे  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  तथा  बड़े  औद्योगिक

 जो  कृषि  क्षेत्र  मे ंअपने  पांव  जमा  रहे  करते  का  मुकाबंला  कर  सकते

 मेरा  अगला  मुद्दा  विषणन  और  प्रसंस्करण  सुविधाओं  से  संबंधित

 ये  सुविधाएं  होनी  विपणन  और  प्रसंस्करण

 सुविधाएं  स्थापित  की  जानी  चाहिए  और  सरकार  को  ग्रामीण  क्षेत्रों

 कृषिं  क्षेत्र  में विषणन  और  प्रसंस्करण  सुविधाओं  की  स्थापना  को  बढ़ाया

 देना

 अगला  मुद्दा  कृषि  के  सम्बंध  में  जैब-प्रौद्योगिकी  तथा  अन्य

 प्रौद्यागिकियों  के  विकास  के  बारे  में  है  और  ये  प्रौद्योगिकयां  किसानों  को

 कैसे  दी  जा  सकती  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  कि  नाम  तो  किसानों  का

 हो  और  ये  प्रौद्योगिकियां  दे  दी जाए  समृद्ध  कृषकों  या  भू-मालिकों
 लेकिन  ये  प्रौद्योगिकियां  मध्यम  और  गरीब  कृषकों  को  दी  जानी

 इस  मुद्दे  पर  सरकार  को  ध्यान  देना  अतः  निजी  निवेश

 के  बजाय  सरकारी  निवेश  किया  जाना

 सभा  में  सूखा  और  बाढ़  पर  चर्चा  के  दौरान  माननीय

 प्रधानमंत्री  ने  भी कुछ  घोषणा  की  लेकिन  मेरे  विचार  से  उसे  उस

 पर  एक  व्यापक  दृष्टिकोण  और  व्यापाक  बिचार  किया  जाना

 व्यपाक  स्तर  पर  एक  नई  कृषि  नीति  बनाई  जानी

 ऋण  एक  अन्य  समस्या  यदि  आप  कृषि  को  बढ़ाया  देना  चाहते

 है  तो  कृषकों  को  ऋण  उपलब्ध  किया  जाना  लेकिन

 बैंक  रिपोर्ट  के  बाद  प्राथमिकता  बाले  क्षेत्र  के  जिसमें  कृषि  क्षेत्र
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 शामिल  कुल  ऋण  का  केवल  20  प्रतिशत  कृषि  के  लिए  निर्धारित

 किया  गया

 कृषि  क्षेत्र  को  दिए  जाने  वाले  ऋण  में  कमी  आ  रही  निवेश

 कम  हो  रहा  यहां  तक  कि  ऋण  भी  नहीं  दिया  जाता

 बिना  ऋण  के  एक  कृषक  के  लिए  फसल  उगाना  असंभव  है  चूंकि
 प्रत्येक  फसल  के  लत्लिए  उच्च  निबेश  अनिवार्य  सयुकत  मोर्चा  सरकार

 ने  बहुत  साहसी  कदम  उठाया  उन्होंने  उर्वरक  पर  राजसहायता  देना

 फिर  शुरू  किया  है  जो  कि  नरसिम्हा  राव  सरकार  ने  बन्द  कर  दिया

 आठवीं  योजना  मध्यावधि  मूल्याकंन  रिपोर्ट  में  आप  देखेंगे  कि  यह

 हमारा  दस्ताबेज  नहीं  यह  पूर्व  सरकार  के  दस्तावेज  हुआ  यह

 था  यूरिया  का  मूल्य  बहुत  कम  राजसहायता  वापिस  लेने  के  बाद

 पोटाशियम  तथा  फास्फेटिक  उर्वरक  का  उपयोग  कम  हुआ
 जिसके  फलस्वरूप  कृषि  क्षेत्र  मे ंकाफी  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हो

 अब  रूख  यदल  गया  संयुक्त  मोर्चे  को  सरकार  के  सत्ता  में  आने

 के  बाद  उन्होनें  उबंरकों  पर  राजसहायता  की  घोषणा  उन्होंने

 उरब॑रकों  पर  फिर  से  राजसहायता  शुरू  कर  दी  मैं  इसके  लिए  उन्हें

 धन्यवाद  देता

 आप  कृषि  में  जो  कुछ  भी  विकास  लाना  चाहते  उसके  श्लिए

 निवेश  को  आवश्यकता  अतः  निवेश  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  और

 सरकार  के  सुनियोजित  निवेश  से  किया  जाना  इस  मामले  में

 दिशा  उल्टी  श्री  नरसिम्हा  शत  के  समय  के  दौरान  मंत्रियों  द्वारा  और

 सरकार  में  ऊंचे  पदों  पर  असीन  लोगों  द्वारा  हजारों  करोड़  रुपये  का

 दुरूपयोग  तथा  गबन  कर  थे  सब  एक  दुसरे  से  जुड़े  हुए  कोई

 भी  देश  और  गरीब  लोगों  के  विकास  पर  ध्यान  नहीं  केबल  कह

 दिया  जाता  है  परन्तु  किया  कुछ  नहीं  ये  मुख्य  क्षेत्र  हैं  जिसपर

 बतल  दिया  जाना  ये  बे  क्षेत्र  हैं  जिनकी  1992  की  कृषि  संबंधी

 नीति  में  अनदेखी  कर  दी  गयी  यदि  इस  पर  उचित  ध्यान  नहीं  दिया

 गया  तो  मुझे  डर  है  कि  भविष्य  में  यह  देश  एक  रिपख्लिकਂ  बन

 बासमती  चावल  या  अन्य  समुद्री  खाद्य  पदार्थों  निर्यात  से

 हमें  क्या  मिलता  इसमें  क्या  सच्चाई  1994  हमने  184

 मिलियन  टन  के  खाद्यान्नों  का  रिकार्ड  उत्पादन  किया  यदि  कृषि
 क्षेत्र  मे ंऔसत  विकास  दो  प्रतिशत  जैसा  कि योजना  आयोग  और

 विशेषज्ञों  ने  बताया  तो  शताब्दी  के  अन्त  तक  खाद्यान्नों  के  सम्बंध

 में  हमारो  आवश्यकता  लगभग  210  मिलियन  टन  हमारा

 उत्पादन  196  मिलियन  टन  शताब्दी  के  अन्त  तक  14  मिलियन

 टन  खाद्यान्नों  की  कमी  हो  हमें  इस  महत्त्वपूर्ण  क्षेत्र  पर  उचित

 ध्यान  देना  इस  सदन  और  सरकार  को  एक  व्यापक  नई  कृषि  नीति

 सभा  के  समक्ष  लाने  की  मेरी  सिफारिश  जिससे  देश  के  कृषि  वर्ग  के

 अधिकतम  भाग  को  लाभ  जिसमें  सीमान्त  और  मध्यम

 कृषकों  को  लाभ  जिससे  हमारे  देश  की  अर्थव्यबस्था  को  फायदा

 जिससे  करोड़ों  ग्रामीण  लोगों  की  समृद्धि  जिससे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 रोजगार  के  अवसर  उत्पन्न  जिससे  देश  की  कृषि  को  बढ़ावा  मिले

 और  जिससे  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  हमले  के  विरुद्ध  भारतीय  कृषकों

 की  रक्षा  हो
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 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :-

 कि  यह  सभा  सरकार  से  आग्रह  करती  है  कि  वह

 भारतीय  कृषि  और  कृषकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  और

 उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  नई  नीतिਂ

 श्री  छत्रपाल  सिंह  :  सभापति  अभी  जो  बसु
 साहब  ने  आधुनिक  कृषि  नीति  की  बात  की  वह  समय  के  हिसाब
 से  उचित  पिछली  सरकार  में  भी  इस  कृषि  नीत  पर  चर्चा  चली

 उसको  लागू  करने  की  बात  की  गई  थी  परंतु  पिछली  सरकार  ने  केबल

 देश  को  धोखे  में  रखने  का  काम  किया  कृषि  नीति  पर  कोई  भी

 कारगर  कदम  उठाने  का  काम  नहीं  अभी  मेरे  भाई  बसु  साहब

 भूमि-सुधार  संबंधी  मामलों  के  बारे  में  बात  कर  रहे  यह  सही  है
 कि  अभी  भी  इस  देश  में  पचास  सात्त  की  आजादी  के  बाद  भी  भूमि

 सुधारों  को  लागू  नहीं  किया  सीलिंग  एक्ट  जो  लागू  किया  गया

 केवल  छोटे  किसानों  तक  ही  लागू  किया  गया  यदि  आप  उत्तर

 प्रदेश  में  तराई  में  जाएं  या  बिहार  में  जाएं  या  पश्चिम  बंगाल  या  उड़ीसा
 में  आप  जाएं  तो  देखेंगे  कि  लोगों  के  पास  क़ई-कई  हजार  एकड़  के

 फार्म  उपलब्ध  उन्होंने  बेनामी  जमीनों  पर  अपने  फार्म  बना  रखें

 उनके  ऊपर  कोई  सीलिंग  एक्ट  लागू  नहीं  किया  रहा  है  और  छोटे

 किसान  जो  केवल  अपने  हाथ  से  खेती  करते  बह  दिन-प्रलिदिन  और

 छोटे  होते  जा  रहे  खेती  ही  किसान  की  आजीविका  का  साधन  है
 और  यह  उसके  बेटों  में  बंटती  जा  रही  है  जिससे  बहांल  बेराजगारी  और

 बढ़ती  जा  रही  अभी  इस  बिल  से  पहले  बेरोजगारी  के  बिल  पर  चर्चा

 हो  रही  सही  मायनों  में  बेराजगारी  को  दूर  किया  जा  सकता  है  अगर

 इस  देश  में  सीलिंग  एक्ट  के  बाद  फालतू  पड़ी  भूमि  को  और  वेस्ट-लैंड

 को  सही  मायने  में  बेराजगार  लोगों  में  बांट  दिया  इससे  भी  एक

 बहुत  बड़ा  बेरोजगार  तबका  उसको  हम  रोजगार  दे  सकते  यह
 मेरा  मत  अभी  इस  देश  का  दुर्भाग्य  है  कि  82  प्रतिशत  किसानों  के

 पास  केवल  पास  प्रतिशत  भूमि  है  और  ।8  प्रतिशत  के  पास

 पास  प्रतिशत  भूमि  इस  देश  के  जो  बहुसंख्या  मे  किसान  उनके

 पचास  केवल  पचास  प्रतिशत  भूमि  है  और  जो  भूमि  के  नाम  पर  यहां

 पूंजीपति  इकट्ठे  हो  गए  उन  पर  केवल  18  प्रतिशत  हैं  और  उनके

 पास  इस  देश  की  कृषि  योग्य  भमि  मं  से  पयास  प्रतिशत  भूमि  आज

 जो  टोटल  क्षेत्रफल  हमारे  देश  का  उसमें  से केबल  32  प्रतिशत  भूमि
 पर  हम  खेली  कर  पा  रहे  हैं  और  उसमें  से  भी  केबल  14  प्रतिशत  भूमि
 हमारे  पास  सिंचित  भूमि  के  नाम  पर  है  और  बाकी  भूमि  पर  असिंचित

 खेती  हो  रही  भगवान  के  नाम  पर  हम  खेती  कर  रहे  हम  अभी

 इस  देश  के  किसान  को  सिंयाई  के  साधन  उपलब्ध  नहीं  करा  पाए

 इस  देश  में  सही  मायने  में  सरकार  ने  कैनाल  सिस्टम  उपलब्ध  कराया

 शारदा  दूसरी  नहरों  स ेऔर  भाखड़ा  से  उसके  द्वारा  सिंचाई  होता

 है  और  किसानों  ने  जो  अपना  ट्यूब-वैल्स  का  निजी  तरीका  डैबलप

 किया  उसके  द्वारा  खेतों  होती  है  परंतु  सीलिंग  की  जो  सीमा  दोनों

 ही  सिंचाई  की  भूमि  पर  बराबर  इसके  बारे  में  भी  आने  बाली  कृषि
 नीति  में  कहीं  न  कहों  बियार  किया  जाना  चीहिए  कि  जो  किसान  अपने  निजी

 साधनों  से  सिंयाई  कर  रहे  हैं  और  जो  किसान  सरकारी  साधनों  से  सिचाई

 कर  रहे  उसके  सीलिंग  एक्ट  में  कहीं  न  कहीं  अंतर  रखना
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 यह  देश  साधनों  से  भरा  पड़ा  यहां  पर  कितना  सारा

 बारिश  का  पानी  बाढ़  के  नाम  पर  लोगों  का  विनाश  करके  समुद्र  में  चला

 जाता  है  लेकिन  हम  इस  देश  की  भूखी-प्यासो  जमीन  को  पिला  नहीं

 पाते  हैं  क्योंकि  उस  पानी  को  बारिश  के  दिनों  में  हमने  संचय  करने  का

 कोई  प्रबंध  नहीं  किया  इस  देश  में  सरकारें  आईं  और  किसानों

 के  नाम  पर  लोगों  ने  नारे  दिए  परंतु  किसानों  का  भला  किसी  भी  सरकार

 में  नहीं  मैं  यह  बात  भी  कहना  याहूंगा  कि  इस  माननीय  सदन

 में  ज्यादातर  सदस्य  किसानों  के  बोट  तो  लेकर  आते  हैं  परंतु  किसानों

 दी  बात  यहां  करना  भूल  जाते

 लोकसभा  में  जिनले  सदस्य  चुनकर  आए  उनमें  से  पांच  प्रतिशत

 ऐसे  जो  श्हारी  क्षेत्रों  से  हैं  और  बाकी  95  प्रतिशत  किसान  के  क्षेत्र

 से  इतना  होने  पर  भी  आज  तक  किसानों  के  लिए  लाभकारी

 योजनायें  नहीं  बनाई

 जहां  तक  बीज  का  प्रश्न  किसानों  को  बहुत  अच्दे  बीज  नहीं

 उपलब्ध  कराए  जाते  हैं  और  अगर  अच्छे  बीज  दिए  जाते  तो  ऊंचे

 मूल्य  पर  दिए  जाते  देश  में  मल्टीनेशनल  कंपनियां  आ  रही  जो

 बैंगन  और  टमाटर  के  बीज  उपलब्ध  करा  रही  हैं  और  उनकी  कीमत

 सुनकर  आपको  अचम्भा  उनकी  कोमत  दो  हजार  रुपए
 चार  हजार  रुपए  किलो  यहां  तक  सुनने  में  आया  कीमत  5-6

 हजार  रुपए  से  लेकर  ।8  हजार  रुपए  तक  भी  उसमें  भी  यह  है  कि

 वे  बीज  दोबारा  किसान  अपने  खेल  में  नहीं  बो  सकता  हर  बार

 उसको  नया  बोज  खरीदना  इस  क्षेत्र  में  भी  हमारे  कृषि  वैज्ञानिकों

 ने  कोई  अच्छा  बीज  हमको  नहीं  दिया  पहले  कृषि  वैज्ञानिकों  की

 मेहनत  की  वजह  से  देश  में  हरित  क्रान्ति  आई  परन्तु  हरित  क्रान्ति

 के  बाद  इस  देश  में  उस  क्षेत्र  में बहुत  उन्नति  नहीं  को  गई

 अभी  माननीय  श्री  फर्टिलाइजर  की  बाल  कह  रहे

 आज  भी  देश  में  पोटाश  100  रुपए  मंहमा  इम्पोर्ट  किया  जाता  सुपर
 फास्फेट  90  प्रतिशत  इम्पोर्ट  किया  जाता  है  और  केवल  ।0  प्रतिशत

 इस  देश  में  खपफ्त  ही  अपने  कारखानों  में  पैदा  की  जाती  नैफ्था  यूरिया
 के  लिए  बेसिक  आइटम  इसको  भी  हम  इम्पोर्ट  कर  रहे  सही

 मायनों  में  देखा  तो  हम  अभी  तक  फर्टिलाइजर  कई  क्षेत्र  में

 स्वावलम्बी  नहीं  हो  पाए  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  अपने  आपको

 किसानों  का  मसीहा  बताते  सही  मायनों  में  उन्होंने  घोषणा  की  कि
 हर  कटटे  पर  100  रुपए  में  कम  कर  रहे  लेकिन  50  रुपए

 ही  किसानों  को  लाभ  इस  देश  के  किसानों  को  सौ  रुपए  का  लाभ

 नहीं  हुआ  और  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी की  घोषणा  धरी  की  धरी  रह  गई

 और  बे  इस  देश  के  ट्रेडर  के  सामने  झुक  इस  देश  का  ट्रेडर  इस

 देश  के  किसानों  को  लूट  रहा  स्थिति  यह  भी  हों  रही  फर्टिलाइजर
 में  ऐसे  तत्व  मिला  दिए  जाते  जिनमें  कृषि  को  कोई  फायदा  नहीं  होता

 मिलायटी  खाद  किसानों  को  दी  जा  रही  मैं  यह  कहना  चाहता

 हूं  कि  कृषि  नीति  में  ऐसा  कोई  भी  प्रावधान  नहीं  जो  मिलाअटी  खाद

 देने  वाले  को  सजा  दे  सके  या  उसकी  फर्म  बन्द  कर  दी  गई  हो  या  उसकी

 फैक्ट्री  बन्द  कर  दी  गई  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  आने  बाली

 कृषि  नीति  में  निश्चिल  रूप  से  इसका  प्रावधान  होना
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 जहां  तक  किसानों  की  फसल  का  मामला  है  किसानो  कींफसल

 आपदाओं  में  खत्म  हो  जाती  लेकिन  उसको  कुछ  नहीं  मिलता

 अभी  आन्श्र  प्रदेश  में  तूफान  चक्रधात  यहां  धान  की

 फसल  चली  लेकिन  उसको  कोई  पेसा  मिलने  बाला  नहीं  अगर

 मुआवजा  मिलेगा  तो  सो  रुपए  एकड़  या  दो  सौ  रुपए  एकड़
 ॥

 इससे  जयादा  मिलने  वाला  नहों  इसलिए  जो  राजस्व  नियम  बनाए

 गए  उनमें  भी  मेरे  विचार  से  सुधार  किया  जाना  इसलिए  इस
 देश  में  फसल  मारी  जाती  तो  उसको  पूरी  फसल  का  मूल्य  मिलना

 इसलिए  इस  देश  में  फसल  बीमा  योजना  लागू  करमसा  बहुत
 आवश्यक  अगर  फसल  बीमा  योजना  लागू  की  गई  तो  आज

 आन्ध्र  प्रदेश  के  किसानों  के  साथ  न्याय  होता  और  उनको  निश्चित  रूप

 से  फसल  का  दाम  मिल  गया

 जहां  तक  कृषि  की  उपज  के  मूल्य  का  मामला  इसके  बारे  में

 तो  इससे  ज्यादा  अन्याय  मेरे  विचार  से  किसी  क्षेत्र  में  नहीं  किया  जाला

 कृषि  मूल्य  में  आज  लक  किसानों  को  पिछले  50  सालों  में  न्याय

 नहीं  मिला  जब  कोई  चीज  कही  पर  उत्पादित  होती  तो  हम
 उसका  लागत  मूल्य  और  उसका  बेसिक  मूल्य  नहीं  लगाते  जबकि

 कारखाने  में  उसकी  कैपिटल  मनी  और  रनिंग  मनी  को  गिना  जाता

 अगर  हम  किसान  को  कैपटिल  मानें  उसकी  भूमि  लेकिन  उसका

 ब्याज  नहीं  लगाया  जाता  किसानो  के  केस  में  रनिंग  लागत  आता

 है  और  यदि  उसका  टोटल  लगाया  तो  आज  तक  कोई  भी  सरकार
 किसान  को  नौकरी  का  दाम  भी  नहीं  दे  पाई

 अभी  गन्ने  के  मूल्य  के  बारे  में  बात  कही  इख  देश  में  आज

 लक  ऐसी  कोई  नीति  नहीं  बनी  जो  मिल-मालिकों  के  खिलाफ

 कार्रवाई  कर  जो  उनकी  फसलें  लेकर  पैसा  नहीं  देले  इस  देश
 में  ऐसा  कोई  व्यक्ति  नहीं  कोई  बैंक  नहीं  जो  बिना  ब्याज  से  पैसा

 देता

 किसान  को  अपनी  फसल  देने  के  6  महीने  तक  और  कभी

 साल-दो  साल  तक  भी  ब्याज  की  तो  बात  ही  क्या  मूलधन  भी  नहीं

 मिलता  मैं  चाहता  हूं  कि  कृषि  नीति  में  यह  भी  शामिल  किया  जाए
 कि  अगर  कोई  उद्योगपति  या  मिल-मालिक  जो  भो  किसान  की  फसल

 लेता  है  और  दाम  एक  महीने  के  अंदर  या  समय-सीमा  के  अंदर  नहीं

 देता  है  तो  किसान  को  बैंक  की  दर  पर  ब्याज  मिलना  यह  भी

 प्रावधान  कृषि  नीति  में  होना

 अब  मैं  कृषि  ऋण  की  बात  कृषि  ऋण  किसान  को  बहुत
 कम  मिलता  हमारे  नेशनलाइज्ड  बैंक  कृषि  क्षेत्र  में  केबल  ।6

 प्रतिशल  ऋण  देते  हैं  बाकी  का  84  प्रतिशत  ऋण  या  तो  शहरी  क्षेत्रों

 में  देते  रहे  हैं  या  उद्योगों  को  देते  रहे  हैं  और  बात  हम  कर  रहे  हैं  कि

 इस  देश  के  किसानों  का  उत्थान  कैसे  किया  अगर  कोई  फैक्टरी

 मालिक  ऋण  लेकर  फैक्टरी  लगाना  चाहता  है  तो  उसको  केवल  मशीनें

 ही  गिरजी  रखी  जाती  हैं  जबकि  किसान  को  ऋण  दिया  जाता  है  तो

 उसका  ट्रैक्टर  ही  नहीं  उसकी  भूमि  भी  गिरबी  रखी  जाती  है  और  अगर

 बह  ऋण  अदा  नहीं  कर  पाता  है  तो  उसका  ट्रैक्टर  तहसीरन  में  खींच

 कर  लाया  जाता  इस  तरह  का  अन्याय  किसान  के  साथ  हो-रहा
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 का  चैसिस  मोर्टगेज  या  गिरबी  नहीं  रखा  जाता  इसलिए  में
 चाहला  हूं  कि  यह  जो  अन्याय  किसान  के  साथ  हो  रहा  है  आने  चयाली

 कृषि  नीलि  में  गुणदोष  के  आधार  पर  सरकार  को  उस  पर  भी  विचार
 करना

 बागवानी  इस  देश  में  ऐसा  साधन  है  जिससे  किसान  के  जीबन-स्तर
 को  ऊपर  उठाया  जा  सकता  है  |*बागबानी  के  क्षेत्र  मे ंसरकार  किसान
 को  लाना  तो  चाहती  है  लेकिन  ऐसी  कोई  सुविधा  देने  के  लिए  लेयार
 नहीं  है  जो  उसे  इस  क्षेत्र  की ओर  आकृष्ट  कर  एक  बागवानी
 बोर्ड  बना  था  लेकन  उसका  दफ्तर  हरियाणा  में  बना  दिया  गया
 उस  समय  जाखड़  साहब  मंत्री  किसानों  को  उस  बोर्ड  के  बारे  में  पता

 ही  नहीं  है कि  इस  तरह  को  कोई  बोर्ड  भी  है  जो  उनके  हिलों  के  लिए
 कार्य  कर  रहा  किसानों  का  उस  बोर्ड  के  साथ  कोई  सम्पर्क  ही  नहीं

 मैं  चाहता  हूं  कि  उस  बोर्ड  उसके  कार्यों  का  प्रयार  भी  होना

 चाहिए  जिससे  किसानों  को  बोर्ड  की  योजनाओं  के  बारे  में  पता  चल

 दिल्ली  की  मंडियों.में  किसानों  द्वारा  उत्पादित  फल  और  सब्जियां

 कैसे  उनका  निर्यात  किसान  बाहर  कैसे  इसके  तरीके  भी
 .  किसान  को  बलाए  जाने  अमरूद  या  यीकू  की  फसल

 जब  बाजार  में  ती  है  होती  फिसान  की  लुटाई  शुरू  हो  जाती  दिल्ली

 की  मंडियों  में  जब  आम  आता  है  तो  किसान  को  तो  10  रुपये  किलो

 पर  मिलते  हैं  लेकिन  खरीदार  से  30  रुपये  किलो  लिये  जाते  दो  रुपये

 किलो  का  यीोकू  20  रुपये  किलों  कबता  बीच  में  सब  बिचौलिये

 खा  जाते  हैं  ओर  किसान  को  सही  दाम  नहीं  मिलते  नयो  कृषि  नीति

 में  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  जिस  दाम  पर  किसान  का

 उत्पादन  कंज्यूमर  को  मिल  रहा  है  उसका  85  प्रतिशत  दाम  किसान  को

 ट्रेडर  जो  तोन  चार  दस  गुना  दाम  बना  रहा  हैं  नयी

 नीति  में  उसको  रोकने  की  व्यवस्था  होनो

 कृषि  उपज  को  बिक्री  में  बड़ा  दोष  मैंने  दिल्ली  की  मंडियों  में

 देखा  है  कि  किसान  भाड़े  पर॑  ट्रेक्टर  लेकर  आलू  या  कृषि  उपज  लाता

 है  या  प्याज  लाता  है  तो  व्यापारी  जो  उसको  खरीदले  हैं  ये  एक

 अंडर-हैंड  रखते  हैं  और  किसानों  को  कहले  हैं  कि  तुम्हारी  कृषि  उपज

 इस  भाव  बिक  रहो  नि

 उसको  पता  ही  नहीं  होता  क्योंकि  मंडी  में  बोली  हुई  इस

 सरकार  की  नाक  के  नीचे  यह  सब  हो  रहा  बड़े  शर्म  की  बात  यह

 है  कि  आजादपुर  मंडी  जो  कि  उत्तर  भारत  की  प्रमुख  मंडियों  में  से

 सबसे  बड़ी  लूट  का  घर  किसान  का  यह  इसमें  सुधार  होना

 अगर  यहां  कृषि  मंत्री  होते  और  ये  सब  नोट  करते  तो  इन  कमियों  को

 दूर  किया  जा  सकला

 श्री  रधुअंश  प्रसाद  सिंह  :  हम  इसे  दूर  कर  रहे

 श्री  छत्रपाल  सिंह  :  आप  इसे  दूर  कर  रहे

 आज  हम  चावल  कम  निर्यात  कर  रहे  हम  कृषि  नीलि  की  बात

 कर  रहे  हैं  लेकिन  कृषि  निर्धात  के  बहे  में  किसानों  को  कोई  प्रोत्साहन

 महीों  दे  रहे  आज  चाअल्  किसान  मिर्याल  नहीं  कर  रहा  केवल
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 ट्रेडस॑  कर  रहे  किस्त्नन  से  खरीदा  हुआ  चावल  प्रोसेस  करने  के  बाद
 चांद  ताजमहल  मा्का  और  लाल  किला  ब्रांड  का  नाम  उसे  दिया
 जाता  हमने  किसान  के  नाम  का  कोई  ब्लांड  नहीं  सुना  किसान

 कही  लाइसेंस  मांगने  जाता  है  तो  यहां  के  ब्यूरोक्रैट्स  किसानों  का

 लाइसेंस  देने  का  काम  नहीं  किसानों  की  सोसायटियों  को  लाइसेंस
 मिले  ओर  किसान  सीधे  अपनी  उपज  को  निर्यात  करने  का  लाइसेंस  मांगे
 तो  वह  उसे  असानी  से  मिल  ऐसी  व्यवस्था  भी  कहीं  क़षि  नीति

 में  होनी
 |

 में  इसके  साथ  कुछ  सुझाव  भी  देना  चाहता  अभो  इस  देश  में

 बहुत  से  मे ंयकबंदी  नहीं  मैं  उत्तर  प्रदेश  आता  वहां
 चकबंदी  चकबंदी  करने  के  बाद  किसान  की  भूमि  एक  जगह  आईं
 लो  उसने  अपने  सिंचाई  के  साधन  खड़े  किए  और  उसे  असानी  हो
 उसे  ।0  खेतों  में  नहीं  जाना  अगर  पूरे  देश  में  चक्कबंदी  का  काम

 सुचारू  रूप  से  और  जल्दी  हो  सकेगा  लो  इस  देश  में  निश्चित  रूप  से

 कृषि  भूमि  का  सुधार  होगा  और  उपज

 दूसरा  एक  बड़ा  सैक्टर  बेरोजगारी  का  देश  में  वेस्ट  लैंड  पड़ी

 हुई  कभी  ट्रेन  से  गुजरे  तो आपको  10  किलो  मीटर  के  टुकड़े  बेकार

 पड़े  उनमें  खेती  नहीं  हो  रही  उसे  कोई  करने  वाला  नहीं
 हांलाकि  यह  स्टेट  सबजैक्ट  है  अगर  इसे  सम्मिलित

 बेरोजगारों  10  या  ।5  एकड़  भूमि  एलॉट  कर  देंगे  और  पांच  साल
 तक  सहायता  के  रूप  में  कुछ  और  पैसा  देंगे  तो  उनको  दोहरा  लाभ

 इससे  बेरोजगारों  को  रोजगार  मिलेगा  और  युगों  से  कृषि  योग्य

 भूमि  जो  कि  यूं  ही  बेकार  पड़ी  है  जहां  उपज  नहीं  हो  रही  बहा  उपज

 होने  लगेगी  और  पर्यावरण  जो  कि  खराब  हो  रहा  उसमें  भी  सुधार

 बसु  साहब  परचेज  कैपेसिटी  के  बारे  में  जिक्र  कर  रहे  इस
 संदर्भ  में  मे ंकहना  चाहूंगा  कि जब  तक  गांव  के  लोगों  को  खरीद  की
 शक्ति  नहीं  इस  देश  में  कोई  भी  नहीं  बढ़  गांव
 में  हर  चीज  का  उपभोग  होता  हैवी  इंडस्ट्रीज  को  आप  छोड़

 लघु  उद्योगों  में  जो  चीजें  बन  रही  हैं  जैसे  कि
 ब्लेड  ओर  दूसरी  जो  चीजें  बन  रही  उनका  ज्यादातर  उपयोग

 देहात  में  होता  इसलिए  देहात  क॑  आदमी  को  जब  तक  परचेज
 कैपेसिटी  नहीं  बढ़ेगी  ये  इंडस्ट्रीज  आगे  नहीं  चल  अगर  इंडस्ट्री
 को  बढ़ाना  है  तो  गांव  के  लोगों  को  परचेज  केपेसिटी  वह  तय

 बढ़ेगी  जब  कृषि  की  उन्नति  होगी  और  किसानों  को  अपनी  उपज  कं

 अच्छे  दाम  उसको  समय  पर  खाद  और  पानी  मिल्लेगा  तथा

 सही  मायने  में  शोषण

 मैं  ये  सुझाव  देले  हुए  अपनी  बाल  समाप्त  करता  बसु  साहय

 ने  कृषि  नीति  को  समय  के  अनुसार  दिया  उसमें  अपनी  बात  को

 सम्मिलित  करते  हुए  अपनी  बात  समाप्त  करता

 श्री  रमेश  चेन्निसला  :  सभापति  सबसे  पहले  में  इस
 सभा  के  समक्ष  इस  महत्त्यपूर्ण  विषय  को  लाने  के  लिये  अपने  विशिष्ट

 एवं  साननीय  मित्र  श्री  बसु  को  धन्यथाद  देना  चाहता
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 कृषि  भारतीय  अध॑व्यवस्था  का  मेरूदण्ड  अभी  भी

 कृषि  भारत  की  दो-लिहाई  आबादी  के  लिये  रोजगार  और  आमदनी  का

 साधन  बनी  हुईं  हम  कृषि  के  विकास  के  बिना  वास्तविक  आर्थिक

 विकास  प्राप्त  नहीं  कर  लोगों  का  जीवन-स्तर  सुधारने  और

 गरीबी  दूर  करने  के  लिए  कृषि  का  विकास  अत्यन्त  आवश्यक  यदि

 आप  खाद्य  सुरक्षा  सुनिश्चित  करना  चाहते  तो  इसमें  कृषि  विकास  "

 एक  महत्त्वपूर्ण  कारक  यदि  भारत  के  निर्यातों  का  ब्यौरा  देखें  तो  हम

 पायेंगे  कि  भारत  का  कृषि  निर्यात  हाल  के  वर्षों  में  निश्चित  रूप  से  बढ़ा
 ह

 आप  यीन  को  देखिये  जिसकी  जनता  कृषि  पर  आधारित  है  और

 कृषि  प्रधान  देश  यहां  गत  साल  या  आठ  बच्षों  में  उद्योग  और  निर्यात

 का  काफी  बिस्तार  हुआ  ऐसा  कृषि  में  क्रांति  के कारण  हुआ
 इसलिए  कृषि  पर  आधारित  हर  अर्थव्यवस्था  को  कार्य  निष्पादन  अच्छा

 होना  कृषि  विकास  के  बिना  हम  सामाजिक  न्याय  और  आर्थिक

 विकास  प्राप्त  नहीं  कर
 ह

 भारत  अभी  उदारीकृत  अर्थव्यवस्था  के  दौर  में  हमें

 चविश्वव्यापी  अर्थव्यवस्था  कायम  करनी  हमने  उदार  अथंव्यबस्था

 अपना  ली  बाजार  में  अपनी  पहुंच  इसके  लिये  हमें  निश्चित

 रूप  से  रणनीति  बनानी  सरकार  कोਂ  और  अधिक  निर्यातोन्मुखी
 कार्यक्रम  अपनाने  चाहिये  जो  भारतीय  कृषकों  को  अधिक  उपज

 हासिल  करने  में  सहायक  हों  और  इससे  व्यापक  आधार  पर  कृषि  के

 विकास  को  बढ़ावा  यह  भारतीय  अर्थ-व्यवस्था  को  विकास-दर

 बढ़ाने  हेतु  आवश्यक

 मुझे  यह  नोट  करते  हुए  प्रसन्नता  हो  रही  है  कि  खाद्यान्न  के  बारे

 में  भारत  आत्म-निर्भर  हो  गया  इसके  पहले  अधिकांश

 और  अन्य  वस्तुओं  पर  निर्भर  हम  कई  विकसित  देशों  की  दया  पर

 निर्भर  मेरे  मित्र  श्री  बसु  कुछ  भी  भारत  कांग्रेस  सरकार  द्वारा  «

 अपनायी  गयी  नीतियों  एवं  कार्यक्रमों  के कारण  ही  खाद्यान्न  के  मामले

 में  आत्म-निर्भर  हुआ  भारत  में  गरीबी  मैं  इससे  सहमत

 हमारी  जनसंख्या  अधिक  तेजी  से  बढ़े  रही  भारत  ने  कृषि  के

 बिकास के  क्षेत्र  में  बहुत  कुछ  हासिल  किया  अब  हम  विकसित

 देशों  की  मेहरबानी  पर  निर्भर  नहीं  हम  आत्म-निर्भर  इसके  लिये

 मसेहनतकश  जनता  ओर  भारतीय  किसानों  की  प्रशंसा  को  जानी

 उन्होंने  बहुत  कार्य  किया  है  और  उन्हें  बधाई  दी  जानी

 चीन  का  कुल  कृषि  उत्पादन  450  मिलियन  टन  है  जबकि  उसके

 पास  भार  की  तुलना  में  कृषि  योग्य  भूमि  कम  भारत  का  कुल  कृषि
 उत्पादन  केवल  196  मिलियन  टन  परन्तु  हमारे  पास  अपने  उत्पादन

 में  वृद्धि  की  काफी  गुंजाइश  जो  भूमि  कृषि  योग्य  नहीं  हमें  उसे

 कृषि  योग्य  बनाना  हम  अपने  उत्पादन  में  और  बृद्धि  कर  सकते

 आने  वाले  ब्षों  में  अपने  अधिक  प्रयास  से  हम  उत्पादकता  बढ़ा
 सकते  इसके  लिये  हमें  और  प्रयास  करना

 भारतीय  कृषि  युगों  पुरानी  प्रौद्यागिकी  पर  आधारिल  अब

 आधुनिकोकरण  आवश्यक  हो  गया  है  और  आधुनिकीकरण  के  बिना

 हम  उत्पादकता  नहीं  बढ़ां  भारतीय  किसानों  की  दशा  अत्यन्त
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 भारतीय  कृषक  मुख्यतः  मानसून  पर  निर्भर  रहता है  ।

 मानसून  के  बारे  में  जानकारी  देने  हेतु  आधुनिक  तकनीकों  उपलब्ध

 परन्तु  गांवों  में  अत्यन्त  दयनीय  स्थिति  में  रहने  बाले  किसान  आधुनिक

 सुब्रिधाओं  के  बारे  जानकारी  प्राप्त  नहीं  कर  पा  रहे

 यदि  किसानों  को  मौसम  की  भब्रिष्यवाणी  और  अन्य  जानकारी

 उपलब्ध  करायी  तो  उनका  कार्य  निष्पादन  विश्व  के  किसी  भा

 कृषक  समुदाय  के  कार्य  निष्पादन  के  समान  ही

 हाल  में  आयी  सूखे  की  स्थिति  और  प्राकृतिक  बिपदाएं

 किसानों  को  बहुत  बुरी  तरह  प्रभावित  कर  रही  ठॉस  उपाय

 किये  जाने  चाहिए  और  भारतीय  कृषक  समुदाय  को  मौसम  की  अग्रिम

 जानकारी  दी  जानी  चाहिए  ताकि  बे  इस  क्षेत्र  में  अच्छा  कार्य  कर

 मेरे  मित्र  श्री  अनिल  बसु  कृषि  में  निवेश  के  बारे  में  विस्तार  से  बता

 रहे  निजी  और  साब॑जनिक  दोनों  क्षेत्रों  में कृषि  में  निवेश  घटा  रहा
 आधिंक  सुधारों  के  स्वरूप  और  भारतीय  कृषि  के  पुनर्सगठन  के

 विषय  में  में  हनुमन्त  राज  को  उद्धृत  करना  ,

 “  सार्वजनिक  निवेश  और  संस्थानों  के  पुनर्गठन  के

 माध्यम  से  क्षमता  वृद्धि  की  ओर  उन्मृख  होना  चाहिये  ताकि  विनियमन

 समाप्त  करने  और  बाजारीकरण  के  माध्यम  जैसा  कि  प्रयास  चीन

 में  किया  गया  मूलतः  उपलब्ध  क्षमताओं  के  उन्नत  उपयाग  की  दिशा
 में  अधिक  निजी  निवेश  और  संबंधित  प्रयास  को  प्रोत्साहन  मिले॥

 कृषि  क्षेत्र  में  और  अधिक  निवेश--निजी  और  सार्वजनिक-दोंनों

 तरह  की  निवेश  होना  हम  तभी  अपने  समुदाय  को

 आधुनिक  बना  सकते  हैं  तथा  इसे  आधुनिक  प्रौद्यागिकी  प्रदान  कर

 सकते  बेशक  कृषि  क्षेत्र  में  निवेश  बढ़ाने  हेतु  सरकार  ने  काफी  प्रयास

 किये  हैं  परन्तु  इस  क्षेत्र  में  अभी  भी  और  प्रयास  और  निवेश  होने

 कृषि  निर्यात  में  भी  वृद्धि  हुई  जैसा  कि  श्री  बसु  ने ठोक  ही  कहा
 कि  हम  अब  बदली  हुई  स्थिति  में  रह  रहे

 उरूग्ये  गैट  समझौता  और  विश्व  व्यापार  संगठन  के  बाद

 उदारीकरण  का  परिदृश्य  काफी  कुछ  बदल  गया  अब  तो

 विश्वव्यापीकरण  की  स्थिति  अधिक  बाजार  उपलब्ध  प्रतिस्पर्द्धा

 अब  भारतीय  कृषक  समुदाय  को  विश्व-बाजार  में  प्रतिस्पर्द्धा  करनी

 होगी  ।  जब  हम  उत्पादन  बढ़ा  रहे  है  तो  हमें  इसे  बेचना  भी

 थिपण्यता  हमारे  रास्ले  की  सबसे  महत्त्वपूर्ण  बाधा  बनकर  आ  रही

 हमें  बाजार  तलाशना  श्री  बसु  विश्य

 व्यापार  संगठनं  आदि  की  आलोचना  कर  रहे  इसमें  कुछ  शंकाएं
 वे  शंकांए  क्या  एक  शंका  यह  थी  कि  इससे  राजसहायता  में  कटौली

 होगी  और  सार्वजनिक  बितरण  प्रणाली  चरणबद्ध  तरीके  से  समाप्त  हो

 कृषि  आयातों  को  अनिवार्य  रूप  से  खेला  जायेगा  और  बीजों

 को  रखने  तथा  उनके  विनिमय  के  लिये  किसानों  के  पारम्परिक  अधिकार

 में  कटौती  हमारा  व्याबहारिक  अनुभव  यह  है  कि  विश्व  व्यापार

 संगठन  के  अस्तित्य  में  आने  के  बाद  ये  शंकाएं  गललत  साबित  हुई
 वे  शंकाएं  अब  नहीं  में  राज-सहायला  के  बारे  सार्बजनिक
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 बितरण  प्रणाली  को  चरणबद्ध  तरीके  से  समाप्त  किये  जाने  के  बारे  में

 बात  कर  रहा  संसद  द्वारा  अपने  आप  में  इस  अनोखे  अधिनियम  को

 पारित  करने  से  बीजों  को  रखने  और  उनके  विनिमय  के  सम्बन्ध  में

 किसानों  के  पारम्परिक  अधिकार  को  समाप्त  किये  जाने  का  हमपर  कोई

 प्रभाव  नहीं

 अतः  ये  शंकाए  सही  नहीं  हमें  विश्व  व्यापार  संगठन  के

 सकारात्मक  बिन्दुओं  को  देखना  तथा  उनसे  सहमत  होना

 भारतीय  कृषि  प्रगति  पर  हम  अपने  खाद्यान्न  का  उत्पादन  बढ़ा

 रहे  जब  हम  कृषि-उत्पाद  बढ़ा  रहे  तो उनका  विपणन  भी  होना

 इस  गैट  समझौते  और  विश्थ  व्यापार  संगठन  के  द्वारा  हम
 विभिन्न  बाजार  तक  पहुंच  सकते  हैं  और  वहां  अपने  उत्पाद  बेज  सकते

 अब  हमारे  लिये  बाजार  खुले  हुए  हैं  और  हम  बाजार  में  प्रतिस्पर्द्धा

 कर  सकते  प्रतिस्पर्द्धा  आवश्यक  है  और  गुणवत्ता  भी  बनी  रहनी

 आप  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  बारे  में  कह  रहे  यह  राजनीतिक

 मामला  है  और  मैं  इस  विवाद  में  नहीं  जाना  परन्तु  प्रत्येक  राज्य

 उदारीकृत  नीतियां  अपना  रहा  सभी  दल  पहले  ही  आर्थिक  सुधार
 स्वीकार  कर  चुके  हैं  और  लगभग  सभी  राज्य  सरकारें  अपने-अपने

 राज्य  में  विभिन्न  प्रमुख  क्षेत्रों  मे ंनिवेश  हेतु  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  को

 आमंत्रित  कर  रही  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  आ  रही  हैं  और  वे  विभिन्न

 क्षेत्रों  मे ंपूंजी  निजेश  कर  रही  अब  जिश्व  इसे  स्वीकार  कर  रहा

 हम  म्यानमार  की  तरह  बिलकूल  अलग  नहीं  रह  म्यानमार  और

 चीन  की  अर्थव्यवस्था  अर्थव्यवस्थाਂ

 अपराहन  6.00  बजे

 .  हम  चीन  और  म्यानमार  के  रास्ते  पर  नहीं  यल  एक

 दिलचस्प  बात  यह  भी  है  कि  चीन  ने  गैट  की  सदस्यता  के  लिये
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 आबेदन  किया  यह  अच्छी  बात  चीन  ने  आधथिंक  उदारीकरण
 के  अपने  द्वार  खोल  दिये  बस्तुतः  वह  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  और

 अन्य  विदेशी  एजेन्सियों  को  अपने  देश  में  नियेश  हेतु  आमंत्रित  कर  रहा

 विश्व  की  अर्थ-व्यवस्था  में  एक  व्यापक  बदलाव  देखा  जा  सकता

 मैं  यह  नहीं  समझ  पाता  कि  क्यों  श्री  बसु  तथा  मेरे  अन्य

 मार्क्सवादी  मित्र  कम्युनिष्ट  पार्टी  के  सदस्य  संसद  में  उदार  अर्थव्यवस्था

 और  आर्थिक  सुधारों  की  हमेशा  आलोचना  करते  रहे  यर्थात

 में  वे  इसके  यक्ष  में  हैं  और  इसे  अचना  रहे

 श्री  अनिल  बसु  :  देश  में  भुगतान  संतुलन  के  संकट  के  कारण

 ही  हमें  यह  अवसर  मिल  रहा  परन्तु  यह  केवल  दो  या  तीन  वर्षों

 के  लिये
 '

 श्री  रमेश  चेन्नित्तला  :  मेरा  मुद्दा  अलग  हमारे  देश  में  हर

 राजनीतिक  दल  इसे  स्वीकार  कर  रहा  बिश्व  की  मौजूदा  परिस्थिति
 की  भी  यही  मांग  *

 .  सभापति  महोदय  :
 श्री  इस  समय  अपराहन  के

 बजे  यूंकि  आप  अभी  बोल  रहे  आप  अगली  बार  भी  बोल

 सकते

 अब  सभा  2  1996  को  पूर्वाहन  11.00  बजे

 पुनः  समबेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती

 अपराहन  6.01  बजे

 लोक  सभा  2  1996/11

 1918  के  पूर्बाहन  ग्यारह  बजे  तक  के

 लिए  स्थगित


